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 में  सुधार  होने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  जैसा  कि  8  1992  के  टाइम्सਂ  में

 क्‍या  1992-93  के  दौरान  भालू  खाता  भाटा  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  अधिक  होने  की
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 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया

 ।  जिवरण

 जी  नहीं  |  भारतीय  रिजवं  बैंक
 ने

 अपनी  1991-92  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया

 है  कि  अनिश्चितताओं  के  रहते  हुए  वर्ष  1992-93  में  भुगतान  संतुलन  के  समग्र  निष्णदन  के

 सम्ब-्ध  में  पूर्वानुमान  करना  कुछ  कठिन  इससे  आगे  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि

 प्रवृत्तियों  के
 आधार  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  देश  के  भुगतान  संतुलन  पर  दबाव  बना  रहेगा  जिसमें

 6  से  7  अरब  अमेरिकी  डालर  का  चालू  लेखा  घाटा  होगा  ।”

 हां  ।

 भारतीय  रिजबं  बैंक  द्वारा  यथा  अनुमानित  1992-93  का  6  से  7  अरब  डालर  का



 भौदछिक  उत्तर  ’  27  1992

 चालू  लेखा  धाट/-वर्ष  1991-92  के  दौरान  अनुभानिंत  लगभग  3  डालर  के  चालू  वित्त  चाटे  से  अधिक
 होगा  जिसके  मुख्य  कारण  बधातो  में  आऔररी  संकुचन  के  परिणामस्वरूप  बर्ष  1991-92  के
 धाटे  का  निम्न  स्तर  वर्ष  1992-93  के  दौरान  आयातों  को  प्रतिबन्धों  से मुक़््  करने  और
 निर्यात  सं+बंन  के  लिए  किए  गए  विभिन्‍न  अन्य  व्यापार  संबंधी  सुधारात्मक  उपायों  के  कारण  आयातों  में

 बुद्धि  और  भूत्रपूर्षਂ  सोचियत  संघ  के  सांथ  बअशीपौरें  में  अनिश्चितताओं  के  कारण

 और  विश्व  व्यापार  में  मन्दी  के  परिदृश्य  के  दिर्य़ातों  की  वृद्धि  में  कमी  होगी  ।

 भुगतान  संतुलन  में  सुधार  करने  लेखा  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  क्रिए  जा

 रहे  उपायों  में.उदारीकृत  विनिमर्य  दर  प्रबन्धन  की  नई  पद्धति  का  कारगर  उदारीक्षत  ब्यापार

 नीति  वित्तीय  विवेक  के  अनुरूप  द्विपक्षीय  और  दोनों  स्रोतों  से  बढ़ा  हुआ  पूंजी
 अस्तप्रवाह  और  सीधे  विदेशी  निवेश  को  आकर्षित  करना  शामिल  हैं  ।

 soy

 भरी  डी०  बेंकटेश्वर  राव  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि

 वतमान  वर्ष  अर्थात्‌  1992-93  में  6  से  7  बिलिपमें  ंभेरींकी  डालर  के  चालू  लेखा  घाटा  होने  के कारण

 भुगतान  संतुलन  पर  दबाव  बना  ऐसा  बताया  गया  है  कि  1991-92  में  यह  बहुत-कम-बश्र्थात्‌
 3  बिलियन  अमरिकी  डालर  था  ओर  यह  1991-92  के  दोरान  ब्राबत्त  में  कटौती  करने  संबंधी  नीति

 अपनाने  के  कारण  संभव  हो  पाया  ।  बत॑मान  स्थिति  आशानुरूप  महीं  चल  रही  है  ।

 इस  सन्दरभ  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  जब  नई  नीतियां-आथिक
 व्यापार  नीति  और  दूसरी  नीतियां  लागू  कौं  जा  रहौ  हैं  हौ  यहां  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाए

 कि  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  औद्योगिक  विकास  जीवन  रोजगार  सृजन  आदि

 कतिपय  तथ्यों  को  सुनिश्चित  करके  उनके  कार्य  निष्पाकन  या  इस  नीतियों  की  सफलता  का  मूल्यांकन
 किया  जाना  यदि  आप  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  तुलना  पिछले  वर्षों  से  यह  पिंछले
 5-6  प्रतिशत  की  तुलना  में  2  प्रतिशत  ही  यदि  थाप  औद्योगिक  उत्पादन  को  देखें  तो  यह
 गिरकर  चार  प्रतिशत  तक  आ  गया  रोजगार  सुजन  में  भी  ठहराव  आ  गया  जहां  तक  श्तर

 का  सम्बन्ध  मुद्रास्फीति  की  दर  ऊँची  हो  गुई  क्या  इन  नीतियों  के  कार्यान्वयन  में  कोई
 खामियां  हैं  ?

 श्र  में  भी  उन्होंने  कहा  था  कि  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  वही  नीतियां  लागू  की  जा  रही  हैं  ।

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इन  नीतियों  के  कार्यान्वयन  में  कोई  खा  भयां  जब

 हम  कार्यव्यवस्था  का  मूल्यांकन  करते  हैं  ओर  परिणाम  देखते  हैं  तो  पति  हैं  कि  हतोत्साहित  परिणाम

 प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  सतमोहन  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  ऐसे  मुद्दे  उठाए

 जिनका  इस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  प्रश्न  भुगतान  संतुलभ  के  बारे  में  परन्तु  मुझे  उन्हें  उत्तर
 '

 देने  में  प्रसन्‍तता  होगी  ।

 यदि  नई  नीतियों  का  परीक्षण  ही  परिणाम  है  तो  मेरे  विदयार  में  पिछले  16  मूहीतों  हमारी
 आथिक  स्थिति  में  आए  व्यापक  सुधार  के  पर्याप्त  सबूत  हैं  ।

 हमारे  मुद्रा  भंडार  में  वृद्धि  हुई  हमारी  विकास  दर  जो  कि  पिछले  ब्ष  दो  प्रतिशत  से  कम

 इस  वर्ष  स्यूनतस्र  विकास  ३.३  प्रतिशत  होगी  ।  ग्रुद्ास्फीति  पिछसे  बर्ष  17  प्रत्रिशत
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 इस  बैं्द  यह  नौ  प्रतिशत  से  कम  है  ।  इस  प्रकार  समूच्री  आ्थिक  स्थिति  में  सुधार  आ  रहा  है  और  वह

 सुधरंती  रहेगी  ।

 श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राज

 पाग  डिसन

 ;  के  करे  में  बह  से  महीं  अताते  अह  इसे  किस  :

 प्रकार से ठीक करेंगे । पिछले वर्ष के तीन बिलियन अमरीकी डालर के चाल्‌ लेखा घाटे की तुलना में इस वर्ष वह घाटा छह से सात बिलियन डालर होने की संभांवना कया कृपया आप मुझे इसका उत्तर देंगे ? झो सनसमोहन सिंह : पिछले वर्ष चालू लेखा कोष में . में गिराबट आयात में भारी कटौती के कारण आयी आयात में इस कटोतों के कारण औद्योगिक उत्पादन स्थिर हो कीमतें बढ़ गईं । अर्थव्यवस्था चरमराने लगी । हम इस व्यवस्था को जारी नहीं रख सके । इसलिए हमने सोच विचार कर आयात बढ़ाने की अनुमति दे दी लेकिन हस्॒की एक सीमा है । बर्ष भुगतान संतुलन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा । परन्तु इसके योजनागत चलना आवश्यक क्योंकि अगर हेम आयात में बृद्धिं की अधुमति महीं देते तो अधंब्यवस्था विकास उत्पादन और मुद्रास्फीति सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । हमने ऐसे सभी तात्कालिक छफय कर लिए हैं ताकि इस बर्थ और अगले बर्ष भुगतान संतुलन की स्थिति और अधिक खराब न होने पाए । ओर राभ कापसे : माननीय वक्तव्य दूसरे पृष्ठ पर प्लोवियत संघ का संदर्भ दिया गया मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तत्कालीन सोवियत संघ के साथ व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के कारंण और विश्व व्यापार के गिरते हुए स्तर को देखते हुए हमारा निर्यात गिर परन्तु पिछले पूरे वर्ष के दौरान जब भी सोवियत संघ की स्थिति के बारे में उत्तर द्विया यही कहा गया कि हमारी अथंव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ेगा | मैं जानना चाहता हूं कि सोबियंत संघ की स्थिति से हमारी अथेव्यवस्था के लि!ः कैसी समस्या उत्पन्न हो गई है । क्री मनमोहन सिंह : यह सभी जानते हैं कि भारत के निर्यात का 20 प्रतिशत पूर्व सोवियत संध को जाता था | सोवियत संघ के विघटन और उत्तश्वर्ती राज्यों में विद्यमान भारी आर्थिक अनिश्चित॒ता के कारण देशों निर्याव संभावनाएँ बहुत इसलिए . यह स्पष्ट है कि सोवियत संध के विधटन से हमारा भुगतान म्रंतुलन जदिल हो गया है क्योंकि हसके विषटन से हमारे आयातु में बृद्धि हो गई हम म्लोबियत संघ से बदले में अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम अलौह धातु लिया करते इस प्रकार इससे हमारे भुगतान संतुलन ₹ कुछ दबाव की स्थिति पैद्या हो गई शी पृथ्ोराज डी० चअब्हाण ! अध्यक्ष मेरा प्रश्न उत्तर के भाग से संबंधित जिसका सम्बन्ध भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाये जा रहे कदमों से उपाय तीन और जार इस प्रकार हैं :-- बढ़ी हुई पूंजी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्त्रोतों से प्राप्त होती है और विदेशी निवेश को आकर्षित करती देश में आगे के सामाजिक और रोजनीतिक समस्याओं विशेषकर अयोध्या के मुद्दे को देखते क्या दत्त म़त्वी हैं इसका सीझ्षे विदेशी पूंजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव यदि ऐसा होता है तो कथा इससे भुगतान संतुलन की स्थिति आज से भी अधिक गंभीर हो
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 भी  मनमोहन  सिंह  :  निःसंदेह  हमारे  देश  में  शांति  और  व्यवस्था  भंग  करने  बाली  किसी  भी

 घटना  का  हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  जब  कभी  अनिश्चितता  की  स्थिति  होती
 जब  कभी  दंगे  फसाद  होते  हैं  तो  अनिवासी  भारतीयों  के  दिमाग  में  आशंकाएं  उभरने  लगती

 इसी  तरह  की  आशंकाएं  विदेशी  निवेशकों  को  भी  होने  लगती  है  ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हमारा  देश  ऐसी  स्थिति  को  नहीं  आने  देगा  ।

 मूल्य  वृद्धि

 *62.  शी  आर०  जीवरत्मम  :

 झी  भगवान  शंकर  रावत  |

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  के  महीनों  में  अधिकांश  आवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 वर्ष  1991  को  आधार  वर्ष  मानते  हुए  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  आम  उपभोग  की

 आवश्यक  वस्तुओं  के  योक  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांकों  की  स्थिति  क्‍या  रही  ;

 भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  तथा  चब्ालू  खाता  भाटे  को  कम  करने  हेतु  क्या

 कदम  उठाये  जा  रहे  और

 (8)  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  रोकने  के लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 बित्त  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  से  (४)  एक  विवरण  सदन  के  सभा

 पटल  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण  ।

 आवश्यक  बस्तुओं  के  थोक  मूल्य  1992  से  आगे  स्थिर  रहे

 30  आवश्यक  वस्तुओं  का  थोक  मूल्य  जैसा  कि  नीचे  सारणी  में  दिखाया  गया

 जुलाई  और  अक्सूबर  में  114.9  (1991--100)  प्याज  और

 मछली  सहित  12  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  गिरावट  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकाॉँक  केवल  अगस्त  तक

 ही  उपलब्ध  है  लेकिन  यह  जुलाई  और  अगस्त  के  बीच  केवल  0.7  प्रतिशत  की  मामूली  सी  वृद्ध
 दिखाता  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 1991  को  आधार  मानते  हुए  पिछले  छः  महीनों  के  31  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  और

 उपभोक्ता  मूल्य  घूचकांक  सारणी  और  में  दिखाए  गए  हैं  ।

 थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  प्रत्यक्ष  प्रभाव

 1.2  प्रतिशत  और  उबंरक  मूल्यों  में  वद्धि  का  प्रत्यक्ष  प्रभाव  0.8  प्रतिशत  था  ।

 (#)  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  मांग  को  नियंत्रित  करके  और  पूर्ति  को  आपूरित  करके
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 साधांध

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  नियंत्रित  विया  इस  दिशा  में  इसने  अवस्फीतिकारक  राजकोबीय

 और  मौदड्रिक  नीतियों  को  जारी  रखा  है  और  चावल  और  खाद्य  तेलों  जैसी  बुनियादी  वस्तुओं  के
 आयात्त  के  प्रवनन्‍्ध  किए  थोक  मूल्य  सूचकांक  द्वारा  बिन्दु  प्रति-बिन्दु  आधार  पर  परिमापित  मुद्रास्फीति
 की  बाधिक  दर  गिरकर  14  !992  को  8.8  प्रतिशत  रह  गई  है  ।

 सारणी--क

 थोक  और  उपभोक्ता  1992-93

 :  1991  ००  100)
 ली नी  डी  े्न््-न्ननन्ॉनननननननय।+कश++प+भफ अत  अं  ््ि।खण।ण।झिमऊख  ++

 महीना  थोक  मूल्य  सूचकांक **  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक*

 अप्रैल  108...  1098

 मई  111.0  113.7

 जून  112.3  112.6

 जुलाई  114.9  114.7

 अगस्त  115.5  115.5

 सितम्थर  115.6  उ०  न०

 अक्तूबर  114.9  उ०  न०

 *  3]  वस्तुओं  पर  आधारित  ।

 **  30  बस्तुओं  पर  आधारित  ।
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 क  ्ााा  खिल  बन  ो  सा  ्ज्ण्ज्््््ज््णाा
 झो  आर०  जीवरत्मम  :  मुझे  कोई  भी  अमुपूरक  प्रश्न  नहीं  पूछना  है  ।

 >>...

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 ।
 ओो  भगवान  शंकर  राबत  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बार-बार  सरकार  यह

 घोषणा  करती  है  कि  मूल्य-बृद्धि  को  हम  रोक  रहे  हैं  और  मृश्य-वद्धि  नहीं  हो  रही  प्राइस-इंडैक्स  नहीं
 बढ़  रहा  लेकिन  मैंने  जो  बाजार  का  सर्वे  किया  उप्तमें  मुशे  मालूम  हुआ  है  कि  28  प्रतिशत  आवश्यक

 वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़े  सरफार  इस  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  कया  प्रभावी  कदम  उठाने  जा  रही  इस
 पर  मंत्री  महोदय  प्रकाश  डालें  और  डीजल  तथा  फर्टीलाइजर  की  कीमतें  बढ़ाने  से  महूंग।ई  निरंतर

 बढ़  रही  है  उसको  बैक  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ओर  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  यह
 बताया  जाए  ?

 ]

 विस  मंत्री  मनभोहम  :  अध्यक्ष  कीमतों  में  वृद्धि  को  रोकमे  के  लिए  जो  कदम

 उठाये  गये  हैं  उन  पर  सभा  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  मुझे  सभा  को  यह  बताते  हुए  खुशी  हो  रही

 कि  आज  मुद्रास्फीति  की  वाषिक  दर  सितम्बर  1991,  में  17  प्रतिशत  की  तुलना  में  नौ  प्रतिशत  से

 कम  सभा  को  यह  जानकर  भी  प्रसन्नता  कि  1992  तींस  में  से  25,  आवश्यक

 बरतुओं  का  थोक  मूल्य  सूचकांक  स्थिर  रहा  है  ओर  हाल  हद्वी  के  महीनों  बहुत  सी  आवश्यक  वस्तुओं  की

 कोमतें  गिर  गई

 कुमारी  फ्रिडा  तोपनों  :  कया  सरकार  को  इस  बात  का  ज्ञान  है  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  ओर  जाद्यानों

 की  कीमतों  में  हाल  ही  में  जो  वद्धि  हुई  उसका  भारत  के  ग्रामीण  क्षत्रों  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 ध्यापारियों  ने  इसका  फायदा  उठाया  है  और  अनाज  और  मिट॒टी  का  तेल  गांवों  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सरकार  इन  जमाख्ोरों  क ेखिलाफ  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ताकि  कीमतों  में  वृद्धि  पर  नियंत्रण

 लगाया  जा  सके  और  आवश्यक  वस्तुओं  का  ठीक  प्रकार  से  बितरण  हो  सके  ।

 श्री  सनसोहन  सिह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  समाज

 के  कमजोर  वर्गों  को  राहत  प्रदान  करने  का  एक  प्रभावकारी  साधन  बनाने  के  लिए  वचनबद्ध  हस  वर्ष

 के  प्रारंभ  से लेकर  1700  छण्डों  जहां  पर  भीषण  गरीबी  परिशोधित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 के  प्रभाव  क्षेत्र  के  अन्तर्भत  लाया  गया  सरकार  इस  बारे  में  सजग  और  सचेत  रहेगी  कि  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  इस  ढंग  से  किया  जाये  जिससे  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  आवश्यकताओं

 पर  पूरा  ध्यान  दिया  जा  सके  |

 ]

 क्री  राजमाथ  सोमनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  अपने  लम्बे-चौड़े  जवाब  में  यह

 बताया  है  कि  मामूली  सी  मूल्य-वृद्धि  हो  रही  लेकिन  देखा  जा  रहा  है  कि  चावल  4  रुपए  प्रति
 किलो  से  साढ़े  6  गेहूँ  3  रुपए  की  जगह  4  रुपए  प्रति  चीनी  9  की  जगह  12  रुपए  प्रति

 किलो  और  मछली  28  से  35  रुपए  किलो  बाजार  में  इस  समंय॑  बिक  रही  इन  दो-तीन  महीनों  में

 इतनी  तेजी  से  इतनी  बढ़ोत्तरी  हुई  है  और  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  .7  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी

 डर
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 हुई  ये  जो  आपको  आंकड़े  प्राप्त  हुए  क्या  आपने  या  आपके  मंत्रालय  ने  इनकी  छानबीन  की  है
 अथवा  नहीं  ?  ओर  आ  यह  स्पष्ट  बताएं  कि  जो  पेट्रोलियम  पदार्थों  में  मृल्य-युद्धि  हुई  है और  इसके
 साथ  ही  मांग  और  आपूर्ति  में  जो  असंतुलग  इस  समय  पैदा  हो  गया  तो  उसको  दूर  करने  के  लिए
 भाप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 भी  मनमोहन  सिंह  :  आदरणीय  अध्यक्ष  अखिल  भारतीय  थोक  मूल्य  सूचकांक  का
 संकलन  उचद्चोग  मंत्रालय  में  आथिक  सलाहकार  के  कार्यालय  द्वारा  किया  जाता  इसका  संकलन  वित्त

 मंत्रालय  नहीं  करता  ।  हमारे  पास  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  भी  है  जिसका  संकलन  श्रम  मंत्रालय  द्वारा

 किया  जाता

 भी  राजनाथ  सोतकर  वित्त  इसकी  जांच  करता  है  कि  नहीं  ?

 ]

 श्रो  मनमोहन  सिंह  :  मुझे  इस  बारे  में  बिल्कुल  संदेह  नहीं  है  कि  ये  अ।कड़े  सही  नहीं

 श्री  के०  पी०  रेहम्यां  यादत्ष  :  महोदय  आन्ध्र  प्रदेश  मे
 चावल  6  या  7  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के

 भाव  से  बिक  रहा  परन्तु  धान  मिल  मालिकों  द्वारा  धान  200  रुपये  प्रति  75  किलोग्राम  के  भाव से
 खरीदा  जा  रहा  इस  प्रकार  धान  और  चावल  की  कीमताो  में  बहुत  अधिक  अन्तर  इसका  अथ॑

 यह  हुआ  कि  मिल  मालिक  ही  चावल  की  कीमतों  में  वृद्धि  कर  रहे  मैं  भाननीय  वित्त  मंत्री  जीसे  यह

 पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  आयकर  विभाग  भिल-मा।लकों  द्वारा  कमाये  जा  रहे  मुनाफे  की  जांच-पड़ताल
 कर  रहा  है  जो  कि  आवश्यक  वस्तुओं  की  को  भुनौती  देने  पर  उतार

 भी  मनमोहन  सिह  :  मैंने  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  हैं  ।  इस  समय  मेरे  पास

 इस  संबंध  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 श्री  सत्यनाशायण  जटिया  :  अध्यक्ष  प्रश्न  के भाग  4  के  दूसरे  भाग  में  रासायनिक  उवंरकों

 पर  छूट  के  हटाए  जाने  का  मूल्य  सूचकांक  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  दस  बारे  में  जो  उत्तर  आया  है  वह  बढ़ा
 आश्ययेजनक  है  ।  उसके  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  अनुदान  कम  करने  के  कारण  प्रभाव  0,8  प्रतिशत

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  20  प्रश्न  आते  रोजाना  हम  पांच  प्रश्न  कवर  कर  रहे  हैं
 और  सिर्फ  30  लोगों  को  पूछने  का  टाइम  दिया  जाता  आपका  प्रश्न  यदि  ऐस्से  के  रूप  में  होगा  तो

 बड़ा  मुश्किल  होगा  ।  बह  प्रश्न  वेः  रूप  में  आना  दूसरे  लोग  भी  शिकायत  करते  हैं  कि  उनको
 प्रश्न  पूछने  का  समय  नहीं  मिलता  है  ।

 भी  सत्यमारायण  जढिया  :  मैं  बहुत  सीधी  बात  पूछ  रहा  हूं  कि  जो  उत्तर  आया  है  उसमें  जो  वृद्धि
 बताई  गई  है  वह  0.8  बताई  गई  हैं  जबकि  अनुदान  समाप्त  करने  के  कारण  रासायनिक  खादों  का  उपयोग
 भी  कम  हो  गया  है  ।  उपयोग  जो  कम  हो  गया  है  और  भाव  की  जो  वृद्धि  हुई  है  बह  100  प्रतिशत  है  ।
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 में  जातनाਂ  चाहता।हूँ  कि  अनुदान  समाप्त  कर  सरकार  ने  जो  कदम  उठाया  उसके  कारण  रासायनिक

 खांदों  के  भाव  में  कद  हुई  इसे  रोकने  के  लिंयेਂ  भाप  क्या  उपाय

 अध्यक्ष  भहोदय  :  खाद  के  भाव  बढ़ने  के  परिणाम  दूसरे  साल  में  नजर  आयेंगे  आज  नहीं  ।

 °*
 (  व्यवधान  )

 ]

 भीं  मनमीहत  अध्यक्ष  जहां  तक  मैंने  माननीय  सदस्य  को  समझा  यह  अश्न

 उर्वरकों  पर  राज-सहायता  से  संबंधित  हमारी  सरकार  ने  कई  बार  यह  कहा  कि  उवरकों  की  कीमतों

 में  किसी  भी  परिवर्तन  का  किसानों  द्वारा  लाभकारी  कीमतें  प्राप्त  १रने  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ने  दिया
 जायेगा  ?  हमने  खरीफ  की  फसल  के  खरीद  मूल्य  में  काफी  वृद्धि  की  है  और  हम  भविष्य  में  भी  हर
 संभव  प्रम,स  करेंगे  कि  किसानों  को  लाभकारी  कीमतों  का  लाभ  मिलता  रहे  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  अगर  उर्बरकों  पर  उतनी  ही  राज  सहायता  दी  जाती  है  जैसा  कि  पहले  दी
 जाती  रही  है  तो  इस  वर्ष  हमें  उवंरकों  पर  राज  सहायता  के  संबंध  में  8000  करोड़  रुपये  व्यय  करने

 पड़ेंगे  ।  और  उस  स्थिति  कृषि  विकास  तथा  गरीबी  हटानें  के  अन्य  कार्यक्रमों  के  लिए  हमारे  पास  धन

 नहीं  हम  ग्रह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  उबेरकों  पर  राज-सहायता  कम  कर  दी  परम्तु  हम
 इन्हीं  संसाधनों  को  कृषि  में  अधिक  पूंजी  निवेश  करने  ओर  ग्रामीण  विकास  में  लगा  सकते  ताकि
 ग्रामीण  विकास  क्षेत्रों  में  उत्पादन  भाधार  को  मजबूत  बनाया  जा  सके  ।

 भरी  दता  मेघे  :  अध्यक्ष  ज्वार  और  सब  आयल्स  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह
 ज्यादा  हुई  लोग  मार्केटिंग  करते  समय  ज्यादा  मुनाफा  लेते  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  मुनाफे
 को  कम  करने  के  लिए  क्या  आपके  पास  कोई  दूसरी  योजना  है  जिससे  कंज्यूमर  को  सही  मायने  में  माल
 मिल  सके  ?  यह  वृद्धि  न  क्‍या  सरकार  के  पास  इसके  लिए  कोई  ऐसीਂ  कोजना  है  ?

 ]

 ओऔी  मनमोहन  सिंह  :  यह  बिल्कुल  सही  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  में  खाद्यानों  की  कीमतों
 में  विगत  को  अपेक्षा  तेजी  से  वृद्धि  हुई  सरकार  ने  कीमतों  के  स्तर  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए
 पय  उपाय  अपनाये  हैं  और  उनमें  से  एक  उपाव  यह  था  कि  खाद्यानों  का ओर  अधिक  आयात  किया
 अब  यदि  हमने  3  मिलियन  टन  खाद्यास्त

 के
 आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  खासकर  गेहूं  के  मामले

 तो  खाद्यानों  की  कीमतों  में  और  अधिक  वृद्धि  हो सकती  थी  ।

 अध्यक्ष  भहीद॒य  :  अगला  प्रश्न  ।

 ]

 प्रो०  रासा  तिह  राबत  :  अध्यक्ष  हमें  भी  प्रश्त
 पूछने

 का  मौका  आप  दीजिए'** **
 महंगाई  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही  है  और  देशਂ  की  परेशान  मंत्री  जी  सदन  को



 .<  1914  ओौजिक  उल्तर
 न्ल्ल्डःःः  शिया

 अध्यक्ष  भहोरथ
 :  मैंने  अभी  बताया  था  कि  20  अ्रएन  हमारे  सामने  कल

 हम  पांच  प्रश्न ही

 ले  सके

 ००  ''  ०

 अध्यक्ष  भमहोदय  :  आप  पहले  सुनिमे  ।  कल  30  मैम्बस  ने  कुल  मिला  कर  प्रश्न  पूछे  ।  आपके  लिए

 ही  हम  यह  कह  रहे  मैं  तो  यहां  बैठ  कर  प्रश्न  पूछता  नहीं  हूं  ।

 )

 प्रो४  शाला  लि  राजस  :  अध्यक्ष  पह  बहुत  गहस्त्यपूर्ण  पप्रस्‍्म  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आपका  महत्त्वपूर्ण  प्रश्न  है  तो  आप  रूल्सकी  किताब  पढ़  लीजिए  ।

 हाफ-एश-आबर  हित्तकक्षत  के  लिए  केटिल  दीजिए  ।  हप्  छसें

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  उठकर  बोलने  की  क्‍या  जरूरत  उसम  समय  खराब  हो  जाता है  ।

 हिस्दुस्तात  एयरोनोटिक्स  सिसिठेड  का  क्षार्य-लिष्याधन

 #63.  श्री  देवेसा  प्रसाद  याइव  :

 शी  श्रवण  कुमार  पढेल  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्ताम  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  क्रयादेशों  की  कमी  और  रक्षा  ब्यथ  में  कटौती  होने
 के  कारण  गंभीर  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ;

 यनि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  एककों  के

 वाधिक  कारोबार  और  अब  तक  इसे  हुए  कुल  घाटे  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 तागर  विमानन  क्षेत्र  स ेइसे  कितनी  सहायता  मिलने  की  आशा  है  और  एयरोेनॉटिक्स
 लिमिटेड  द्वारा  किन-किन  क्षेत्रों  मे ंकितना-कितना  उत्पादन  किए  जामे  का  प्रस्ताव  है  ;

 निर्यात  हेतु  वर्तमान  निर्यात  बाजार  और  उत्पादन  क्षेत्रों  का  ध्यौरा  क्या  है  ओर
 बाजार  खोज़ने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  और

 ($)  वर्तेमान  स्थितियों  के  कारण  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  कमंचारियों  पर  क्‍या  प्रभाव

 पड़  रहा  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  और  रक्षा  मंत्रालय  क्रे  राफ़्य  संत्री
 एस०  कृष्ण  :  से  ($)  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 पिधरजस्र

 हिन्दुस्तात  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  को  रक्षा  आश्म्रकताओं  कौ  पूर्ति  के  लिए  जो  काम्र  ओंपा
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 ्ा Pa  गण  रा

 अल्पावधि  और  मध्यावधि  में  पूरा  करने  के  सिए बऊ  ओबरहाल  क्षमता  को  अल्पावधि
 अ गे

 उसको  उतादम  फमी  के  कारण  इन  सब  काभों  है  लिए  जितना  धन  चाहिए  और पर्याप्त  हैं  ।  स॑

 सके  जट  में  जो  व्यवस्था  की  गई  है  अन्तर  हिन्दुस्तान

 पथ कक  प्र पभागवार  कारोबार
 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरणिका  में

 दिया
 गया  यह  उपक्रम  फायदे

 में  चल

 रहा  है  और  संचित  रूप  में  कुल  मिलाकर  उसे  कोई  घाटा  नहीं  हुआ  है  ।
 है

 है
 एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  नागर  विमानन  क्षेत्र  के  लिए  पहले  ह्ठी  सहायक हिन्दुस्तान  एयर

 भूमि  पर  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले  उपस्कर  आदि  का  उत्पादन  कर  रहा
 है

 ]

 साथ  सिविलियन  बायुयानों  के  रख-रखाब  तथा  ओवरहाल  करने  के हस  कारोबार  को  बढ

 लिए  भी  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 वायुयानों  जनों  के  हिस्से-पुर्«ों  भौर  अतिरिक्त
 जे

 ्  नॉटिक्स  लिमिटेड  कतिपय  वायुयानों  और  इंजन

 सेवाएं

 हन्दस्त  यरो  लि
 न हे  पुर्तों  और  कब्यूटर  सॉफ्टवेयर  का  निर्यात  कर  रहा  बह

 ते  कार  रा  पे  भर  गा हे
 श॑  देने  का  काम  भी  कर  रहा  भविष्य  में  यह  वायुयानों  का  नियति  अतिरिक्त  हिस्से  पुर्जे मर

 का
 ने

 तथा  विदेशी  वाथुयान  निर्माताओं  के  साथ  किए  जाने  वाले
 ज  और  ओवरहाल  की  सुविधा  उपलब्ध  करने  त

 प्‌  उपठेकों  को  बढाने  पर  अधिक  ध्यान

 बक्तसात

 न
 कार्यभार  को  वेखते  हुए  अभायों  में  जन-शक्ति

 का  उक्तिसंगत
 नियोजन  और

 हा

 न |
 निरस्तर  क्षलते  रहने  काली  प्रक्रिया  है  /  फ़िर  मौजूदा  स्थिति  में  जन-शक्ति  पर  इसका  के  है  अ्रभाव नहीं  पड़  रहा  है  ।

 अनुवन्ध

 हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  के  प्रभागों  में  पिछले  तीन  ब्षों
 में  हुई  कुल  बिक्री

 रुपये

 प्रभाग  का  नाम
 i  ee

 2  3  4 मा  का  2  +छईकअ9फ5फफसफकककफ५  3
 बायुयान  80.64  78.94  25.04
 हेलिकाप्टर  23.26  29.89  38.27
 इजन  23.26  29.89  38.27 ओवर  हाल  25.55  125.49  35.20
 फाउंडी  एण्ड  फोर्ज  25.55  35.16  7.88
 सेवाएं  न

 10.10  7.88
 एय  रोस्पेस  5.82  8.20  3.21
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 ै  2

 00

 रु

 कोरापुट  134.43  121.97  157.49

 हैदराबाद  6591  54.85  57.04

 लखनऊ  66.25  73.90  66.05

 कोरवा  56.87  6  52.59

 कानपुर  49.50  66.63  86.20

 डिजायन  64.43  29.82  101.3

 ga  क्रुल  ___  |  87130.  926.64.._  1024  41

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  उसमें  मैं

 चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  अभी  तक  कित  ने  बायुयानों  का  एक्सपोर्ट

 रक्षा  मन्त्री  शरव  :  वाययानों  के  स्पेअर  पार्ट्स  एक्सपोर्ट  किये  गये  हैं  ।

 भ्री  देवेख  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  उत्तर  में  यह  साफ  तौर  से  स्पष्ट  है  कि  वायुवान
 निर्यात  भी  किये  जा  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वायुयान  कितने  निर्यात  क्रिये  जा  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  बता  दिया  है  कि  नहीं  किये  स्पेयर  पाट  स  निर्यात  किये  हैं  ।

 श्री  देबेल  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हनका  प्रोडेक्शन

 कितना  है  ?

 ]

 श्री  एस०  क्ुष्ण  कुमार  :  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  एक  वर्ष  में  1024  करोड़  रु०

 का  उत्पादन  होता  है  ।

 झी  श्रवण  कुमार  पटेल  :  कया  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह
 सत्य  है  कि  अधिकांश  लड़ाकू  विमान  मिराज  जैसे  यात्री  तथा  परिवहन  विमान  एयर  बस  तथा

 बोइंग  विमान  तथा  कुछ  अन्य  छोटे  विमान  जो  कि  वायुदृत  के  लिए  इस्टेमाल  फिए  जाते  को  विदेशों

 में  उनकी  पूरी  मरम्मत  और  अतिरिक्त  पुर्जे  को  बदलने  के  लिए  भेजा  जाता  यदि  ऐसा  है  तो  विदेशी

 मुद्रा  के  रूप  में  इस  प्रकार  की  मरम्मत  पर  कितना  व्यय  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आता  है  और  नागर  विमानन

 मंत्रालय  रक्षा  मंत्रालय  से  भिन्‍न  है  ।  उनके  पास  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  होगी  ।

 झी  अवज  क्मार  पटेल  :  जेग्यार  और  मिराज  2000  दो  अलग्र-अलग

 वायुयान  है  ।
 है

 झी  शरव  पवार  :  हमारे  पासे  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  लिमिटेड  में  जैग्यार  की
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 हा  जज

 मरम्मत  तथा  ओवरहाल  की  सभी  सुविधाएं  विद्यमान  जहां  तक  कि  मिराज  2,000  का  सम्बन्ध  है

 हमने  निश्चय  ही  कुछ  वायुयानों  को  ओवरहाल  के  लिए  फ्रांस  भेजा  लेकिन  हम  यह  ओवरहाल

 की  सुविधा  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  में  भी  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रवण  कमार  पटेल  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उनके  पास  इस  उद्देश्य  से  विवेशी

 कम्पनियों  के  साथ  सहयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  पहले  पूछना  चाहिए  था  ;

 सड़क  निर्माण  कार्य  को  भेर-सरकारोी  क्षेत्र  को  साँपना

 +66.  श्री  सर्य  नारायण  यावय  :

 श्री  चित  असु  :

 क्या  जल  भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख  रखाव  तथा  विकास  कार्य  में

 सरकारी  क्षेत्र  का  योगदान  लेने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  क्‍या  विशेष  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  तथा  इस  मामले  में
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  सड़कों  के  निर्माण  में  पूंजी  निवेश  करने  के  लिए  विदेशी  कंपनियों  को  भी
 आमंत्रित  किया  है  ;

 यदि  तो  बिदेशी  पूंजी  निवेशकों  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ;

 विदेशी  तथा  घरेलू  दोनों  ञ्नोतों  से  कुल  कितना  पूंजी-निवेश  होने  की  संभावना  है  ;  और

 किन-किन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  एक्सप्रेस  मार्गों  को  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपने  पर  विच्चार
 है  है किया  जा  रहा  है  ?

 कं
 ]

 जल-भूतल  परिवाहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  स॑  विवरण
 सभापटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 ॥

 विवरण

 से  नहीं  !  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  शुल्क  आधारित  सुविधाओं  के
 रख-रखाव  ओर  प्रचालन  में  निज्ञी  क्षेत्र  को  शामिल  करने  पर  विचार  फरती  रही  है

 '  निजी
 क्षेत्र  की सहभागिता  के  संबंध  में  विचार  जानने  के  लिए  1992  में  एक  सेमिनार  का  आयोजन
 किया  गया  था  जिसमें  निजी  वित्तीय  राज्य  सरकारों  आदि  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया

 हि

 था  ।  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता  के  अन्तर्गत  निजीकरण  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  एक  अध्ययन
 )

 भी  हाल  ही  में  पूरा  करवा  लिया  गया  है।इन  बाढ़ों  को  ध्यान  में  रखते  विभिन्‍न  दायित्वों  के
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 कल्कि  स्‍त्न

 सम्बन्ध  में  निजी  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  प्रस्ताथित  प्रोत्साहनों  को  सरकार  द्वारा  अभी  अन्तिम  रूप

 जाना  है  ।  विदेशी  कंपनियों  सहित  निजी  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  और  देश  में

 निजी  क्षेत्र  द्वारा  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  निवेश  की  कुल  राशि  सहित  उनकी  प्रतिक्रिया  बता
 पाना  अभी  संभव  नहीं  है  ।

 ]

 श्रो  सूयंनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो जवाब  दिया  उससे  ऐसा
 लगता  है  कि  उन्होंने  शायद  क्वश्चन  को  पढ़ा  नहीं  है  और  इसका  अध्ययन  नहीं  किया  इसमें  मेरे
 प्रश्श  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैंने  इनसे  पूछा  था  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राइवेट  कम्पनियों
 दैने  का  क्या  आप  कोई  विचार  रख  रहे  हैं  या  ओर  इन्होंने  राज्य  सरकार  और  यहां
 केन्द्रीय  सारे  लोगों  से  राय  की  गई  है  तो  वह  राय  आपने  कया  की  ?  कौन  सी  राय

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  बनाने  का  आपने  कौन  सा  विचार  किया  उसमें  कौन  सा  प्रस्ताव  पास

 किया  है  ?

 थी  जगदीश  टाईटलर  :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  पिछली  दफा  जब  आपने  यह  सवाल  उठाया

 उस  वक्‍त  हम  नेशनल  हाइवेज  पर  टोल  टैक्स  नहीं  लगा  सकते  थे  ।  मुझे  खुशी  है  कि  लोक  सभा
 ने  तो  पछले  सेशन  में  पास  कर  कल  राज्य  सभा  ने  पास  करने  के  बाद  जो  एक  कदम  उठा  है
 जिससे  हम  प्राइवेटाइजेशन  की  तरफ  जा  सकते  हैं  ।  प्राइवेटाइजेशन  के  लिए  जाना  भी  इसलिए  पड़ा  कि

 आज  काल  जो  सड़कों  की  मरम्मत  होनी  है  और  जो  प्रपोजल  स्टेट  से  और  आप  जैसे  मैम्बर  पालियामेण्ट

 से  आये  हुऐ  अगर  आज  हमें  उनकी  रिपेयर  करना  पड़े  और  सड़के  बनानी  पड़ें  तो  मुझे  49  हजार
 करोड़  रुपये  की  जरूरत  है  |  नई  बनाने  की  तो  बहुत  दूर  की  बात  इसलिए  देश  के  हालात  को  देखते

 हुए  पिछली  दफा  हमने  जो  7,000  करोड़  रुपया  मांगा  हमें  उसमें  से  सिफे  2600  करोड़  रुपया

 |  मिला  और  वह  हमें  पिछली  सड़कों  की  मरम्मत  करने  के  लिए  भी  पूरा  नहीं  हो सकता  इसलिए  हमने
 :  प्राइवेटाहजेणशन  की  तरफ  देखा  कि  लोग  आना  चाहते  लोग  चाहते  हैं  कि  इन  सड़कों  को
 | ij
 5 1 !
 !
 |

 |
 ।

 |

 [

 ।  प्राइवेट  लोग  भी  और  एन०  आर०  आईज०  भी  मगर  1990  में  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  ने

 एक  डिसीजन  लिया  था  कि  प्राइवेटाइजेशन  को  पूरी  तरह  एनाउंस  करने  से  पहले  कैबिनेट  से  एप्रवल  ले

 लेना  चाहिए  इसलिए  हमने  एक  नोट  डिफरेण्ट  मिनिस्ट्रीज  को  भेजा  हुआ  है  ओर  तकरीबन  सब

 मिनिस्टीज  से  वापस  आया  हुआ  सिर्फ  लॉ  मिनिस्टरी  से  रह  गया  है  |  सोचता  जिस  दिन  ला

 1  मिनिस्ट्री  से  उस  दिन  हम  प्राइवेटाइजेशन  के  जो  कानून  हमें  जो  कुछ  सजेशंस  आये

 हमने  एन०  आर०  आइज०  का  एक  दिन  का  सेमानार  भी  रखा  रोड्स  के  प्राशवेटाइधजेशन  के
 |

 हमें  काफी  सजेशंस  आये  हैं  और  उन  सजेशंस  को  लेते  हुए  हम  कंबिनेट  से  एप्रूवल  लेकर  प्राहवेटाइजेशन

 शुरू  करेंगे

 सम
 दपला

 शी  सूर्यनारायण  यादव  :  ऐसी  बात  को  अगर  प्रश्न  के  उत्तर  में  दिया  होताਂ

 ओ  सोतोश  कमार  :  सरकार  का  कब  प्राइवेटाइजेशन  होगा  ?

 भरी  जमदीश  टाईटलर  :  यादव  जी  बोलने  तो  दीजिए  न  ।

 श्री  सूर्यनारायण  यादव  :  इसका  उत्तर  भी  यह  नहीं  दे  पाये  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पूरे  देश  में  क्षतिग्रस्त  हैं  और  आपने  एक  भी  राजमार्ग  को
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 बनाने  का  काम  अभी  तक  नहीं  किया  है  ।  आप  उसको  प्राइवेट  कम्पनी  का  देने  जा  रहे  जब  तक  यह

 फैसला  नहीं  हो  तब  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  जितनी  सड़कें  उनकी  मरम्मत  आप  कब  तक

 कराने  जा  रहे  हैं  ?

 क्‍या  बिहार  सरकार  को  बिहार  में  स्थित  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  मरम्मत  के  लिए  सन्‌
 1991.92  में  आने  फण्ड  दिया

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  मुझे  खुशी  है  कि  आपने  यह  सवाल  उठाया  |  कल  भी  यह  सवाल  राज्य

 सभा में  गया  यादव  आप  भी  इस  बात  को  सुन  लीजिए  ।  पहली  बात  है  कि

 हम  आपके  लिए  जवाब  दे  रहे  हैं  ।

 |

 श्री  नीतोश  कुमार  :  वे  मु  झें  यादव  वहकर  रुग्बोधित  १.२  रहे  मैं  यादव  नहीं  हूं  ।  बे  बिहार
 के  प्रत्येक  व्यवित  को  यादव  कहते

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  मैं  श्री  यादव  को  उत्तर  देना  चाहता  हूं  ।

 जब  मैं  बिहार  मैंने  हर  दूसरे  आदमी  से  नाम  पूछा  तो  उसने  यादव  ही  कहा  तो  मैंने  सोचा
 कि  आप  भी  यादव  ही  होंगे  ।

 यह  वड़ा  अच्छा  सवाल  है

 श्री  नीतोश  कूमार  :  आप  ने  हमको  ही  बिहार  समझ  लिया  तो  अच्छा  है  ।

 श्री  जगदोश  टाईटलर  :  हम  तो  आपको  ही  बिहार  समझते  तो  मेरा  आप  जवाब  भी  सन
 लीजिए  ।  हमने  कुछ  हाइवे  प्रोजेक्ट्स  आइडेण्टीफाई  किये  हुए  जिसमें  बिहार  के  अन्दर  पिछली  दफा
 एशियन  डवलपमंण्ट  बैंक  ने  जो  प्रोजेक्ट  और  पँसा  रखा  हमने  बिहार  सरकार  को  कहा  था  कि  आप

 पूरा  प्रपोजल  हम  लोगों  को  मुझे  बड़े  अफसोस  से  कहना  पड़ता  है  कि  आज  तक  वह  प्रपोजल
 नहीं  आया  ।  अब  जो  तीसरा  पैकेज  हम  लोगों  का  एशियन  डवलपमैण्ट  बैंक  के  ऊपर  मैं  आपके
 चीफ  मिनिस्टर  को  पत्र  लिख  रहा  हूं  कि  मेहरबानी  करके  हमें  प्रपोजल  तो  दीजिए  ।  अगर  प्रपोजल  नहीं
 आयेगा  तो  हम  सड़कें  कंसे  मैं  एक  महीना  बिहार  में  रहा  वहां  पर  सड़क  खराब  है  और  यो
 पंसा  हमने  पटले  सैंकशन  वारके  था  मैं  अफसोस  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  पैसा  भी  ठीक  से
 इस्तेमाल  नहीं  हुआ  हैं  ।  आप  पहले  मेरे  जवाब  को  सुन  लोजिए  ।  मैंने  आपके  चीफ  मिनिह्टर
 से  बात  मुझे  खुशी  हे  कि  आपके  चीफ  मिनिस्टर  ने  बड़ा  अच्छा  रिसपोन्स  दिया  और  उन्होंने  अपने
 आप  कहा  कि  मैं  जिम्मेदारी  लेना  चाहता  हूं  और  कुछ  मशीनें  जो  पहले  नहीं  थीं  वे  मशीनें  अपने  आप
 देखूंगा  ।  उसके  बाद  हमने  बिहार  को  पंसा  दिया

 है  और  मुझे  खुशी  है  कि  अब  धीरे-धीरे  पैसा  ठीक  से
 इस्तेमाल  हाने  लगा  मगर  आपको  जो  नेशनल  हाई-वे  के  ऊपर  थड  पैकेज  ऐशियन  डेवेलपमेंट  बैंक
 का  आ  रहा  आप  मेहरबानी  करके  मुझे  प्रोजेक्ट्स  भेजिए  जिससे  कि  हम  पैसा  सेक्शन  कर  सकें  ।

 ]
 श्रीमतो  अम्त्र  प्रभा  असं  :  जब  श्री  राजीव  गांधी  प्रधान  मंत्री  थे  तो

 श्री  जगदीश  टाईटलर  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री

 20

 रे  ॥  उनके  शासनकाल  में थे  ध्रन  की  कमी  के  कारण  हमारे  राष्ट्रीय  राजमा्नों
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 कि  वर्षा
 के

 मौसम  के  दौरान  उनके  निर्माण  कार्य  और  उनके  »रम्मत  के  कार्य  को  काफी

 कसान  पहुंच  रहा  है
 ।  दशकों  से  वे  इनकी  मरम्मत  नहीं  सके  अथवा  उनका  पुन्निर्माण  नहीं  कर

 प्षके  ।  क्या  सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  जनता  से  धनराशि  की  उगाई  में  वृद्धि  करने  पर  विचार

 ताकि  थे  इन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पुनर्निर्माण  कः  कार्य  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 तथा  कुछ  पुलों  की  मरम्मत  का  कारें  संभालेंगे  ?  वहां  से  गुजरने  वालों  को  काफी  नुकसान  हो  रहा  है
 और  कुछ  राज्यों  में  सड़कें  वास्तव  में  ठीक  नहीं  हैं  ।

 ]

 श्री  जगदोश  टाईटलर  :  नहीं  जो  भी  टोल  टैक्स  नया  है  वह  ऐगजिस्टिंग  फैसिलीटीज  के
 ऊपर  नहीं  लगा  रहे  ,  जो  एक्स्ट्रा  फेसिलिटीस  हम  देंगे  उस  पर  हम  लगा  सकते  मगर  फाइनेंस

 मिनिस्ट्री  से  पैसा  मांगने  की  बात  हमने  रखी  हुई  है  और  मुक्षे  पूरा  विश्वास  है  कि  जब  हम  प्लानिंग
 कमीशन  के  पास  मुझे  कुछ  ईशारा  भी  हुआ  है  कि  कुछ  थोड़ा  पैसा  ज्यादा  मिनेगा  फिर  उसके
 बाद  हम  आपकी  कुछ  मदद  कर

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  मंत्री  महोदय  को  इस  मामले  में  मंत्रिमंडल  तथा  संसद  दोनों

 में  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 श्री  मुमताज  अस्सारी  :  यहां  तक  कि  बिहार  में  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  की  स्थिति  का

 सम्बन्ध  यह  बहुत  खस्ता  हालत  में  और  काफी  पुरानी  हैं  ।  ऐसा  सड़कों  पर  वाहन  ले  जाना

 काफी  धातक  और  कठिन  होगा  क्‍या  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  राष्ट्रीय  राजमार्गो  के  रख-रखाव

 |  के  काये  को  गैर  सरकारो  क्षेत्र  को  सौंपने  पर  विचार  कर  रह  इसके  सन्‌  197
 £  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  एक  किलोमीटर  सड़क  के  लिए  भी  कोई  अनुदान  नहीं  दिए  गए  हैं  ।

 जो  कुछ  भी  राशि  राज्य  सरकार  को  दी  गई  हएँ  बह  बहुत  सीमित  और  कम  है  ।  क्‍या  भूतल  परि

 मंत्रालय  ऐसी  सड़कों  के  रख-रखाव  के  काये  को  धर  सरकारी  थ्यक्तियों  को  सौंपने  पर  विचार

 कर  रहा  है  या  नहीं  ?

 श्रो  जगदोश  टाईटलर  :  मुर्भ  खुशी  है  कि  आपने  यह  प्रश्न  उठाया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हम
 गंभीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं  और  राजमार्गों  के  कुछ  भाग  के  रख-रखाव  के  कार्य  को  गर  सरकारी  क्षेत्र

 a  को  सौंपने  की  सम्भावना  है  ।

 i  जहां  तक  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  का  संबंध  मुझे  खेद  है  कि  धनराशि

 श  की  कमी  के  कारण  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 दः हक

 ५

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहूंगा  कि  क्‍या  यह  सही  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  धनाभाव  के  कारण  किसी

 प्रकार  का  नया  नेशनल  हाई-वे  आप  लेने  नहीं  जा  रहे  हैं  ओर
 यदि

 यह  सही  है  तो  ये
 :  जो  प्राइवेट  या  निजी  तौर

 पर
 जिन  कम्पनियों

 को  आपने
 आमंत्रित  किया  है  या  जिन

 कम्पनियों  को  आपने  आमंत्रित  किया  है  उनसे  जल्दी  बातचीत  करके  क्‍या  कोई  ऐसी
 और  दूसरे

 2l

 जन
 हज
 थे

 भर शदिटकम्आन

 -
 नीति  तय  करेंगे  कि  जिसके  कारण  जो  अपेक्षित  मार्ग  हैं  मध्य  बिहार
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 राज्यों  भें  और  जिनकी  बडे  लम्बे  समय  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  जिसके  कारण

 यातायात  में  भारी  बाधा  प्रदेश  सरकारों  की  ओर  से  उन्होंने  अपनी  प्रायरटी  भी  दी

 है'ये  मार्ग  पूरे  हो  सकें  और  जनता  को  सुविधा  मिले  सके  ।

 श्री  जगवीश  टाईटलर  :  नये  नेशनल  हाई-वेज  के  लिए  तो  मैं  तभी  फैसला  ले  सकंगा  जब  यह

 पैसा  मिलेगा  और  दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  बहुत  जल्दी  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  जंसे  शुरूआत  में  कहा  कि

 हमने  इसके  लिए  एक  नोट  भी  भेजा  हुआ  है  जिससे  कि  हम  इस  कार्य  को  जल्दी  से  पूरा  कर  सकें  ।

 श्री  माणिकराबव  होडल्या  गाबीत  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  नागपुर  और  सूरत  ये  राष्ट्रीव  राजमार्ग  घोषित  किए  हुए  हैं  ।  इसमें  नागपुर  से
 धूलिया

 तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बन  चुका  है  ।

 धूरिया  से  सूरत  तक  सड़क  की  लम्बाई  230  किलोमीटर  है  और  दोनों  राज्यों  को  जोड़ने
 वाली  यह  महत्वपूर्ण  सड़क  यह  सड़क  दोनों  राज्यों  के  ट्राइबल  एरियाज  से  होकर  गुजरती

 महाराष्ट्र  सरकार  के  द्वारा  इस  सड़क  के  लिए  5  साल  से  सिफारिश  की  जा  रही  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जानना  चाहूगा  कि  ट्राइबल  एरियाज  से  ग्रुजरने  वाली  इस  सड़क  को  क्‍या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में

 परिवतित  करेगे  ?

 ]
 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  धनराशि  उपलब्ध  होने  पर  ही  हम  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम

 +67.  प्रो०  के०  वी०  थधामस  :

 क्या  जल  भूतल  पर  रथहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  में  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  कितना  लाभ  अजित  किया  और  कितना

 धाटा  उठाया

 कया  भारतीय  नौवहन  निगम  के  वर्तमान  बेड़े  में  और  अधिक  जहाज  श्ञामिल  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्षन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  ली  जाने  वाली  विदेशी  सहायता  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाईठसर  )  :  भारतीय

 नौवहन  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर  देने  के  बाद  अर्जित  किया  गया  निबल  लाभ  इस
 प्रकार  है  :---

 वर्ष  रु०  )

 101.1

 1990-91  ।  54.5

 1991-92  )  108.8
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 9  बवेसल्प  के  लिए  दिये  गए  आर्डर  के  अतिरिक्त  भारतीय  नौवहन  निगम  के

 योजना  अवधि  के  दोरान  28.33  लाख  डी०  डब्ल्यू०  टी  के  79  वंसल्प  के  लिए  आड्ंर  देने  का

 प्रस्ताव  किया  है  ।  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  इनमें  से  66,000  डी०डब्ल्यू०टी०  के  दो  पुराने
 जहाज  एक  भारतीय  कम्पनी  से  1992  में  खरीद  लिये  हैं  ।

 विदेशों  से  की  जाने  वाली  खरीद  के  वित्त  पोषण  के  प्रयोजनाथ  शिपयार्डों  द्वारा

 पेश  किए  गए  आस्थगित  ऋण  अथवा  बाह्य  वाणिज्यिक  ऋणों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  ऋण
 प्राप्त  किये  जाएंगे  ।  ५

 प्रोण  के०  वी०  थासस  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  उरर  से  पता  चलता  है  कि  इस  वर्ष

 भारतीय  नौवहन  निगम  ने  दुगुना  लाभ  अजित  किया  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  है  और  मैं
 माननीय  मंत्री  को  तथा  भारतीय  नौवहन  निगम  को  इस  उपलब्धि  के  लिए  बधाई  देना  यह
 भी  कहा  गया  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  79  पोत  के  आर
 देने  का  प्रस्ताव  किया  कोचीन  शिपयार्ड  और  हिन्दुस्तान  शिपथार्ड  आर्डर  की  कमी  के  कारण  ठहर

 गए  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  अधिक  मात्रा  में  जहाजों  का  आर्डर  इन  शिपयार्डों  को  द्विया

 जाएगा  ।

 श्री  जगवीश  टाईटलर  :  जी  इन  79  वैसल्प  में  से  जिनकी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 आवध्यकता  अथवा  जिनको  बदलना  है  उनमें  से  40  पुराने  खरीदे  जायेंगे  और  शेष  में  से लगभग  8
 बैेसल्स  का  आदेश  भारतीय  शिपयार्ड  को  दिए  जाने  का  विचार  है  बशतें  कि  घनराशि  उपलब्ध  हो
 रियायती  मूल्यों  पर  खरीदा  जाएगा  ज॑साकि  ये  विदेशी  यार्डों  से  उपलब्ध  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  लिए  भारतीय  याडों  को  ही  आदेश  दिए  जायेंगे  ।

 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  नौवें  जहाज  के  लिए  कोचीन  शिपयाईडे

 को  आर्डर  दिया  गया  है  लेकिन  क्योंकि  भारतीय  नौवहन  निगम  तथा  कोचीन  शिपयाडे  द्वारा  इसकी
 कीमत  तप  नहीं  की  जा  सकी  अतः  क्या  मंत्री  जी  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करेंगे  क्योंकि  दोनों  उपक्रम
 इस  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।  कोचीन  छिपयार्ड  को  एक  पकक्‍का  आर्डर  दिया  जा  सके  जिसने  पिछले  एक
 वर्ष  के  दोरान  काफी  लाभ  अर्जित  किया  है  ।

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  पहले  ही
 इसमें  हस्तक्षेप  किया  है  ।  मुझे  खुशी  है  कि  हस्तक्षेप  सकारात्मक  रूप  में  हुआ  है  और  हमने  अपना
 प्रस्ताव  भेजा  है  ।  मेंरे  विचार  से  हमने  कल  हस्तक्षेप  किया  था  और  हम  यह  प्रस्ताव  वित्त  मंत्रालय  को
 इस  सम्बन्ध  में  ऋण  सुविधाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  भेज  रहे  हैं  ।

 थी  बी०  घनंजय  कुमार  :  मंत्री  महोदय  ने  भारतीय  नौवहन  निगम  के  वर्तमान  बेड़े  में
 और  अधिक  जहाज  दिए  के  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहूंगा  कि  नोवहन  निगम  की  आय  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  गोआ  के  रास्ते  से  बम्बई  और  बंगलोर  के  बीच
 एक  जहाज  सेवा  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  जो  कि  सामान  लाने  ले  जाने  तथा  यात्रियों  दोनों
 के  लिए  हो  ।

 ओऔ  जगदीश  टाईटलर  :  हमारा  ऐसा  कोई  इरादा  नहीं  है  लेकिन  कोई  निजी  अथवा  कोई  भी
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 पार्टी  इच्छुक  हुई  तो  हमें  यह  अनुमति  देने  में  खुशी  होगी  ।

 जम्मू  और  कश्मोर  की  सीमाओं  पर  पाकिस्तान  द्वारा  गोलाबारी  किया  जाता

 70*,  श्री  मुत्युंजय  नायक

 भरी  अरथिस्व  शज्रिवेदी  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  पाकिस्तान  ने  जम्मू  और  कहमीर  के  पुंछ  जिले  के  अनेक

 स्थानों  तथा  अन्य  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंगोलाबारी  की

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  इस,सम्बन्ध  में  कोई  विरोध  प्रकट  किया

 और

 यदि  तो  पाकिस्तान  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ]

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  क्षुष्ण  :  हां  ।

 और  तनाव  कम  करने  तथा  सैन्य  गतिविधियों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  भारत

 ओर  पाकिस्तान  के  सेन्‍्य  संक्रिया  महानिदशक  आपस  में  प्रतिसप्ताह  दूरभाष  पर  सम्पर्क  करते  रहते  हैं  ।

 जिन  मुद्दों  क ेकारण  तनाव  बढ़ा  है  उन्हें  सुलकाने  की  दृष्टि  से  आवश्यकता  होने  पर  सेक्टर  कमांडर

 की  बेठकें  भी  होती  हैं  ।

 ]

 भ्री  मुत्युन्जय  नायक  :  देह  में  उग्रवादियों  की  घुसपेठ  को  गोलाबारी  से  एक  सुरक्षा  कवच

 प्रदान  करने  सम्बन्धी  घटना  और  सीमा-रेखा  पर  अकारण  गोलाबारी  पाकिस्तान  के  लिए  एक  नित्यप्रति

 की  आम  बात  हो  गई  है  अतः  ऐसी  घटनाओं  और  अप्रिय  स्थितियों  के  देषा  में  उग्रवादियों  की

 घुसपठ  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 थी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  नियन्त्रण  रेखा  के  साथ-साथ  793  किलोमीटर  लम्बी  पाकिस्तानी
 सीमा  है  ।  सीमा  प।र  से  विशेषतौर  पर  छोटे  सशस्त्रों  द्वारा  गोलाबारी  एक  स्थानिक  सदस्या
 हैं  ।  समय  पर  सभी  क्षेत्रों  मे ंघटनाएं  घटित  होती  रही  लेकिन  जब  कभी  भी  एक  ऐसी  घटना
 होती  हमारी  सेनाएं  स्थिति  नियंत्रित  करने  और  सीमा  पार  से  गोलाबारी  का  प्रतिशोध  लेने  में  सफल
 रही  हैं  ।  यद्यपि  मैं  ब्योरा  नहीं  देना  हमारे  आंकड़े  दशशाते  हैं  कि  जैसा  कि  घुसपंठियों  से

 हुए
 मुकाबलों  की  तुलना  में  पहचान  की  गई  मारे  गए  अथवा  गिरफ्तार  किये  गए  अथवा  वापिस  जले  गये

 घुसपंठियों  की  संख्या  में  पिछले  दो  वर्षों  मे ंकाफी  कमी  हुई  है  और  ऐसा  भारतीय-थल  सेना  द्वारा
 वास्तविक  नियंत्रण-रेखा  के  समीप  जोरदार  ढंग  से  कारगर  कदम  उठाने  के  कारण  हुआ  है  ।

 श्री  मुल्युल्जय  नायक  :  अयोध्या  में  प्रस्तावित  कार-सेवा  जो  एक  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्दा
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 को  ध्यान  में  रखते  हमें  किसी  समय  दंगों  जैसी  किसी  प्रकार  की  घटनाओं  का  भी  बोध  हुआ
 अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  अकल्पनीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  इस

 प्रकार  की  स्थितियों  को  रोकने  कै  लिए  तथा  सीमाओं  में  किसी  आतंकवादी  कारंवार्ट  को  टालने  के  लिए

 क्या  सतकतापूर्ण  कदम  उठाये  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  मंत्री  महोदय  पर  ही  छोड़ता  हूं  क्योंकि  कई  बार  मैं  कहता  हूं  कि

 यह  इस  विषय  से  सम्बन्धित  नहीं  है  और  मंत्री  महोदय  उत्तर  देना  चाहते  हैं  ।

 भरी  मुत्यु्जय  नायक  :  यह  इस  विषय  बिल्कुल  सम्बन्धित  कार-सेवा  के समय  किसी  तरह
 का  दंगा  हो  सकता  है  और  यह  एक  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  समस्या  भी  अतः  मुझे  किसी  बात

 की  आशंका  होती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आफ्के  विचार  में  यह  असंगत  तो  आपको  इसके  उत्तर  की

 ता  नहीं  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैं  समकता  हूं  कि  यह  इस  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  नियंत्रण  रेखा

 के  बारे  में  प्रश्न  ह ैऔर  हम  हर  वक्‍त  पाकिस्तान-सीमा  पर  की  सुरक्षा  करने  के  लिए

 पूरी  तरह  तैयार

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वीरेन्क  सिंह  ।

 श्री  बीरेन्  सिह  :  अध्यक्ष  कश्मीर  के  कुछ  जिलों  जो  भारत  और  पाकिस्तान  के
 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  पड़ते  वहां  पाकिस्तान  की  तरफ  से  गोलीबारी  होती  रहती  जैसे  मंत्री  जी
 ने  भी  स्वीकार  किया  उसके  जवाब  के  लिए  अपने  सेनिक  तैयार  भी  रहते  इसी  तरह  से  पाकिस्तान
 द्वारा  आतंकवाद  की  प्रक्रिया  हमारे  पंजाब  जैसे  सीमावर्ती  प्रदेशों  मे ंचलती  रहती  अभी  परसों
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  पाकिस्तान

 के
 प्रधान  मंत्री  से  मेरे  व्यक्तिगत  संबंध

 वहां  की  सरकार  से  भी  मेरे  अच्छे  संबंध  हो  रहे  फिर  यह  संकट  क्‍यों  पंदा  हो  रहा
 है  ?  जब

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  से  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  व्यक्तिगत  मित्रता  पाकिस्तान  की  सरकार  से
 हमारी  सरकार  के  अच्छे  संबंध  भी  चल  रहे  इसके  बावजूद  हमारे  सीमावर्ती  प्रदेशों  में आतंकवाद  की
 प्रक्रिया  चल  रही  है

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंगोलाबारी  हो  रही  है  तो  इसके  लिए  पाकिस्तान  सरकार  और  हमारे  प्रधान
 मंत्री  का  वक्‍तव्य  क्‍यों  बिसंगत  हो  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  उसका  जवाब  दे  दिया  है  कि  कुछ  लोग  भगड़ा  चाहते  हैं  और  कुछ  लोग

 शांति  चाहते  हैं  ।

 प्रेम  धूमल  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  गोलीबारी  हुई  है
 तो  पिछले  तीन  महीनों  में  हमारे  कितने  सैनिक  हताहत  हुए  और  कितने  पाकिस्तान  के  हुए  और  कितने

 घुसपैठिए  भारत  में  घुसपंठ  करने  की  कोशिष्ट  में  पकड़े  गए  ।

 ]
 शी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  हमारे  पास  इस  बारे  में  जो  आंकड़े  वे  संक्षिप्त  रूप  से  कह
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 सिद्ध  करते  हैं  कि  यद्यपि  समय-समय  पर  हमारे  सैनिक  हताहत  हुए  लेकिन  दूसरी  ओर
 सैनिकों  के

 हताहत  होने  की  संख्या  बहुत  अधिक  पारम्परिक  रूप  से  हम  इस  प्रकार  के  हताहतों  की  हालत

 एवं  संख्या  सार्वजनिक  हित  में  बताते  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  सिलों  के  श्रमिक

 +71],  श्री  सुबास  चन्द्र  नायका  :

 श्री  चन्दूलाल  चस्त्राकर  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कार्यचालन  पूंजी  की  कमी  और  कपास  जैसे  कच्चे  माल  की  सप्लाई  न  होने  के  कारण

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  श्रमिकों  की  छंटनी  की  जाने  बाली

 यदि  तो  इसने  मिल-वार  लगभग  कितने  श्रमिकों  के  प्रभावित  होने  की  सम्भावना

 हे  ु
 क्‍या  सरकार  ने  छंटनी  किये  गये  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  वित्तपोषण  ओर  प्रशिक्षण

 सुविवा  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  बनायी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 बस्च्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  गहलोत  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विषरण

 और  जी  नहीं  ।  सरकार  ने  एन०  टी०  सी०  मिलों  के  लिए  एक  सर्वागीण
 नीति  का  अनुमोदन  किया  है  जिसमें  अंन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्वेच्छिक  सेवा  नि  व्‌  त्ति  योजना  के

 ँध्यम  से  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  के  सुव्यवस्थीकरण  की  परिकल्पना  की  गई

 ओर  सर्वांगीण  सुधार  की  नीति  के  अन्तगंत  एन०  टी०  सौ०  के  सुव्यवस्थित
 के  पुननियोजन  और  प्रशिक्षण  के  लिए  प्‌नर्वासन  निधि  योजना  में  50  करोड़  रु०  की
 प्रदान  की  गई  विद्युतकरधा/रीलिंग  एककों  की  स्थापना  के  लिए  ऐसे  कामगारों  को
 तकन्  गिनती  और  वित्तीय  सहायता  तथा  संस्थागत  वित्त  प्रदान  करने  के  लिए  योजनाएं  पहले  से

 यार  कर  लो  गर  है  ।

 सुबास  चन्द्र  नायक  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  कर्मचारियों  की  छंटनी
 रण  क्‍या  सरकार  की  कर्मचारी  संघ  को  उनके  महों  पर  चर्चा  करने  तथा  उनके  पनर्वासन  के

 में
 दे  फिज्शिि  हि «  ह#्ब्र  में  आमन्त्रित  काग्ने  की  योजना  सरकार  उठाये  गये  विशेष  कदम  क्या-क्या  हैं  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  अशोक  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  जो

 हैं  उरके  बारे  में  हमारा
 डिसकशन  नियमित  रूप  से

 यूनियन  लीडर्स  के  साथ  चलता  रहता  है
 कुछ  यूनियन  के  बारे  में  शिकायत  होगी  तो  मैं  माननीय  सदस्य  से  चाहूंगा  कि  वे  हमारे  ध्यान  में



 6  1914  )  मौखिक  उल्‍*
 न  +  नानी  लनिनानन न  स्‍तर  न  नननननननन  6  निन लक  पकननत  क्‍जनननननन  ननननननननन-मभन नाना  ५  «५  ee  कफ  क  के  ५  जनम  3  जजजम  मनन»

 लाएं  ।  वहां  यूनियन  में  जो  मैनेजमेंट  है उनके  साथ  यूनियन  की  बंठक  कराकर  उसको  सार्ट  आउट  क८

 सकें  ।

 ]

 सुवास  चन्द्र  नायक
 :

 बिचार-विम्श  करने  तथा  श्रमिकों
 की  शिकायतों  के  निपटान  हेतु

 बद्ध  कार्यक्रम  क्या  है  ?  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं

 ,
 श्री  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  टाइम  बाउन्ड  प्रोग्राम  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  हम

 चाहते  हैं  कि  जल्दी-से-जल्दी  समस्या  का  हल  हो  ।  चाहूंगा  कि  जो  यूनियन  की  शिकायत  है  वह  हमारे

 पास  आए  या  वे  एन०  टी०  सी०  की  कमेटी  में  चले  जाएं  और  हमार  पास  भी  आएं  ।

 मुवाव  ]

 श्री  मुरली  देवरा  :  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है  कि  सर्वांगीण  सुधार  नीति  के  अन्तर्थ त

 उन्होंने  50  करोड़  रुपपे  की  धनराष्टि  प्रदान  की  है  ।  कया  विभाग  इस  प्रयोजन  हेतु  राष्ट्रीय  नवीकरण

 निधि  से  भी  धनराष्षि  प्राप्त  कर  रहा  है  ?  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  स्वेक्छिक  सेवा  निवृत्ति
 योजना  के  तहत  सरकार  सेवा-निवृत्त  हो  रहे  श्रमिकों  की  सहायता  कर  रही  है  ।  कितने  श्रमिकों  ने  यह
 स्वेच्छिक  सवा-निवुत्ति  योजना  अपनाई  है  ”  उनकी  सेवा-निवृत्ति  के  बाद  सरकार  उन्हें  क्‍या  सुविधाएं

 प्रदान  कर  रही  है  ?

 ]

 श्री  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  तो  हमने  जो

 एस०  दिया  है  तो  उससे  करीब  15  हजार  लोग  जा  च्‌के  इस  स्कीम  के  अन्तगंत  हमने
 यह  स्कीम  दी

 है  जेसा  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  तो  वी०आर०एस०  के  अलावा  उनके  पुनरुत्थान  के  लिए  मजदूर
 कोई  काम  करना  चाह  तो  उनके  लिए  अलग  से  50  करोड़  रुपया  कोरपस  फण्ड  की  स्कीम  बनाई  गई

 है  जिसके  अन्तर्गत  हम  ओल्ड  पावरलूम  देते  हैं  और  थे  चाहें  तो  नये  पावरलूम  ले  सकते  हैं  और  वे

 चाहें  तो  रिलिंग  यूनिट  लगा  सकते  हैं  ।  हमने  स्कीम  बनाई  है  कि  जो  छह  महीन  काम  करते  हैं  और

 पच्चीस  परसेंट  जो  इन्बेस्ट  होगा  तो  वह्‌  वापिस  उनको  सबसिडी  के  तौर  पर  देंगे  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहूंगा  कि  राजस्थान

 के  व्यावर  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  जो  मिलें  हैं  तो  उन  मिलों  के  अन्दर  अधिकांश  मजदूरों  को

 बला-बलाकर  उनको  संवा-निवुत्ति  के  लिए  मजबूर  कर  रहे  क्‍या  उन  व्यावर  की  मिलों  को  धन्‍्द

 किया  जायेगा  ।  मन्त्री  महोदय  ने  सदन  में  बताया  था  कि  वे  मिलें  मुनाफे  में  चल  रही  हैं  और  अब  थे

 घाटे  में  आ  गई  हैं  तो  मजबूरों  के  भाग्य  के  साथ  क्‍यों  खिलवाड़  किया  जा  रहा  मंत्री  जी  वहां  स्वयं

 गए  हैं''**ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रएन  पूछिए  ।  यह  तो  क्लास  का  लंक्चर  हो  गया  है  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  मजदूरों  को  भर्ती  किया  जा  है
 तो  उन  मिलों  के  भली  प्रकार  से  संचालन  के  लिए  वस्त्र  निगम  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।
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 मैं  खुद  ब्यावर  गया  मुभसे  माननीय  सदस्य  मिलते  भी  हैं  मैंने  पहले  भी  कहा  है
 कि  वी०  आर०  एस०  इसलिए  लागू  की  गई  है  कि  एन०  टी०  सी०  की  हालत  खराब  है  और  3300

 करोड़  रुपथ  का  घाटा  हो  चुका  सरकार  का  कैश  रिएम्बसंमेंट  बन्द  अगर  मजदूर  जाना  चाहते

 हैं  तो  लेकिन  किसी  के  साथ  जबर्दस्ती  नहीं  की  जा  रही  अगर  आपके  ध्यान  में  ऐसी  बात  है  कि

 मैनेजमेंट  बाल  जबर्दस्ती  रिटायर  कर  रहे  हैं  तो  मुझे  बतायें  मैं  मंनेजमेंट  से  बात  करूंगा  ।

 श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  हम  मजदूरों  को  रिटायर  कर  रहे
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  रतलाम  में  सज्जन  मिल  है  वह  अच्छी  हालत  में  उसको  प्रबन्धक  बन्द  करना

 चाहते  मजदूर  को-आपरेटिव  बेसेज  पर  चलाना  चाहते  क्या  आपके  पास  ऐसी  कोई  योजना  है

 कि  वे  चला  सर्के  और  लाभ  अजित  कर  सके  ?  वित्त  मंत्री  भी  बंठ  हुए  मै ंजानना  चाहता  हूं  कि

 मजदूरों  की  प्रवःधन  में  भागीदारी  हो  और  हमारे  देश  का  उत्पादन  बढ़े  क्या  ऐसी  कोई  योजना  आप

 बनाकर  रवी/ति  ल्‍गे  ?  इसके  साथ  ही  यह  भी  पूछना  चाहता  हूं  कि  मजदूरों  की  पेंशन  के  बारे  में  जो

 बिल  लाने  वाले  वह  नहीं  आया  क्या  ऐसी  कोई  योणना  है  ?

 श्री  अशोक  गहलोत  :  ये  एन०  टी०  सी०  की  बल्कि  प्राइवेट  मिल  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  तेज  नारःयण  सिंह  :  अभी  इस  साल  कितने  मजदूरों  की  छंटनी  की  सरकार  की  योजना  है
 ओर  अगर  वह  उनकी  छंटनी  करेगी  तो  क्‍या  कोई  दूसरा  काम  देगी  ?

 भरी  अशोक  गहलोत  :  मैं  जवाब  दे  चुका  हूं  ।  जब  देवड़ाजी  ने  पूछा  यह  स्वैच्छिक  सेवा
 निवृत्ति  योजना  हैं  ।  जितने  लोग  जाना  चाहें  जा  सकते  उसके  बाद  मिलों  का

 आधुनिकीकरण
 होगा  इसके  लि  532  करोड़  रुपये  की  योजना  बनांई  जहां  तक  मजदूरों  को  लगाने  की  बात  है
 हमारे  पास  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 ]

 लघ  उद्योगों  के  लिए  भ्यूचअल  फण्ड  को  स्थापन

 +74,  प्रो०  प्रेम  धमल+  :

 श्रीमती  दोपिका  एच०  टोपीवाला  :

 »  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लघु  उद्योगों
 के  लिए  अलग  म्यूचुअल  फण्ड  की  स्थापना  के  सरकार $).  ु  फ  को

 अमभ्यावेदन  मिले  फ  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  ने  क्या  कायंबाही  की  है  ?

 ब्षित्त  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  )  और  अखिल  भारतीय
 निर्माता  संगठन  आल  इंडिया  म॑न्यूफंक्चरसे  ने  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  गए  एक ज्ञापन  में  अन्य  थातों  के  साथ-साथ  सुझाव  दिया  है  कि  लघ  उद्योग  क्षेत्र  को  कार्यशील  पूंजी  उपलब्ध कराने  के  लिए  रुपयों  के  प्रारंभिक  अंशदान  से  एक  म्यूचुअल  फण्ड  की  स्थापना  की
 जाए  ।

 2b



 6  1914  vat

 भारतीय  प्रतिभरूति  ओर  एक्सचेंज  बोड्ड  (रं/बी)  /  ५४५.  के  अन्तरगंत  सेबी

 को  म्यूच अल  फण्डों  सहित  सामूहिक  निवेश  योजनाओं  को  पंजीक्षत  करने  और  उनके

 कार्यचालन  को  विनियमित  करने  की  शक्ति  प्राप्त  अखिल  भारतीय  निर्माता  संगठन  प्राप्त  प्राप्त  ज्ञापन

 सेबी  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 ]

 प्रो०  प्रेम  धूमल  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  माना  है  कि  एक  ज्ञापन  इनको  प्राप्त  हुआ  और

 हमने  सेवी  को  भेज  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  लघु  उद्योग  के  संकट  को  देखते  हुए  सरकार  केवल
 मात्र  ज्ञापन  को  प्राप्त  करके  उसको  भेजने  का  काम  यानि  पोस्टमंन  का  काम  करेगी  या  केन्द्रीय  वित्त
 मंत्री  लधु  उद्योग  को  कुछ  सहायता  देने  के  लिए  अपनी  ओर  से  भी  कदम  उठायगे  ?

 कीय+

 भ्रो  रामेहवर  ठाकुर  :  उद्योग  मंत्रालय  और  विभिन्‍न  मंत्रालयों  की  ओर  स  लघ्‌  उद्योगों  को

 बढ़ावा  देने  के लिए  वहुत  तरह  की  सुविधायें  दी  गयी  हैं  और  छोटे  उद्योगों  को  आधथिक  समर्थन  देने  के

 लिए  अज्लग  से  एक  संस्था  बनायी  गयी  है  जिसके  जरिये  उन्हें  आवश्यक  आर्थिक  विनियोजन  किया  जाता  है  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  जो  अखिल  भारतीय  संगठन  की  अं.र  सं  ज्ञापन  आया  है
 जिसमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  दस  हजार  करोड़  रुपये  को  राश्षि  के  एक  अलग  स

 मुचुअल  फंड  की
 स्थापना  करनी  चाहिए  ।  चूंकि  यह  विषय  एस०  ई०  बी०  आई०  के  माफंत  होता  है  और  संसद  में  इस
 आशय  का  कानून  भी  पास  हुआ  है  तो  उसकी  व्यवस्था  एस०  इ०  वी०  आई०  देंबतो  हैं  तथा  उसका

 संचासम  और  मंजूरी  भी  वह  दे  सकती  इसलिए  इस  ज्ञापन  के  सवी  को  आवश्य+  +4वाही  के

 लिए  भेज  दिया  गया  है  ।

 प्रो०  प्रेम  घूसल  :  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  यह  ज्ञापन  आपको  कब  प्राप्त  हुआ  और  आज  सेबी
 को  कब  भेजा  गया  और  आज  तक  सेबी  ने  इस  पर  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 भरी  राभेहवर  ठाकुर  :  सेबी  ने  इसपर  क्‍या  कारंवाई  की  इसकी  सूचना  हमें  अभी  प्राप्त  नहीं
 हुई  है  ।  जब  भी  प्राप्त  होगी  तो  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करेंग  लेकिन  यह  निवेदन  आपझ्ध  कहना  है
 कि  मदि  मुंचूअल  फण्ड  के  लिए  कोई  योजना  बनायी  जाये  तो  उसकी  मंजूरी  सेबी  देती  मुचुअल  फण्ड
 को  बाय  खाने"के  लिए  तीन  तरह  से  योजनां  बनायी  जाती  एक  तो  यह

 हैं  कि  जिसमें  अधिकतर
 आमदनी  हो  जिसे  इनकम  ओरिएंटेड  कहते  दूसरी  ग्रोथ  ओरिएंटेड  यानि  जिसमें  विकास  की  सं  भावनायें
 ज्यादा  हों  और  तीसरी  यह  है  दोनों  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  इसको  जाता  है  कि  मौके  पर
 अधिक  से  अधिक  राष्ति  लोगों  से  संचय  करके  जो  उनकी  बचत  योजना  उसमें  से  लेकर  लोगों  को

 रुपया  दिया  जाये  ।  इसके  अन्तगंत  यदि  कोई  संगठन  यह  प्रस्ताव  देता  है  या  मुचुअल  फण्ड  में  जो  एक
 व्याथहारिक  योजना  बनने  वाली  है  या  उसका  सुझाव  मात्र  है  ओर  जो  संचालन  करना  चाहता  है

 बह
 इन  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  सेबी  को  जो  ज्ञापन  दिया  गया  ६,  जब  सेबी  कोई

 निर्णय  लेगी  तो  माननीय  सदस्य  को  उसकी  सूचना  दी  जायेगी  ।

 ]

 भी  पुष्चीराज  डी०  चत्हाण  :  दुवारा  मंत्री  महोदय  केअभी  दिये  गये  उत्तर  से  यह  स्पष्ट

 नहीं  होता  है  कि  क्या  प्रस्तावित  म्यूचुअल  फण्ड  की  स्थापना  एस०  ई०  बी०  आई०  द्वारा  की

 एस०  ई०  बी०  आई०  केवल  इसे  संचालित  एवं  मंजूरी  दे  सकती  हम  सुस्पष्ट  रूप  से  यह
 जामता  चाहते  हैं  कि  वित्त  मंत्रालय  विशेष  तोर  पर  लघु-उद्योगों  क ेलिए  स्थूचुअल  फण्ड  स्थापित  करने
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 जप  7“  नाना  ले  बनऔिलअनतजी नी  तल  विद्यमान्‌  5

 पर  विचार  कर  रहा  है  अथवा  नहीं  और  यदि  तो  कया  वित्त  मं॥लय  ऐसा  करेगा  ?

 वित्त  मंत्री  मनमोहन  :  अध्यक्ष  म्यूचुअल  फण्ड  उस  प्रकार  का  वित्त  प्रदान
 करने  के  लिए  विद्यमान  नहीं  है  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  के  मन  में  पहले  ही  संः्थान  विद्यमान्‌
 हैं  ।  उदाहरणायं  एस०  आई०  डी०  बी०  आई०  वित्त-पोषण  दाब्द  और  लघ-उद्योग  क्षेत्र  की
 ताओं  का  ध्यान  रखने  के  लिए  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अंतर्गत  लघु  उद्योगों  के  लिए

 पूंजी  की  देखरेख  बंकों  द्वारा  की  जाती  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  नथे  म्यूचुअल  फण्ड  की  स्थापना
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 विसोय  घाटे  पर  नियन्वण  अन्तर्राष्ट्रीय॑  मुद्रा

 बीच  श्री  मिल  काम्ति  :
 ह

 भ्री  मुमताज  अंसारो  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  घाटे  को  नियंत्रित  करने  के  उदेश्य  से  केन्द्र  सरकार  तैथां  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  के  बीच  हाल  ही  में  कोई  बेठक  हुई  और  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 कि  ह

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदवर  :  और
 अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 मिशन  ने  गया था |  में  अनुच्छेद  के  आवधिक  परामर्श  और  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  वर्तमान
 वैकल्पिक  व्यवस्था  पर  बिचारों  के  आदान-प्रदान  के  लिए  भारत  का  दौरा  किया  ।  विस्तारित  कोष
 सुविधा  के  लिए  कोष  की  मध्यम  अवधि  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  विचारों  का
 प्रदान  भी  किया  गया  था  ।

 भरी  निर्मल  कास्ति  चटर्जी  :  यह  कोई  उत्तर  नहीं  है  ।  प्रदन  यह  था  फि  वित्तीय  घाटे  को
 नियंत्रित  करमे  के  बारे  में  कोई  बेठक  हुई  थी  ।  प्रषन  यह  था  ।  उत्तर  क्‍या  दिया  गया

 करी  मनमोहन  सिंह  .  यह  एक  समीक्षा-बेठक  थी  इस  दंठक  का  उद्देश्य

 उस कार्यक्रम की समीक्षा करना जो कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर बनाया है उससे ज्यादा ओर क्‍या कहा जा सकता है ? प्रइर्नां के लिखित उत्तर वेतन ढाँचे सम्बध्धो समिति + 64. भोसतो असुम्धरा राजे : झीमती वासवाराजेहवरी : क्या बित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ु क्‍या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयक्रत बेक्ों तथा सांविधिक ३30
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 निगमों  आदि  के  कर्मचारियों  के  वेतन-ढांचे  के  बारे  में  अध्ययन  और  जांच  करने  के  लिए  गठित  विधेषज्ञ

 |  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है

 |
 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  क्या  हैं  और  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या

 '  कार्रवाई  की  जा  रही  और

 यदि  तों  इस  मामले  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विक्ष  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  झास्तारास  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 द

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  व्यापक  हैं  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी

 छफत्र
 के  बकों  तथा  स्वायत्त  निकायों  के  क्ंचारियों  के  वेतन  और  महंगाई-भ्ते  के  ढाचे  के  बारे

 ै

 ।

 में  बहुत  से  आंकड़े  एकत्र  करना  तथा  उनका  विस्तृत  विदलेषण  करना  शामिल  समिति  के  सम्मुख

 उसके
 जटिल  कार्यों  को  मद्देनजर  रखते  विशेषज्ष  समिति  की  अवधि  31-12-92  तक  बढ़ा  दी

 है  ।

 %  रापया-सबल  वबिभिसय  बर

 #+65,  डा०  बाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रुपया-रूबल  विनियम  दर  में  परिवर्तेन  करने  के  सम्बन्ध  में  रूस  की  सरकार  के  साथ

 ः

 हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रामेहचर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 नये  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 +68.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :

 डा०  बसम्त

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  उन  सडकों/राजकीय  राजमार्गों  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया
 हैं

 जिन्हें  क्रण  1992-93  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किए
 का  प्रस्ताव  है  और  तत्मम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 ्  अवधि  के  दौरान  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण  करने  के  लिए  राज्यवार  कितनी

 आवंटित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 31
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 -  तन  सन  —_ses« हे  नव  के  अभन न  नन  के  न  स्‍निभग2»>मन  लता  पानताह  —

 इस  प्रयोजन  हेतु  ली  जाने  वाली  विदेशी  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 जल-भतल  परिवहन  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  जगदीश  :  जी  नहीं  ।

 आठवीं  योजना  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 के

 लिए  सीमित  आबंटन  होने  के  कारण  फिलहाल

 कोई  भी  नया  राजमार्ग  घोषित  करना  कठिन  है  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  आवंटन  में

 वृद्धि  की  ,  गई  तो  आठवीं  योजना  की  मध्यावधिक  समीक्षा  के
 समय  इस  मामले  को  पुनः  जांच  की

 जाएगी  ।

 नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  विदेशी  सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 प्रवलंस  एजेंसियों  हारा  छापे

 +69,  श्री  आर०  सु  र्र  रेडडी  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाव  :

 कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1992  से  31  1992  तक  विभिन्‍न  प्रवर्तन  एजेन्सियों  में  से  प्रत्येक

 द्वारा  मारे  गए  छापों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 इन  छापों  के  दौरान  कितने-कितने  मूल्य  का  सोना  तथा  सम्पत्ति

 का  पता  लगा  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  तथा  कितनों  का  दोष  सिद्ध

 हुआ  ?  ह

 वित्त  मस्त्नासय  में  मन्‍्त्री  रामेहबर  :  और  वित्त  के

 अधीन  प्रवर्तन  एजेन्सियों  ढारा
 |  1992  से  3  1992  तक  की  अवधि  के

 मस्यासन
 ह

 ली  गई  तलांशियों/जब्तियों  का  बिवरण  ।
 दौरान

 िशशनिनननिनिनिनिननकिन की  मा  एस

 ऋल्‍्सं०  एजेंसी  तलाधियों  /  जब्त  की  गई  टिप्पणियां

 जब्तियों  अनगिनत  मुद्रा
 की  संख्या  सोना  और

 अन्य  धन-सम्प्ति  (२०  करोड़ों

 कर  2  3  4  5

 1,  सीमा  शुल्क  19281  '  246.85  न+

 2.  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  946  25.89
 न

 3.  आयकर  1995  169,14  तन

 £32
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 1  2  मी
 _

 -

 4...  प्रयत्न  362  30.  आओ

 *  कबंबण  29  2.64  कालम
 4

 के
 अन्तर्गत  बताई

 स्थापक  लियंजण  ब्यूरो

 गई  जब्त
 की  गई  परिसंपत्तियों

 की  कीमत  के  अतिरिक्त
 मारूते  कार  और  स्वापक
 ओऔषधियां  जिसमें
 गांजा  और  मेथ्क्यालोन  शामिल
 है  भी  जब्त  किए  गए  थे  ।

 6...  केस्‍्ट्रीय  आधथिक  अधिसूचना  7  न  प्रपराध  में  फंसाने  वाले

 ब्प्रो  वेज  जब्त  किए
 ््ि्ीततततहतहमा+ज_+प+प॒:३]प7/पप5/  जप्पथयययया+तपथयिपनपपपप॑ताणतह।शण/“५""तपद्पनणप्-  न  उफऊ  न  न  नी  मध्य

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हैं  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मध्य  प्रदेश  को  केख्तीय  सड़क  निधि  से  सहायता

 +72.  कुमारी  जिमसा  वर्मा  :

 अओीभती  सुमित्रा  सहालन  :

 क्या  जल-भूतल  परिथह॒न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  के  दोरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  सहायता  के

 सिए  भेजी  गई  परियोजनाओं/बोजताश्ों  का  ध्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  परियोजनावार  क्य्ृ.कारंवाई  की  है  ?

 जल-भूतल  परिथहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  जगदोश  :  मध्य  प्रदेश
 सरकार  द्वारा  केखीय  सड़क  निधि  के  अन्तगत  सहायता  के  लिए  में  भेजी  गई  योजनाओं
 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 बूंकि  संसद  द्वारा  दिनांक  ।  पहले ही  को  पारित  संशोधित  संकल्प  के  अनुसार  केन्द्रीय

 सड़क लिथि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई झ्सलिए इन योजनाओं पर कार्यवाही नहीं की जा सकी । तथापि राज्य सरकार द्वारा पुराने संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत तक उन्हें प्राप्त हुई राशि का पहले ही उपयोग किया जा चुका 33
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 विवरण

 मार्ग  का  नाम  अनुमोलिते  लागत
 जास  सपये

 2  3

 प्रथम  प्राथमिकता  :

 भोपाल  मंडल

 भोपाल  दिवानगंज  मार्ग  8)  )  13.43

 26.12,  13.20,  21.23)  और  22  पूर्ण
 किमी०  )

 भोपाल  सीहोर  मार्ग  )  16.02

 9,  10,  11,  12,  13,  15,  16,  17,  23)
 किमी०८  )

 भोपाल  बायपास  मार्ग  3.65
 5,  6,  8)  किमी० )

 भोपाल  बेश्सिया  मार्ग  ])
 16,  25,  26,  27,  28,  37)

 । किमी०  )
 मद  8.

 भोपाल  सीरीज  मार्ग  राजम/ग्ग-23)
 47

 2,  3,  5,  6,  7,  8,  9,  10)
 किमी ०  )

 भोपाल  मंशल

 भोपाल  दिवानगंज  मार्ग  )  85.507

 18.8 )

 भोपाल  इंदौर  मार्म  255.208

 30.40)
 '

 बासौदा  सीरोज  मार्ग  147,396

 28.4)

 सीरोज  मशोन  मार्ग  29.064
 5.6)

 सीरोज  मकसूदन  गढ़  मार्ग  4
 ०  30.60)



 6  1914

 1

 11.

 12.

 23.

 लिखित  उत्तर
 नी नस  सच  औसत  सतत  4  «रमन  जल

 2

 विदिशा  अक्षोफ  नगर  से  विदिशा

 70.00)

 सागर  मंडल

 विदिशा  सागर  मार्ग  )
 किमी  ०  35.2  )

 रतनगढ़  भोपाल  मार्ग  )

 14.6

 गुना  मंडल

 मकसुदनगढ़  सुथलिया  मार्ग

 7.8)

 देहराना  राजधाट  मार्ग

 22)

 मुंगावली  ओडेर  मार्ग

 मुंगावली  घंदेरी  मार्ग

 (  फिमी०  23  )

 अक्षोक  नगर  विविशा  मार्ग

 (  किमी  ०  33  )

 चाचोड़ा  मनोरधांत  मार्ग  सीमा  तक  )

 (  किसी  9  8.4  )

 ब्यारा  सुथालिया  मां  )
 15.8)

 सुप्रान्षिमा  मकमुदतयढ़  मार्ग

 7)1

 उज्जेम  मंडल

 रतलाम  नसौराबाद  मार्ग  राजम/र्ग-3।  )
 ०  16)

 विदिज्षा  तेरसिया  मार्ग  3)

 51.75

 51.75

 hls  ७

 75.35

 35



 लिलित  उत्तर  27  ]  992

 ॥  )  3

 24...  भोपाल  रायसेन  मार्ग  5)  ह  22.23

 भोपाल  मंडल

 25...  भोपाल  रायसेन  मार्ग  29.8)  61.698

 गुना  मंडल

 26.  आवना  मकसुदनगढ़  27.3 )
 48.24

 27.  अशोक  नगर  ईसगढ़  मार्ग  23)  48.24

 ररझ्झ्र्र्््र्ररः

 कुल  2005.77  सन्ख

 >>  लजाः —  ४४८४
 -

 अर्थात्‌  20.06  करोड़

 वन  एछएछएछ  धाभ।जय  तहत
 ह”>»/श..यथणई.).//आणझ।३।ए

 |

 एननोर  और  पारादोप  पत्तनों  के  लिए  एशियाई
 बिकास

 बेंक  की  सहायता

 +73,  ड्ा०  शाजागोपालन  श्रीषरण  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एशियाई  विकास  बंक  कोयले  की  दुलाई  के  लिए  एन्नोर  और  पारादीप  पत्तनों  के

 विकास  हेतु  वित्त  प्रदान

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  कया

 इन  ऋणों  की  अदायगी  के  लिए  कया  शतें  रखी  गई  और

 इससे  घरेल  बाजार  में  कोयले  के  बिक्री  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  हो  जाने  की  सम्भाषता

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।

 एशियाई  विकास  बंक  ने  285  मिलियन  डालर  का  ऋण  दिया  है  जिसमें  पारादीप  फ्तन

 पर  यंत्रीकृत  कोयला  हैंडलिंग  सुविधाओं  के  सृजन  के  लिए  ]  34.85  मिलियन  डॉलर  और  एन्नोर
 पत्तन  के  लिए  ऋणों  मिलियन  डालर  की  राषि  शामिल  है  ।

 पांच  वर्ष  की  मगतान  स्थगन  की  अवधि  के  बाद  ऋण  की  अवायगी  जाएगा  वर्ष  की  अधधि

 के  अन्दर  की  जानी  है  ।  ब्याज  की  दर  वही  होगी  जिसे  बंक  द्वारा  अपने  साधारण  पूंजीमत  संसाधनों  से

 दिए  जाने  वाले

 ऋणों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा । इस परियोजना के कार्यान्वयन पर और कोयले की कीमत बढ़ाने का प्रश्न हू नहीं उठता क्‍योंकि टी० एन० ई० बी० को प्रिष्दन लागत में लगभग 300 २० प्रति टन की बचत होगी । 36



 6  1914  )  लिखित  उत्तर

 ]
 राज्य  सरकारों  को  वितोय-काठिनाहयां

 *76.,  श्री  छेदी  पासवान  :

 श्री  लोकनाय  चौधरो  :

 क्‍या  जिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  को  अपनी  वित्तीय  कठिनाइयों  स  अवग॒त

 कराक

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठायें  हैं/उठाने  का  चिचार  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  शाम्ताराम
 पोतदुचे

 )  :
 और

 अरूणाक्षल  असम  हिमाक्लल  जम्मू  और
 मणिपुर

 /
 पंजाब  तथा  पश्चिम  बंगाल  जंसे  कुछ  राज्यों  ने  सूचित  किया  है  कि

 वे  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 राज्यों  को  संसाधनों  का  अन्तरण  वित्त  आयोग  या  योजना  आयोग  की  सिफारिशों  पर
 किया  जता  राज्य  की  हकदारियां  मासिक/तिमाही  आधार  पर  रिलीज  की  जाती  हैं  अथवा  राज्य

 सरकारों  द्वारा  दाखिल  किए  गए  दावों  के  आधार  पर  प्रतिपू्ति  की  जाती  ओवरड़ाफ्ट  वाले  राज्यों

 को  ओबरड्ाफ्ट  से  निकलने  के  लिये  कदम  उठाने  की  सलाह  दी  जाती  जब  ओवरड्राफ्ट  बना  रहता

 है  तो  उन्हें  उससे  उबारने  के  लिये  राज्य  की  हकदारियों  को  समय  से  पूर्य  भी  दिया  जाता

 ayers |

 राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष

 *77,  श्री  राम  कापसे  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  ने  केम्द्रीप  सरकार  द्वारा  स्थापित  राष्ट्रीय  नवीकरण

 कोष  का  विरोध  किया  है

 बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  कोष  की  स्थापना  के  समय  मजदूर  संघों  से  विचार-विमर्श

 किया  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 श्रम
 श्रम  तथा  कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  .  से  सरकार  का

 37



 लिखित  उत्तर  27  1992
 5  न  से  पपरशअक>०न हे

 उन  कर्मंकारों  को  सामाजिक  सुरक्षा  तंत्र  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  की  स्थापता
 करने  का  विचार  है  जिन  कमंकारों  पर  वित्त  मंत्री  द्वारा  24  1992  को  पेश  किए  गये  1991-92
 को  बजट  भाषण  में  घोषित  नयी  औद्योगिक  नीति  से  प्रतिकल  प्रभाव  श्रम  मंत्रालय  द्वारा
 गठित  विशेष  त्रिपक्षीय  समिति  की  20-1-1  992  को  आयोजित  बैठक  में  श्रम  तथा  अन्य  संबंधित
 विषयों  पर  नयी  औद्योगिक  तीति  के  प्रभाव  पर  विचार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  सम्बन्धी

 संकल्पना  पत्र  प्रस्तुत  किया  गया  श्रमिक  पक्ष  ने  संकल्पना  पत्र  का  विरोध  किया  क्योंकि  इसकी
 राय  थी  कि  यह  केवल  छंटनी-मुआवजे  से  सम्बन्धित  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  की  गयी  घोषणा  के  अनुसरण
 में  सरकार  ने  3-2-1992  को  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  की  स्थापना  की  ।

 विदेशी  सहायता

 +78,  श्री  अमल  दत्त  :

 श्री  एम०  बी०  आपृभेशार  पूछि  :

 क्या  विक्त  संत्री  यह  बताने  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बंक  ने  भारत  के  लिए  स्वीकृत  1.45  बिलियन  डालर  के  अप्रयुक्त  ऋण  को

 हास  ही  में  रद  कर  दिया

 यदि  तो  इस  ऋण  का  किन  क्षेत्रों  मे ंउपयोग  किया  जाना  था  और  इसका  उपयोग  न

 किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 विदेशी  वित्तीय  संसयानों  और  क्िभिन्‍न  देशों  से  प्राप्त  ऋण  जो  गत  तीन  वर्षों  से  अप्रयुक्त

 पड़े  हैं  उनका  संस्थान/दिश-श्वार  और  वर्ष-वार  ब्योरा  क्‍या

 प्रत्येक  मामले  में  उपयोग  म  किए  जाने  के  क्या  कारण

 उपयोग  न  किये  गये  ऋणों  पर  कितना  ब्याज  दिया  और

 सरकार  द्वारा  विदेशों  से  प्राष्त  ऋण  का  उपयोग  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 जिस  मन्ज्रासलय  में  राज्य  मस्भी  रफफेह्बर  :  ओर  वचचनबद्ध  किए  गए

 वास्तविक  लक्ष्यों  पर  प्रतिकल  प्रभाव  डाले  अल्तर्राष्ट्रीय  पुनननिर्माण  और  विकास  बंक

 बी०  आर०  के  एक  अरब  अमरीकी  डालर  राशि  के  ऋण  को  मिरस्त  करने  तथा  0:65

 अरब  अमरीकी  डालर  के  बराबर  की  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  की  ऋण  राषि  को  त्वरित

 संक्तिरण  कारंवाई  के  रूप  में  संरचनात्मक  समायोजन  ऋण  के  वित्तरोषण  हेतु  पुनः  वियोजित  करने  के

 लिए  1991  में  भारत  सरकार  और  विश्व  वेंक  के  बीच  एक  समभौता  हुआ  था  ।  यह  इस

 कारण  भी  आवश्यक  हो  गया  या  क्‍योंकि  परियोजनाओं  के  धीमे  क्रियान्वयन  के  कारण  असंवितरित  ऋणों

 और  उधारों  की  राशि  बड़ी  मात्रा  में  एकजित  हो  मई  थी  तथा  रुपए  के  मृल्यह्रास  के  परिणामस्वरूप

 काफी  बचत  हो  मई  थी  |  सहायता  की  शाधि  के  उपबदोक  को  बढ़ाने  के लिए  सभी  सम्भव  उपाय  किए
 जाने  के  बावजूद  इन  परियोजनाथों  के  लिए  उधार  की  क्षेष  राशि  का  काफी  मात्रा  में  आहरण  न  किए
 जाने  से  समग्र  उपयोग  की  गति  धीमी  पड़ती  जा  रही  थी  तथा  नई  परियोजनाओं  के  लिए  धन  व्यवस्था

 हेतु  बातचीत  करने  में  कठिनाई  हो  रही  की  क्योंकि  म्रारक्ष"के  मामले  में  विश्व  बंक  द्वार  अधिकतम
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 ञ्च्थि

 सीमाओं  तक  ऋण  दिया  जा  चका  था  ।  जिन  परियोजमाओं  के  सम्बन्ध  में  ऋणों  का  निरसन  किण  गया

 उनका  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 31-3-90,  31-3-9]  और  31-3-92  की  स्थिति  के  अनुसार  अनाहारित  शेष  राशियों

 का  ब्यौरा  संलग्न  में  दर्शाया  गया  है  ।  हसके  अतिरिक्त  संबंधित  वर्षों  कै  बारें  मैं  और  अधिक

 ब्योरे  विदेशी  सहायता  प्स्सिकाओं  में  दिए  गए  हैं  जिसमें  संसद  के  प्स्तकालच  में  रखा  गधा  है  ।

 विदेशी  सहायता  का  अधिकांश  भाग  विशिष्ट  परियोजनाओं  से  सम्बश्ध  होता  है  और
 इनका  संवितरण  परियोजना  की  क्रियान्वयन  सारणी  के  अयृश्षार  किया  ज्मता  प्रत्येक  परियोजना  के

 क्रियान्वयन  की  गति  अलग-अलग  होती  किसी  वर्ष  विशेष  के  दोशन  जिस  ऋण  राशि  का

 उपयोग  नहीं  होता  है  तो  वह  राशि  व्यपगत  नहीं  होती  और  उसे  अनुबर्ती  वर्षों  के  दोरान  उपयोग  करने

 के  लिए  अग्रेणीत  कर  लिया  जाता  है  ।

 ऋण  की  अप्रयुक्त  राशि  पर  ब्याज  की  कोई  अदाथगी  नहीं  करमी  पढ़ती  हैं  लेकिन  कुछ
 स्रोतों  से  प्राप्त  ऋणों  की  अप्रयुक्त  राशियों  पर  वचनवद्धता  प्रभार  अदा  कश्ना  पड़ता  है  ।  वर्ष  1989-00,
 1990-91  तथा  !  991-92  के  दौरान  कुल  203:5  करोड़  रुपए  का  वचसबंठता  प्रभाव  अदा  किया

 गया  ।

 विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनानों  के  क्रियान्थयन  तथा  विदेशी  सहायता  के  उपयोग
 की  गति  में  तेजी  लाने  के  लिए  सरकार  ने  बहुत  से  कदम  उठाए  इनमें  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  तथा

 निविदा  के  मूल्यांकन  की  पद्धति  को  सरल  राज्यों  की  क्षेत्त  प्रतिशत  विदेशी  सेंहायिता  देना  तथा
 विदेशी  सहायता-परियोजनाओं  के  लिए  अग्रिम  राधियां  जारी  करणा  कामिल  विदेशी

 प्राप्त  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  निगरानी  बरतने  में  तेजी  लाई  जा  रही

 भारत  :  आई०  बी०  आर०  डो०  के  साथ  सहमत  निरंस्तिकेरण  का
 परियोजनावार  ब्यौरा

 अमेरिकी
 परियोजना  का  नाम  सहमत  निरस्तिकरण

 ््ि
 i  2

 रा

 1.  हिमालय  जल-बिभाजक  ह  1.0

 2  ए०  पो०  90.0

 3.  राष्ट्रीय  रेशम  कीट  पालन  30.0

 4.  ऊपरी  कृष्णा  80.0

 5.  जल  विभाजर्क  विंकास  13.0
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 ]  2

 6.  जल  विभाजक
 विकास  7.0

 7.  पंजाब  सिंचाई  15.0

 2,  ऊपरी  इन्द्रावती  पतन  156.0

 9.  फरक्का-ननों

 10.  राष्ट्रीय राजधानी बिजली  आपत्ति
 119.9

 11.  तलचर  तापीय

 12.  चन्द्रपुर  तापीय
 20.0

 13.  कर्नाटक  विद्युत  70.0

 14.  कर्नाटक  विधुत--ं  ः  40.0

 15.  उत्तर  प्रदेश  303.0

 16.  मध्य  प्रदेश  शहरी  5.0

 !  17.  उत्तर  प्रदंष  शहरी  20.0

 18.  हैदराबाद  जल  और  मस  निकासी  10.0

 19.  परिवार  कल्याण  11.3

 20.  जनसंख्या  ५11  )  10.0

 21.  आई०  डी०  डी०  एस०  ।
 और  ए०  10.0

 22.  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 23.  तकनीकी  शिक्षा
 ॥  25.0

 _ खिल पपा
 जन  अजलन+

 जिजर

 31-03-90,  31-03-91  तथा  31-03-92  की  स्थिति  के

 अनुसार  समापन  ऋण  श्यृंखला  को  दशने  वाला  क्विरण  ।

 ु  oe  ______

 क्रम  सं०  वेश  31-3-90  को  31-3-91  को  31-3-92  को

 अनाहारित  शेष  बनाहारित  क्षेष  अनाहारित  देय

 ४  2  3  4

 या

 5

 सरकारी  लेखे  :

 1.  थाई०  डी०  ए०  7110.84  8773.08  11083.75
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 2  3  4  5

 2.  आई०  बी०  आर०  डी०  86.41  71.85
 136.17

 3,  आई०  एफ०  ए०  डी०  0.00  0.00  0.00

 4.  आवबूधाबी  निधि  0.00  0.00  0.00
 5.  आस्ट्रिया  23.28  6.57  32.94
 6.  बेल्जियम  0.00  0.00  0.00
 7.  क्षमाडा  0.00  0.00  0.00

 8.  डेनमार्के  709.40  20.38  931.55

 9.  फ्रांस  709.40  685.69  860.40

 11.  इटली  47.95  4466.39  860.40

 12.  जापान  94.95  4466.39  166.16

 13.  कुबेत  निधि  94.95  54.27  115.58

 14.  नीवरलेण्ड  62.27  54.27  72.53

 15.  ओपेक  50.56  58.83  72.53

 16.  सऊदी  निधि  293.03  179.44  157.89

 ह्वीडन  293.03  66.13  156.23

 स्विट्जरलेण्ड  69.93  0.00  0.00

 है  बुल्गारिया
 3.00  0.00  0.00

 20.  यू०  के०  0.00  0.00  0.00

 20.  संग्रुकत  राज्य  अमेरिका  270.80  268.50  24896.78

 22  बरू०  एस०  एस०  आर०  947.55  1795.93  24896.78

 22.  एफ०  आर०  जी०  947.55  0.00  2022.02

 23.  चेकोस्लोवाकिया  36.75  0.00  0.00

 24.  ईरान  642.37  000  0.00

 25,  आई०  ओ०  0.00  0.00  0.00

 26.  रोमानिया  0.26  0.00  5.00

 4]
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 27.  एशियाई  विकास  बेक  2110.92  92  2634.  04  4804,08

 28  स्पेन  38.  94  7.14  0.00

 29.  पोलैण्ड  0.01  0.00  0.00

 30.  इराक  178.51  0.00  0.00

 31.  हंगरी  343.21  386.47  621.99

 जोड़  :  43028.61  50551.19  70826.87
 नानकਂ  5  जन  वन>>&॥कलल  a ैैैनील  न  न  के

 आई०  एम०  ए०ਂ  में  केडेटों  को  मृत्यु

 +79,  श्रो  हरि  किशोर  सिंह  :

 श्रीमती  गिरिणा  देवी  :

 क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  का  ध्यान  ।

 992
 के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  लापरवाही  के

 कारण  भारतीय  सैन्य  देहरादून  के  कैडेंटों  की  मृत्यु  से  सम्बन्धित  समाचार  की  ओर  बाकर्षित

 किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है

 इस  जांच  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  और  विभिन्‍न  गलतियों  के  लिए  निश्चित  की  गई

 दवारी  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 भविष्य  में  इस

 रक्ष  मनत्री  शरद  पचवरर

 रिपोर्ट  की  जानकारी  है  ।
 के

 सम्बन्ध  में
 दो

 अलग-अलग  जांच  अदालतों  के  आदेश  दिए  गए

 जा घन प्रमला दो मामलों के रू शिपोर्ट मन्‍्य कमान के राधीन हैं । उठा आशिक नीति के परिणाम सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ? सरकार को इस मामले में समाचार-पत्रों में प्रकाशित ५! २! *४(). थी एस० एन० वेकररिया : श्री नीतीश कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि : सरकार द्वारा अपनायी गई उदार आर्थिक नीति के अब तक क्या परिणाम मिकले 42
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 1914  )  लिखित  पन्ट
 गा

 क्‍या  ये  परिणाम  आशाओं  के  अनुरूप  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  आगे  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वित्त

 a

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  :  से  सरकार  द्वारा  किए  गए
 आधिक  सुधार  सम्बन्धी  उपायों  के  परिणामों  को  उनके  आध्िक  स्थिति  में  हुए  तत्काल  परिवतंनों  पर

 प्रभाव  के  साथ-साथ  उन्हें  दीघंकाल  में  कायम  रहने  बाली  वृद्धि  को  प्राप्त  करने  के  लिए  संरचन/त्मक

 सुधारों  के  रूप  में  देखा  जाना  आर्थिक  तीतियों  में  हुए  परिवर्तत  बहुत  व्यापक  हैं  और  इनका

 अथेव्यवस्था  के  भविष्य  के  कार्य-निष्पादन  पर  गहरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  सुधारात्मक  उपायों  के  आरम्भिक
 परिणाम  भी  उत्साहवर्धक  रहे  सरकार  द्वारा  अपनायी  गई  उदार  आशिक  नीतियों  की  प्रमुख
 लब्धियां  निम्म  प्रकार  है  :--

 हु

 (1)

 (४)

 (iii)

 (iv)

 (v)

 (vi)

 अन्तर्राष्ट्रीय  विव्वास  को  पुनर्स्थापित  किया  गया  है  तथा  मुगतान  संतुलन  में  स्थिरता
 आई  है  ।  1992  के  अन्त  में  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  5.45  अरब  अमरीकी  डालर
 तक  पहुंच  गया  ।  1992-93  के  पहले  छः  महीनों  के  दोरान  अनिवासी  भारतीयों  के
 खातों  की  मासिक  निकासियां  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूप  अवधि  के  दोरान  12870  लाख
 अमरीकी  डालर  से  घटकर  3660  लाख  अमरीकी  डालर  हो  गई  ।

 सरकार  का  राजकोषीय  समेकन  कार्यक्रम  निर्धारित  समथानुसार  चल  रहा
 कोषीय  जो  कि  1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  ४.5  प्रतिशत  पर  चल  रहा

 पिछले  वर्ष  घटकर  6.5  प्रतिशत  पर  लाया  गया  और  इस  वर्ष  उसे  और  कम  करके
 5  प्रतिशत  तक  लाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सख्त  मोद्रिक  नीति  के  साथ-साथ  सख्त  राजकोषीय  नीति  के  फलस्वरूप  मुव्रास्फीति  की
 दर  में  गिरावट  आई  जैसा  कि  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  रूप  में  मापा  गया  यह

 1991  में  16.7  प्रतिशत  से  गिरकर  7  1992  को  समाप्त  हए
 सप्ताह  के  दौरान  9.  प्रतिशत  थी  ।

 ना

 1992  के  दौरान  हमारे  निर्यातों
 में

 अमरीकी  डालर  के  अनुसार
 5-37  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  की  गई  |  यदि  सामान्य  करेंसी  क्षेत्र  के  निर्यातों  पर  ध्यान

 करें  तो  निर्यातों  का  निष्पादन  अधिक  अच्छा  1992  के  दोरान
 सामान्य  करेंसी  क्षेत्र  को  किए  गए  निर्यातों  में  12.06  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  की

 निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  वाली  हमारी  नीतियों  ने  निर्यातों  को  बढ़ाने  में  योगदान
 दिया  ।

 1992  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  में  2.1  प्रतिशत  की  वद्धि  दर्ज

 की  गई  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  इसमें  1.4  प्रतिशत  की  कमी  आई

 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  को  आकर्षित  करने  की  उदार  नीतियों  के  फलस्वरूप

 1991  से  1992  के  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  166  करोड़  रुपये

 निवेश  के  अनुमोदनों  की  तुलना  में  कुल  विदेशी  निवेश  के  अनुमोदन  बढ़कर  1954  क-ड़

 रुपये  हो  गए  1992  के  दोरान  विदेशी  निवेश  संबंधी  अनुमोदनों
 की  राशि  1725  करोड़  रुपये  बेठती  है  जबकि  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  यह  162

 43
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 Ce  सफ कबक्‍श  ना  वन  ओओओओ

 करोड़  रुपये  थी  ।

 अथंव्यवस्था  की  पुनर्सरचना  की  आरम्भिक  प्रत्याशा  की  तुलना  में  काफी  कम

 दायक  और  काफी  कम  प्रवर्धित  रही  और  अब  तक  हुए  सुधारात्मक  उपायों  के  परिणाम  कुल  मिलाकर

 सरकार  की  अपेक्षाओं  के  अनुकल
 रहे

 हैं  ।

 दिल्ली  में  बाल  अभिक

 ]

 697.  श्री  विश्वन.थ  शास्त्री  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  लगात्तार  बढ़  रही

 यदि  तो  इस  समय  दिल्‍ली  में  इनकी  संख्या  कितनी

 विगत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  में  हुई  वृद्धि  का

 प्रतिशत  क्‍या  है  ]

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बाल  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  कोई  योजना  बनाने  का  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  संत्री  पथन  छुमार  :  से  राष्ट्रीय  राजधानी

 श्षेत्र  नई  दिल्‍ली  सरकार  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  दिल्ली  की  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  बाल  श्रमिकों

 की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  1971  और  1981  की  जनगणना

 के  अनुसार  0--
 4

 वर्ष  बीच  के  आयु  वर्ग  के  कार्यरत  बालकों  की  संख्या  क्रमशः  17,120  ओऔ'ः  4५
 थी  ।

 और  कार्य  स्थल  पर  बालकों  को  शोषण  से  बचाने  और  उनको  कामकाज  की

 दक्शाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  बनाए  गए  विभिन्‍न  कानूनों  में  विधायी  प्रावधान  किए  गए  इसके
 बाल  श्रम  एवं  1986  कतिपय  खतरनाक  व्यवसायों

 और  संक्रियाओं  में  बालकों  के  नियोजन  को  प्रतिबद्ध  करता  है  और  अन्य  क्षेत्रों  में  उनके  नियोजन  को

 विनियमित  करता  है  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  जो  इन  प्राषधात्तों  के  प्रवतेन  के  लिये  मुख्य  रूप  से

 उत्तरदायी  के  प्रवर्तन  तंत्र  को  सुवृढ़  बनाने  के  लिये  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  50%  की

 सहायता  दी  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  1987  में  तैयार  की  गई  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  बाल

 श्रमिकों  के  लाभ  के  लिये  सामान्य  विकास  कायंत्रमों  पर  ध्यान  देने  और  बाल  श्रम  की  उच्च  सघनता

 वाले  क्षेत्रों  मे ंपरियोजना  आधारित  कारंवाई  योजना  शुरू  करने  का  प्रावधान  है  ।

 कार्योन्मुखी  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिये  स्वेच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 हसके  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  श्रम  स्ंलठम  की  सहायता  से  कामकाजी  बालकों  के  लाभाव॑
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 सी०  एल०  ए०  एस०  पी०  श्रम  कारंवाई  सहायता  और  आई०  पी०  ई०  सी०

 श्रम  के  उन्मूलन  के  अन्तर्राष्ट्रीय  नामक  दो  परियोजनाएं  भी  आरम्भ  की  गई  हैं  ।

 उपरोक्त  उपाय  दिल्‍ली  सहित  पूरे  देश  में  लागू  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्मों  पर  खड़जा

 693.  झ्लो  भाणिकराव  होडल्या  गावोत  :

 क्या  जल  गूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  सड़कों  के  नेटवर्क  का  काफी  बड़े  भाग  पर  खड़ंजा  नहीं  हैं  तथा  राजमाग

 की  खड़ंजा  की  गई  सड़क  भी  भारी  वाहनों  के  यातायात  के  लिए  अपर्याप्त

 यदि  तो  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  अध्ययन  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  औ

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  तैयार  की  गई  कार्य  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूलत  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  हां  ।

 से  भारत  सरकार  मुख्यतः  राजमार्गों  क ेविकास  से  सम्बन्ध  रखती  है  ।  अन्य  सभी
 सड़कें  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रण  में  होती  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पेवमेंट  की  मोटाई
 की  अपर्याप्तता  के  मूल्यांकन  से  पता  लगता  है  कि  कुल  33689  किलो  मीटर  की  लम्बाई  में  से  आठवीं
 योजनावधि  के  दोरान  19000  किलो  मीटर  में  पेवमेंट  की  सुदृढ़  करने  की  जरूरत

 राष्ट्रीय
 राजमार्ग  पेवमेंट  का  सुदुढ़ीकरण  एक  सत्तत्‌  प्रक्रिया  है और  यह  कार्य  विभिन्‍न  योजना  अवधियों  में  शुरू
 किया  जा  रहा  जो  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  आठवीं  योजना  के  लिए  7830
 करोड़  रुपये  की  परियोजित  आवश्यकता  के  विप-त  केन्द्रीय  क्षेत्र

 के  सड़क  कार्यक्रम  क ेलिए  2600
 करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराये  गये  उपलब्ध  बजट  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  सुदृढ़ीकरण
 कार्य  आठवीं  योजना  में  चरणबद्ध  रूप  में  शुरू  किए  जाएंगे  ।

 बिहार  में  संस्थागत  ऋण  का  वितरण

 ]

 694.  भ्री  राम  टहुल  चौधरी  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  संस्थागत  ऋण  का  वितरण  किया  गया

 यदि  तो  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  वितरित  संस्थागत  ऋण  का  ब्यौरा
 क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अं  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  वलबोर  :  और  1989-90  और
 1990-91  के  वोरान  बिहार  में  संवितरित  संस्थागत  ऋण  इस  प्रकार  हैं  :-..
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 रुपया  )

 1989-90  9-90  |

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  82.6  42.8

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  विकास tae का ay  5.4

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  7.9  ५9.

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बंक  43.8

 भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  बेक  8.5  5.7

 फोलियो  --  -  -  के दौरान सिड़बी को  अन्तरित  6  वसा  किया  ++  5  तन  न  वन  न 1990-91 लत  |  कथन  ध  मे

 टिप्पणी  :  जब  2-4-90  को  सिडबी  बना  तो  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  का  लघध्र  उद्योग
 फोलियो  है  के  दौरान  सिड़बी  को  अन्तरित  किया  गया  ।  |  की भावी  में  ब्रि्वर

 को  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  के  होयर  में  कमी  का  यही  कारण  है  ।

 प्रएन  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  में  प्रामोण  उच्योग  स्थापित  करना

 695,  श्री  श्रीकाम्त  जेना  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  लघु  उथ्ोग  विकास  बंक
 ने  उड़ीसा  में  ग्रामीण  उद्योग  लगाने  में  कोई

 परियोजना  तैयार  की  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उड़ीसा  राज्य  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेक  की  भावी  योजनाएं
 क्‍या

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर
 :  और  चूंकि  भारतीय  लघ  उद्योग

 विकास  बेंक  एक  अखिल  भारतीय  संस्था  इसकी  योजनाएं  किसी  विशेष  राज्य  के  संदर्भ
 में  नहीं  बनाई  जाती  हैं  ।  लघ्‌  उद्योग  विकास  बक[समस्त  देश  में  राज्य  स्तरीय  संस्थाओं  और  वाणिज्यिक
 बेंकों  के  जरिये  अपनी  पुनवित्त  योजनाओं  के  अन्तर्गत  अति  लघु  और  छोटे  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  एककों  को
 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करा  रहा  उड़ीसा  में  लधु  उद्योगों  को  भी  भारतीय  लघ्‌  उद्योग  विकास

 बेक  ढारा  उपलब्ध  कराई  गई  वित्तीय  सहायता  का  महत्वपूर्ण  भाग  प्राप्त  हुआ  है  ।

 लघु  उद्योग  विकास  बेक  उड़ीसा  के  संदर्म  में

 किन्हीं विशेष योजनाओं पर विचार नहीं किया गया फिर भी इसकी विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत भविष्य में राज्य में छोटे और लघु एककों को वित्तीय सहायता देने में वह प्रयासरत रहेगा । 46
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 जजजनलनल्ल्ककिडआडड:नन-

 खेतिहर  मजदूर  के  बारे  में  कामूस

 696.  श्री  विजय  कुमार  यावथ  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  खेतिहर  मजदूरों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विधान  के  लागू  फरने  एवं
 उन्हें  सामाजिक  और  आर्थिक  शोषण  से  रक्षा  करने  की  मांग  बहुत  समय  से  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  बिधान  लागू  करने  में  क्या  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  रहीं
 और

 सरकार  का  विचार  उक्त  विधान  को  कब  तक  अधिनियमित  करने  का  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पथन  सिंह  :  हां  ।

 और  चूंकि  राज्य  का  विषय  है  इस  मामले  में  सभी  राज्य  सरकारों  से

 परामर्श  किया  जाना  कृषि  श्रमिकों  के लिए  एक  केन्द्रीय  विधानके  अधिनियम  की  मांग  के

 प्रथतत  शी  जांच  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  के  श्रम  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  राज्य  श्रम  मंत्रियों  की  एक
 समिति  गठित  की  गई  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  देने  को  कहा  गया  रिपोर्ट  प्राप्त  होने
 पर  सरकार  द्वारा  आगे  की  कारंवाई  की  जांएगी  ।

 घरेलू  ऋण

 097.  श्री  सत्मनारायण  जटिया  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि

 1992  तक  घरेलू  ऋण  की  बकाया  राशि  कितनी

 उक्त  ऋ्रणों  पर  प्रतिवर्ष  कितने  रुपयों  का  ब्याज  बकाया  और

 देस  ब्याज  के  मुगतान  तथा  घरेलू  ऋण  की  पुनः  अदायगी  की  वर्तमान  स्थिति  शथा

 प्रणाली  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शांताराम  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घरेलू
 मसंभाघनों  गे  गए  बाजार  ऋ  णों  की  कल  राशि  और  संशोधित  1991-92  के  अन्त  में
 बकाया  राशि  780:  6  करोड़  रुपये  थी  ।

 (er  ऋण  पर  देय  पूर्ववर्ती  वर्ष  के  अन्त  में  बकाया  राशि  और  नये  उधार  जिन  पर

 चाल  ब्ं  गे  ब्याज  देय  हो  जाता  है  तथा  ब्याज  की  वह  दर  जिस  पर  ऋण  जुटाए  गए  पर  निर्मर

 करते  हुए  वर्ष-प्रति-वर्ष  बदलता  रहता  है  ।

 ऋणों  की  वापसी-अदायगी  और  ब्याज  की  अदायगी  ऋण  अधिसूचना  में  निर्षारित  छर्तों
 के  अधीन  होती  ब्याज  राशि  की  अदायगी  छमाही  आधार  पर  की  जाती  है  जबकि
 अदायगियां  ऋणों  की  परिपक्व  ता  पर  की  जाती  वर्ष  1992-93  के  बजट  में  इस  वबर्द॑  परिपक्व
 होने  वाले  ऋणों  के  लिए  1150.85  करोड़  रुपये  और  बाजार  ऋणों  पर  ब्याज  के  लिए  8250  करोड़
 रुपये  की  व्यवस्था  शामिल  की  गई  है  ।
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 भारतीय  पटसन  निगम  में  वित्तीय  संकट

 ]

 69  .  भ्री  जितेसत्र नाथ  दास  :

 डा०  असीम  बाला  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  पटसन  निगम  वित्तीय  संकट  के  कारण  पटसन  की  निरशाशाजनक  बिक्री
 रोकने  में  असफल  रहा  है

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  भारतीय  पटसन  निगम  को  मुख्य  रूप  से

 संचालन/कार्य  निष्पादन  ओर  भार्रितीय  पटसन  निगम  की  भण्डारण  क्षमता  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  नये  केख

 खोलने  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि  देने  का  और

 थदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  भारतीय  पटसन  निभम

 से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  पर  उसे  पेक्ष  किये  जाने  वाले  कज्जे  प्टसन  की

 खरीद  करे  ताकि  पटसन  उपजाने  वाले  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  ।  तदतुसार  भारतीय

 पटसन  निगम  ने  अपने  एजेंटों  के  सहयोग  से  वर्ष  1992-93  2-93  के  फ्टसन  मौसम  के  दौरान  15-11-92

 तक  कच्चे  पटसन  की  6,77,554  गांठों  की  खरीदारी  की  ।  सरकार  पहले  से  ही  भारतीय  पटसन  विम्रम

 की  मारजिन  धनराष्षि  की
 आवश्यकताओं  की  गारंटी  देती  है  ताकि  यह  मृल्य  समर्थन  प्रचालन  झुरू  कर

 सके  तथा  साथ  ही  ऐसे  प्रचालनों  में  भारतीय  पटसन  निगम  को  यदि  कोई  घाटा  होता  है  तो  उसकी

 प्रतिपूर्ति  की  जा  सके  ।

 विल्भी  परिवहन  निगम  टी०  में  महिला  अस  संवाहक

 699.  श्रो  सुशेन्दु  जां  :

 श्री  रामचन्द्र  घंगारे  :

 क्या  जल-मूतल  परिषहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  में  1975  में  महिला  संवाहकों  की  कुल  संख्या  कितनी

 1991  में  इन  संवाहकों  की  संख्या  कितनी  थी

 क्या  इस  संख्या  में  कोई  कमी  आई  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री  जगदीश  :  सृल्य  ।

 48
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 नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केख्रीय  पेंशन  लेखा  कार्यालय  के  कर्मचारियों  के  लिए  सेवा  के  सियम

 700.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  केन्द्रीय  पेंशन  लेखा  कार्यालय  के  कमंचारियों  के  लिए  सेवा  सम्बन्धी

 विनतियमों  को  तीन  वर्षों  के  बाद  भी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 सेवा  छर्तों  में  लागू  होने  वाले  नियमों/विनियमों  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा

 तथा  कार्यान्वित  कर  लिया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  केन्द्रीय  पेंशन  लेखाकरण

 कार्यालय  में  कार्यरत  कम्प्यूटर  डाटा  एण्ट्री  आपरेटरों  और  स्टाफ  कार  ड्राइवरों  को

 स्टाफ  के  सभी  वर्गों  के  लिए  सुनिश्चित  भर्ती  नियम/विनियम  बने  हुए  हैं  ।

 और  उपयुक्त  तीनों  वर्गों  के  लिए  भर्ती  नियमों  के  प्रारूप  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 जांच  की  जा  रही  आशा  है  कि  इनको  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 मिजासुद्दोन  सेतु

 ]
 श्री  शाम  सागर  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा,करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  यमुना  पर  बने  निजामुद्दीन  सेतु  क ेएक  भाग  के  है  जाने  की  घटना  की

 जांच-पड़ताल  पूरी  कर  ली  गई

 यदि  तो  जांच-पड़ताल  में  पाये  गये  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अब  तक  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राय  मंत्री  जगवीश  टाईटलर  )  :  दिल्‍ली  में  यमुना
 नदी  पर  तकनीकी  के  दौरान  निजामुद्दीन  पुल  के  पूर्वी  पहुंच  मार्ग  भें  सड़क  का  एक  भाग  धंस  गया
 गया  एक  तकनीकी  समिति  ने  घटना  की  जांच  की  है  और  अब  उसने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 और  जांच  का  निष्कर्ष  यह  है  कि  सड़क  का  भाग  धंस  जाने  की  घटना  नगर  निगम
 के  दिल्‍ली  जल  आपूर्ति  एवं  जल  व्ययन  उपक्रम  की  मुख्य  जल  लाइन  में  रिसाव  के  कारण  हुई  ।  तकनीकी
 समिति  के  निष्कर्षों  पर  अन्तिम  निर्णय  और  अनुवर्ती  कारंवाई  दिल्‍ली  नगर  निगम/दिल्ली  प्रशासन

 के साथ परामर्श करके अभी की जानी है ।
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 महाराष्ट्र  में  फाउंड्री  कोफ  को  कमो

 ]

 702.  श्री  गोबिस्बराब  निकाम  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  पश्चिमी  क्षेत्र  में  फाउंडी  कोक  की  कमी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  महाराष्ट्र  के  परिचिमी  क्षेत्र  में  फाउंडी  कोक  की  नियमित  सप्लाई  के  लिए

 क्या  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?  *

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  बी०  :  से  कोल  इंडिया
 लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  महाराष्ट्र  के  पश्चिमी  क्षेत्र  में  फाउंडी  कोक  की  कमी  होने  की  कोई

 सूचना  नहीं  मिली  है  ।  सी०  आई०  एल०  के  निजी  क्षेत्र  में  फाउंडी  कोक  का  उत्पादन  किया

 जा  रहा  कोक  के  आयात  करने  की  भी  अनुमति  दी  जाती  महाराष्ट्र  में  उपभोक्ताओं  को  हाड्ड
 कोक  की  आपूर्ति  की  व्यवस्था  सी०  आई०  एल०  द्वारा  राज्य  के  उद्योगों  के  निदेशक  द्वारा  जीरी

 प्रायोजन  के  आधार  पर  रेल  द्वारा  किया  जाता  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  से  संयोजित

 उपभोक्ताओं  को  भी  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स.लि०  से  सड़क  द्वारा  कम  पड़ी  कोयले  की  मात्रा  प्राप्त  करने

 की  अनुमति  भी  दी  जाती  है  ।  वर्ष  1991-92  में  तथा  अप्रैल  से  1992  की  अवधि  के  दोरास

 उपभोक्ताओं  को  आपूर्ति  किये  गये  विभिन्‍न  गुणवत्ता  वाले  हा  कोक  की  मात्रा  नीचे  दर्शाई  गई  है  :-.

 000  टन

 वर्ष  आपूर्ति  की  गई  सात्रा

 1991-92  18

 1992-93  6

 ओषध  विनिर्माण  कम्पनियों  द्वारा  नियमों  का  उल्लंघन

 703.  श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  ओषध  विनिर्माण  कम्पनियों  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  के

 तथाकथित  अपवंचन  के  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इने  कम्पनियीं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है  ?
 बच  हर

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (»)  र.मेश्बर  :  और  गत  एक  वर्ष  के  दोरान

 पूरे  भारत  में  ओषध  विनिर्माण  कम्पनियों  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  कथित

 पु
 दा  षि  '

 $0
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 उल्लंघन  के  162  मामले  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  के  ध्यान  में  आये  हैं॥  इन  मामलों
 में

 अन्तग्रेस्त  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन  की  अनुमानित  राशि  12.59  करोड़  रुपये  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  उपबनधों  और  उनके  अन्तर्गत  बनाये  गये

 नियमों  के  तहत  इन  मामलों  में  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 सीमा  शल्क  और  आयकर  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार

 704.  श्री  जाजं  फर्नान्डोज  :

 क्रो  मनोरंजन  भक्‍त  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 3।  1992  को  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  कितना 2

 क्या  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  की  स्थिति  सन्‍्तोषजनक

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अथवा  विश्व  बेंक
 से

 अब  भी  और  ऋण  लेने  की  आवश्यकता

 और

 यदि  तो  इसका  क्या  ओचित्य  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  31-10-92  को  विदक्षी  मुद्रा
 भण्डार  ओर  विशेष  आहरण  अधिकारों  को  141  20.39  करोड़  रुपये  का  था  ।

 92  के  अन्त  में  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  की  स्थिति  91  के  अन्त  की

 स्थिति  की  तुलना  में  सन्‍तोषजनक  है  चूंकि  उस  समय  यह  भण्डार  6032.47  करोड़  रुपये  का  था  ।

 और  वर्ष  1992  में  भारत  सहायत्ञा  संघ  की  बंठक  में  3  अरब  अमेरिकी  डालर

 की  स्वीकृत  की  गई  विशेष  वित्तीय  सहायता  जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  और  विष्व  बंक  से  लिए
 जाने  वाले  ऋण  शामिल  वर्ष  के लिए  हमारी  अनिवायं  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 समझी  जाती  है  ।  1

 अनुसूचित  जातियों/अमुसूचित  जनजातियों  को  एस०  टी०  ए०  परमिट  देना

 |

 705.  श्रो  एन०  जे०  राठया  :

 क्या  जल-भृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {  दिल्‍ली  में  इस  समय  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  और  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण
 टी०  के  अन्तगंत  कितनी-कितनी  निजी  बरसे  चल  रही

 डी२ड्री०  सी०  और  एस०  ठी०  ए०  के  अन्तर्गत  कितनी  बसे  अनुसूचित  जातियों चर
 जनजातियों  के  परमिट  धारकों  की  चल  रही

 और

 31
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 जपपपथपथयथनणजनजनणण/नकनकनकना्््

 क्‍या  इन  बसों  की  उक्त  संख्या  उनके  लिए  आरक्षित  बसों  की  संख्या  के  बराबर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 24-11-92  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्ली  में  स्टेज  कैरिज  परमिटों  पर  चलने  वाली  बसों  के  ब्यौरे

 इस  प्रकार  हैं  :--

 बधों  की  संख्या  एस०  सी०/एस०  टी०  के

 स्वामित्वाधीन  बरसे

 एस०  टी०  ए  1867  98

 डी०  टी०  सी  0006  10

 से  (5)  3000  स्टेज  कैरिज  परमिट  स्कीम  लाइन  के  मामले  में  दिल्ली

 प्रशासन  ने  यह  सुनिह्तितत  किया  है  कि  अनुसूचित  जाति/जनजाति  वर्ग  के  परमिट  धारकों  के  सम्बन्ध

 मोटर  वाहन  |  988  में  निर्धारित  आरक्षण  मानदण्डों  का  पालन  किया  जाता  हैँ  |

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  मामले  606  निजी  बसों  में  से  10  परमिट  धारक  अनुसूचित

 जाति/|जनजाति  से  सम्बन्धित  आवेदक  इसमें  अनुसूचित  जाति/जनजाति  वर्ग  के  आवेदकों

 द्वारा  अधिक  रुचि  न॒  लिए  जाने  के  कारण  हुई  ।  चूंकि  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  बसें  चलाने

 के  लिए  और  परमिट  नहीं  दिए  जा  रहे  हैं  इसलिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  मामले  में  सुधारात्मक
 कारंवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बूसरा  श्रम  आयोग

 ]
 706.  डा०  कृपासिध्‌  भोई  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  सरकार  का  दूसरा  श्रम  आयोग  नियुक्त  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  श्रम  आयोग  की  स्थापना  कब  तक  की  जाएगी  ?

 श्रस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिह  :  और  1992

 में  आयोजित  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  कतिपय  केन्द्रीय  व्यवसाय  संधों  के  प्रतिनिधियों  ने  द्वितीय

 राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के  गठन  का  सुझाव  दिया  मामला  विचाराधीन  है  ।

 हथकरधघा  बुनकरों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  व्यापक  योजना

 707.  श्री  विजय  नवल  पाटील  :

 क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  देश  में  हथकरघा  बुनकरों  की  आर्थिक  स्थिति
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 बगड़ती जा  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  हथकरपा  क्षेत्र

 को  प्रोत्स।हन  देने  हेतु  कोई  व्यापक  कार्य  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (9)  क्या  उक्त  उद्देश्य  हेतु  कोई  धनराशि  आवंटित  की

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  बुनकरों  को  सम्मिलित  किया  गया

 क्‍या  सरकार  ने  हथकरषा  क्षेत्र  को  सुदृढ़  वनाने  हेतु  सातवीं  योजना  के  दौरान  लागू
 गई  योजनाओं  की  समीक्षा  भी  की  और

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 क्सत्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  यद्यपि  हथकरघा  बुनकरों  की  आय

 प्रत्येक  मौसम  में  अलग-अलग  होती  है  और  यह  कच्चे  माल  के  मूल्य  और  तंयार  माल  की  मांग  पर
 निरमर  करती  है  लेकिन  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  विशेष  जानकारी  नहीं  हैं  कि  देश  के  हयकरधा
 करों  की  आर्थिक  स्थिति  बिगड़  रही  है

 सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए
 व्यापक  योजना  तंयार  की  है  ।

 से  आठवीं  योजना  के  अन्तगंत  300  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  है  जबकि
 प्लान  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सातवीं  योजना  के  दौरान  131.53  करोड़  रुपये  व्यय  हुए  ।

 सातवीं  योजना  की  समीक्षा  के  आधार  पर  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  आठवीं  योजना  भें
 :  क्ई  संशोधन  किए  गए  इनमें  कल्याण  थोजनाओं  को  विशेष  महत्व  दिया  गया  नई

 ॥  नाओं  में  प्रोजेक्ट  पंकेज  समूह  बीमा  निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  माजिन
 ;  क#त  हथकरघा  ग्राम  विकास  योजना  और  सिल्क  याने  बंक  योजना  आरंभ  की  गई  राज्य  सरकार
 b  से  प्राप्त  प्रस्ताव  के आधार  पर  और  उसकी  जांच  के  बाद  प्रत्येक  योजना  के  लिए  राज्यवार  रःछशि

 7
 ।

 आवंटित  की  जाती  है  ।  ,

 कोयले  पर  रायहटो

 708,  कुमारी  पुष्पा  वेबी  सिंह  :

 हे  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 |

 कोयला  उत्पादक  राज्यों  को  रायल्टी  की  दर  में  संशोधन  के  लिए  क्या  प्रक्रिया

 गई
 रायल्टी  की  दर  में  पिछली  बार  कब  संशोधन  किया  गया  था  ?

 x  क्या  सरकार  का  कुछ  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  रावल्टी  की  वर  में  संशोषन  करने
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 का  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किन  प्रस्तावों  पर  विचार  कि  ॥जा  रहा  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  खान  एवं  खनिज

 यमन  एवं  1957  की  9(3)  केन्द्र  सरकार  को  उक्त  अधिनियम  की  दूसरी

 अनुसूची  को  राजपत्र  में  अधिसूचना  जारी  करके  संशोधन  किए  जाने  का  अधिकार  प्रदान  करती  है
 ताकि  अधिसूचना  में  विनिर्दिष्ट  तारीख  से  किसी  भी  खनिज  के  सम्बन्ध  में  देय  रायल्टी  की  दर  को

 घटाया  या  बढ़ाया  जा  सके  ।  विगत  में  केन्द्र  सरकार  रायल्टी  की  दरों  के  निर्धारण  किए  जाने  के

 विश्विष्नਂ  पहलुओं  की  आंच  करने  के  लिए  अध्ययन  दल  गठित  करती  रही  है  तथा  ये  दल  इस  बारे  में

 सरकार  को  सिफारिश  प्रस्तुत  करते  रहे  हैं  ।

 (a)  कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  पिछली  बार  1-8-1 991  से  संशोधन  कियां  गया

 .  और  उपर्युक्त  धारा  का  परन्तुक  केन्द्र  सरकार  को  किसी  भी  खनिज  की  रायल्टी

 की  दरों  में  3  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  एक  बार  से  अधिक  संशोधन  किए  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाता

 है  चूंकि  कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  पिछली  बार  संशोधन  1-8-1991  को  किया  गया  था  और  इस

 सम्बन्ध  में  अगला  सं  शोधन  1-8-1994  के  बाद  किया  जा  सकता  है  ।

 नया  आयुध  कारज्षाना

 709.  मेजर  जनरल  )  भुवनअन्त्र  खंड्रो  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देछ  में  विशेषतः  उत्तर  प्रदेश  में  आयुध  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव

 पर  बिचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथं  किन  स्थलों  का  चयन  किया  गया  और

 इस  काय॑  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावनों  है  ?

 ,  रक्षा  मंत्री  हंरद  जी  ,  नहीं  |
 ह

 और  प्रएन  नहीं  उठते  ।

 ओधघोगिक  अमिकों  के  लिए  बेरोजगारी  बोमा  योजना

 ]

 श्री  कालका  दास  :

 क्या  अभ  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  श्रमिक  संघों  और  श्रमिक  संगठनों  से  औद्योगिक  श्रमिकां  के  ।  लए

 बेरोजगारी  बीमा  थोजना  शुरू  करने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?
 ह
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 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पथन  सिंह  :  औद्योगिक  कमंकारों  के  लिए

 बेरोजगारी  बीमा  योजना  के  बारे  में  सरकार  को  भारतीय  सामाजिक  सुरक्षा  नई  दिल्ली
 से  6-7-1992  को  एक  सुमाव  प्राप्त  हुआ  था  ।

 सरकार  इस  सुझाव  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 कार्यबल  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  केग्द्रीय  सजबूर  संघ

 ]

 711.  डा०
 सुधीर  राय

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देदा  में  क्षेत्र-बार  संगठित  और

 संगठित
 क्षेत्रों  में,कितने  प्रतिशत  केन्द्रीय  मजबूर  संघ  कुल  कार्यबल  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पवन  सिंह  :  31-12-80  की  स्थिति  के  अनुसार
 केन्द्रीय  व्यवसाय  संध  संगठनों  की  सत्यापित  संघवार  और  क्षेत्रवार  व  सदस्यता  संलम्त
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 केन्द्रीय  व्यवसाय  संघ  संगठनों  की  संख्या  का  सामान्य  सत्यापन  करते  समय  संग्रठित
 और  असंगठित  क्षेत्र  के  आधार  पर  कोई  भेव  नहीं  किया  जाता  है  ।

 35

 |



 लिखित  उत्तर  27  2992

 री  ““  ख  फर्र्  गये
 विधरण

 की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  व्यवसाय  संघ  संगठनों  द्वारा

 क्लेम  की  गईं  और  सत्यापित  सदस्यता  को  दर्शाने  वाला  तुलनात्मक  विवरण
 संध  वार  और  उद्योग  वार

 लि

 क्सं०  उद्योग  इल्टक  बी०  एम०  एस०

 क्लेम  की  गई  सत्यापित  क्लेम  की  गई  सत्यापित

 संधों  सदस्यता  संधों  सदस्यता  संधों  सदस्यता  संधों

 की  की  की  की

 सं०  सं०  सं०  सं०

 1.  2  3  4  5  6  7  8  9

 2.  बसत्र  343  121258  203  395570  24  33376  21

 2.  लोहा  63  19502  30  12279  24  33376  12
 और

 इस्पात

 3.  चातु  239607  28  137590  193  152890

 व्यवसाय  ॒

 4.  455  239607  29  49407...  61  137303  43

 निर्यारिंग

 5.  573250  .  29  49407...  98  454122  43

 गैस  और

 भाष  ऊर्जा

 6.  परिवहन  279  573250  29  485467  98  42338 =  79

 7.  बागान  60  265359  29  233778  7  42338  6

 .  खनन  9  3645  74  233778  —  32

 उत्खनन  9  3645.  +-  --  45  लि  __

 11.  83  89038  123  71723  45  39579  34

 12.  बीनी  59  36608  42  27042,  70  39579.  70

 सीमेंट 59 36608. 42 27042. 20 9004



 ु
 6  1914  लिखित  उत्तर

 एच०  एम०  एस०  यू०  टी०  यू०  सी०  एस०  )

 क्लेम  की  गई  सत्यापित  क्लेम  की  गई  सत्यापित

 सदस्यता  संधों  सदस्यता  संघों  सदस्यता  संघों  सदस्यता  संथों  सदस्यता

 की  की  की  की

 सं०  सं०  सं०  सं०

 10  11  12  13  14  15  16  17  18

 120056  86  121069  40  38831  15  36716  14  23941

 51585  17  64852  5  18116  6  46393  6  19516

 7003  20  12469  8  3970  2  123  88

 122895  193  118516  72  49610  15  32675  13  31377

 ०5597  22  13188  7  1167  3  2939  3  1309

 356335  71  622459  23  311128  13  5572  12  4940

 34798.  21  152375  4.  50516  2  84935  2  8417

 67617  39  144548  15  49198  10  80897  40  66885

 1583  1  1005  3  11171  3  2097

 48113  5.  10785  8  785093  6  332248
 ना  1

 44377  19

 32253  95  54473  55  32853  +«--  न  जनक  3».  मम

 6056  21  12370  11  6973  8525  ।.  6685
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 2  3
 ही  ऑन

 रसायन  194

 14,  भवन  115

 सिविल
 ७0

 ओर

 सावंजनिक

 कार्य

 15.  5.  खाद्य  153

 और  पेव

 16.  तम्बाकू  40

 17.  चमंशोघन  14

 शालाएं
 और

 चमड़े  का

 सामान

 18.  कागज  48

 19.  मुद्रण  76

 और

 20.  स्थानीय  155

 निकाय

 21.  शीशे और  71
 मिट्टी  के

 बतेन

 22.  पेट्रोलियम  29

 58

 53294

 26972

 6118

 28223

 18975

 54359

 25280

 20856

 76

 20

 4

 28

 37

 54

 36

 18430

 8489

 24254

 13447

 15735

 41

 60

 18
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 129
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 न
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 10  11  12  13  44...  15  16  18

 55005  80  5746  30  7601  8  5427  3646

 20090  40  21421  12  4187  4  404  394

 36816  2  292.  _
 --  l  30  30

 3248  26  156595  19  98234  --  _

 =  6  1526  2  97  1  250  ब्न्‍्म्नक

 1643  4  992.  .2  807 1  507  -

 130  —  ना
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 ज+
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 सारणी

 ऋ०  सं०  उद्योग  एन०  एल०  ओ०

 क्लेम  की  गई  सत्यापित

 संघों  की  सदस्यता  संघों  की  सदस्यता

 सं०  सं०

 2  3  4  5  6

 50.  _209977  42  176169

 2  लोहा  और  इस्पात  2  2000  1  200

 3  धातु  व्यवसाय  ]  53  —  —

 4...  इंजीनिर्यारिंग  17  16380 11  7202

 5  गेस  और  7  6044  7  3568

 भाप  ऊर्जा

 6  परिवहन  18  19050  17  15046

 7,  बागान  3  2181  ।  81

 8.  खनन  4  7820  3  3996

 9.  उत्खनन
 न  —  —  वि

 10.  कृषि  4  66695  3529

 11.  सीनी  4  1044  2  661
 12.  सीमेंट  2  682  2  674

 13.  रसायन  14  8117  11  5948

 14.  सिविल  5  825  2  269

 इंजीनियरिय  और

 सा्वंजमिक  कार्य

 15.  खाद्य और  पेय  10  7576  6  6549

 16.  तम्बाक्‌  4  1453  2  199

 17...  चर्मशोषभ  शान्षाएं  और  3  2050  2  1350
 चमड़े  का  सामान  बनाता
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 एन०  एफ०  आई०  टी०  यू०  टी०  यू०  सी०  सी०

 क्लेम  की  गई  सत्यापित  क्लेम  की  गई  सत्यापित

 संघों  की  सदस्यता  संघों  की  सदस्यता  संघों  की  संधों  की  सदस्यता

 सं०  सं०  सं०  सं०

 7
 ः

 हु  9  10  11
 7

 12.  13  14

 13  72981  9  2182  35  54529  8.  4081

 7  13480...  $  175  |  3784...  --  तय

 6  2953  3  359  533  503

 24  29357.  14  19094.  .  56  12094  .  23  2603

 8  40880  3  15217  3  797  2  314

 10  22346  1  250  11  7149  2  561

 2  29544.  —  _-  —  _-  न्‍ -.  —

 8  27838  2  1970  2  13500  —  --

 2000.  +-  _-  +-  8 81673 1 34895 3 117501 1  102478

 8  8580. 11  34895  3  1100.  6  652

 1 -  8580.  —  —  7  —_—  .  6  652

 -  6000.  --  ५70  लि  30544  1897

 1  73737  1  ५70  5  3054...  4  250

 1  3917  +-  3  600.  =  250

 +- ++ न



 सिंखितें  उ्लेर  27  1992

 2  3  4  5  6

 18.  कह्गज  और  कागज  उत्पाद  80  39

 19.  मुद्रण  और  प्रकाशन  3  478  1  33

 20.  स्थानीय  तिकाय  33  10723  5028

 27...  रहिदें  जोर  मिट्टी  के  कर्तन  5  2151  3  945

 22.  पेट्रॉलियम  1  1600  _  न

 23.  वेतशनभोगी  कर्मचारी  और  12  3616  7  2074
 व्यावसायिक  श्रमिक

 24.  वैयक्तिक  सेवाएं  1610  3  515

 25.  बेक  और  अध्य  वित्तीय  792  ्न्च्ण
 संस्थान

 26.  गोदी  और  समुद्रीय  4  461  3  317

 27...  नारियल  रेशा
 बा  +व  न

 28...  इंट  और  भद्ठे  --  हा  हि  __

 99...  लकड़ी  ओर  संकड़ी  1  70  ॥  100
 उत्पाद

 30...  प्लाईबुड  --  --  +-  —

 31,  रबढ़  उत्पाद  2  1765  3  2220

 32...  पेंसिल  उद्योग  --  --  --  रे

 33.  ग्रामीण  श्रमिक  न  न  _  _

 34.  विविष  29  29896  21  9928

 249  405189  172  246540

 $4

 ज्जजजजएपफपज--ा्प:प::
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 7  8  9  10  11  12.  13  14

 2  14614  +--  2  195  2  140

 4  1901 1  21  2  1784  2  374

 2  7400.  +-  —  ता  _

 3  239.  3  239  4  6401  —  _

 9  24259  a  --+-  ---  —  _

 ।  667.  —  --  2  1155  +-  लि

 ]  3613.1  4000  न  ---  oe  _

 17487.  2  618  2  24000.  --  _

 2  340  2  242  —  ---  —  _

 2  9742.  +-  —  वि  रस

 __  --  —  न  2  280  174

 3  90  3  77  2  98  58

 13  31568  7  2520  39  23675  11  8963

 166  किमी
 527375  80  182  272229  65  123048

 eee  ES  ऊ  ee  नमक कक nS



 लिखित  उत्तर  27  1992

 प्फ

 .

 ऋ०  सं०  उद्योग  यू०  टी०  यू  सी०

 क्लेम  की  गई  सत्यापित

 संघों  की  सदस्यता  संधों  की  सदस्यता

 सं०  सं०

 2  3  4  5  6

 1.  वस्त्र  37  50286  14  3937

 2.  लोहा  और  इस्पात  3  3130  न

 3.  धातु  व्यवसाय  14  21.2  2  175

 4...  इंजीनिर्यारिंग  85  45582  26  17389

 गैस  और  9  8779  न  ज+

 भाष  ऊर्जा

 6...  परिवहन  36  22349  9  1821

 7...  बागान  24  127501  8  92733

 8...  खनन  13  44113  4  2074

 9,  उत्सनन  न  न  नि  व»

 10...  कृषि  “2  76879  ।  21

 11  चीनी  19  10264  9  2116

 12...  सीमेंट  2  132  न  —

 13,  रसायन  39  7491  15  1205

 14.  सिविल  14  -  9575  6  1010
 इंजीनिर्यारिग  और

 सार्वजनिक  कार्य

 15.  खाद्य  और  पेय  57  62326  10  4037

 16...  तम्बाक्‌  7  10258 1  79

 17...  चर्म  शोधन  शालाएं  और  12  8862  200
 चमड़े  का  सामान  बनाना
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 णज्ल  कफ  के  न्भन्भ  भा

 फोम  को  सत्यापित  क्लेस  की  गई

 संधों की  सबस्यता  संघोंकी
 . सदस्यता  संबोंकी  .  संधो ंकी  सदस्यता

 सं०  सं०  सं०  सं०

 7  हु  9  lh  ry

 207  209126  122  27515

 26  52339  16  3313  30  47684  21  4521

 42  11800  37  4393  29  25154  23  9382

 150  98123  109  22973  393  150595  352  71039

 21  48846  2939  36  ३7767  24  9425

 67  73699  55  10328  124  90877  104  24177

 11  59611  6  27852  27  99024  15  5847

 34  154400  19  65061  25  63901  15  12484

 20  14842  18  9478  16  6317  14  2212

 50  17375  41  8160  38  7918  35  5812

 23  11668  15  2676  11  2690  10  2084

 71  25214  59  7409  20720  113  16667

 45  37022  36  19554  33  10974  27  4355

 88  15329  81  12013  87  24731  79  15563

 49  29718  44  24802  41  17262  37  11904

 13  14572  10  1237  7  1669  7  1669
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 18.

 34.
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 स्थानीय  निकाय

 पैट्रोलियम

 शीशे  और  मिट्टी  के  बर्तन

 वेतन  भोगी  कर्मचारी  और

 व्यावसायिक  श्रमिक

 वैयक्तिक  सेवाएं

 बंक  और  अन्य  वित्तीय

 संस्थान
 '

 गोदी  और  समुद्रीय

 नारियल  रेशा

 ईंट  और  भटटे

 काष्ठ  और  काष्ठ

 उपदाद

 प्लाईवुड

 रबड़  उद्योग

 पेंसिल  उद्योग

 ग्रामीण  श्रमिक

 विबिध

 कुल  :

 *आर०  टी०  यू०  के  अभिलेखों  के  अनुसार

 608052  175

 27  1992

 4  5  6

 5  2354  1  125

 19  24815  7  “21291

 19  9270  5  1575

 2  460  |  938

 10  11818  8  4  990

 31  9433  5  2019

 27  8319  11  3079

 4  4702  2  1446

 ३  7095  —  लि

 4  841  1  0

 4  1033  1  26

 97  38193  31  8248

 618  165614
 बज
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 7  8  9  10  11  12  13  14

 23  5700.  21  4894.  29  8063.  26  4854

 26  8355...  22  381444  44  11975  39  5839

 41  48063.  32  6059.  38  17261  31  6214

 ।]  5904  6  1150  4  643  ३  473

 10  6406  R  4789...  40  14408.  _.  37  7988

 66  13910  57  7804.  62  13337  57  8598

 १7  4929  22  2236...  58  14216 ©  54  9568

 2  708?  |  32  4  1335  4  1325

 ' 15.  25676  15  14630  8  29200  7.  44520

 1240  4  824  4  2¥04  4  2285

 12  3499  10  2125  5  9241  2  3362

 20  3084  18  1781  18  2413  18  241

 8  1066  8  1066  5  1264  5  1264

 8  2915  6  1229...  30  13399.  23  6522
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 |

 श्री  सुरमु  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्‍या  सरकार  ने  फिल्म  उद्योग  में  कालेधन  की  भूमिका  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन
 कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 काले  धन  को  फिल्म  उद्योग  में  लगाने  से  रोकने  हतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा

 उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 घित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  क  फिल्म  उद्योग  में  कालेधन  के
 बारे  में  न  तो  कोई  अधिकारिक  अनुमान  लगाया  गया  है  और  न  ही  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  आर्थिक

 नीतियों  में  आर्थिक  नियंत्रणों  का  उदारीकरण  लाइसेंस  समाप्त  करने  तथा  कर  की  दरों  में  कमी

 करने  जैसे  उपायों  के  अलावा  काले  धन  की  समस्या  की  रोकथाम  के  लिए  विविध  कानूनी  तथा  प्रशासनिक

 उपाय  किए  गए  हैं  ।  आयकर  अधिनियम  की  धारा  में  सांविधिक  उपबंध  बनाए  गए  हैं  जिनके

 अंतर्गत  व्यवसाय  करने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  द्वारा  कानून  द्वारा  विहित  लेखों  को  रखना  तथा  उन्हें  तैयार

 करना  अपेक्षित  होता  हैं  और  इनकी  जांच-पड़ताल  कर-निर्धारणों  की  संवीक्षा  के  समय  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  फिल्‍मी  आदि  को  व्यावसायिक  के  रूप  में

 अधिसूचित  किया  जिन्हें  धारा  के  अधीन  लेखों  को  रखना  अपेक्षित  होता  ऐसे
 व्यक्तियों  का  कर-निर्धारण  करने  के  लिए  विशिष्टता  प्राप्त  फिल्‍मी  सकिलों  का  सूजन  किया  गया

 जिससे  ऐसे  मामलों  में  कर  अपवंचन  पर  बहतर  ढंग  से  कार्रवाई  करने  तथा  उनका  पता  लगाने  में

 सुविधा  हो  सके  ।  फिल्म-प्रोड्यूसरों  द्वारा  की  गई  5,000/-  रुपये  से  अधिक  की  अदायगियों  के  बारे  में

 समसामयिक  विवरण  प्रस्तुत  करने  के  बारे  में  घारा  में  सांविधिक  उपबंध  बनाए  गए  हैं  ।

 इमकी  जांच-पड़ताल  कर-निर्धारणों  की  संवीक्षा  करते  समय  की  जाती  आयकर  जांच-स्कंध  भी

 10,000/-  रुपये  से  अधिक  की  ऐसी  अदायगियों  के  मामले  में  प्रति-सत्यापन  करता  है  ।  इस  प्रकार  के
 मामलों  में  तलाशी  सर्वेक्षण  करने  तथा  अन्य  जांच-पड़ताल  करने  जैसे  तरीफों  से  उस  स्थिति  में

 कार्यवाही  की  जातो  है  जब  अपवंचन  की  कोई  विषिष्ट  सूचना  प्राप्त  होती  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  की  आवास  योजनाएं

 713.  झ्री  धर्मभिक्षम  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  बड़े  पैमाने  पर  आवास  योजनाएं  शुरू  की
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 आंध्र  प्रदेश  में  ऐसी  कितनी  योजनाएं  घुरू  की  गई  हैं  और  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  उपयुक्त  आंतरिक
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 जनशक्ति  और  तकनीकी  संसाधनों  आदि  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  रहते  हुए  भारतीय  जीवन  वीमा

 निगम  ने  पालिसीधारक  आवासीय  योजना  शुरू  की  पालिसीधारक  आवास  योजना  के  अंतर्गत  जीवन
 बीमा  निगम  ने  अब  तक  निम्नलिखित  स्थानों  पर  3710  आवासीय  यूनिट  बनाए  हैं  जिनमें  बम्बई  में

 1538  हैदराब।द  में  |07  कानपुर  में  |50  अहमदाबाद  में  324  यूनिट  और
 बंगलौर  में  1592  यूनिट  आज  की  तारीख  तक  बंगलौर  में  429  यूनिट  और  मब्रास  में  800  यूनिट
 निर्माणाधीन  हैं  ।

 आंध्र  हैदराबाद  में  पालिसीघारक  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  106  आवासीय

 यूनिट  बनाए  गए  हैं  ।  विशाखापत्तनम  में  200  रिहायसी  यूनिटों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया
 गया  है  ।

 रात  का

 बिहार  को  जीवन  बीमा  निगम  को

 ]
 714,  श्री  लाल  बाब्‌  राय

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  जीवनबीमा  निगम

 बिहार  में  किन-किन  परियोजनाओं  को  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलभोर  :  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  बिहार  राज्य  में

 राज्य  सरकार  आवास  राज्य  बिजली  बोर्ड  तथा  शीष॑  सहकारी  आवास  वित्त  समिति  से

 सम्बन्धित  परियोजनाओं  में  निवेश  किया  इसके  जीटन  बीमा  निगम  राज्य  सरकार

 की  प्रतिभूतियों  में  भी  पूंजी  निवेश  करता  है  ।

 मकानों  के  निर्माण  और  मरम्मत  हेतु  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  द्वारा
 मध्य  प्रवेश  को  सहायता

 715.  5.  श्री  खेलन  राम  जांगड़

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  कर  गे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  आवास  बेक  ने  पिछले  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  राज्य

 ग्रामीण  बंक  को  मकानों  के  निर्माण  और  मरम्मत  के  लिए  पुनः  वित्त  पोषण  की  सुविधा  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  ने
 पृचित  किया  हैं  कि  उसकी  पूर्नावल  योजना  को  पहली  1989  से  अनुसूचित  राज्य  सहकारी

 बंकों  पर  लागू  किया  गया  था  ।  राष्ट्रीय  आवास  बक  ने  जलाई  9४9  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  सहकारी
 बेंक  लिमिटेड  को  पुनवित्त  के  रूप  में  3.90  लाख  रुपये  और  1992-93  (5  1992  में
 78.18  लाख  रुपए  प्रदान  किए  प्राथमिक  ऋण  दाताओं  से  आवेदन  प्राप्त  होने  पर  रा'्  ट्रीय  आवास
 बेंक  द्वारा  पुनवित्त  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  मध्य  प्रदेश  राज्य  सहकारी  बंक  लिमिटेड  से  कोई
 आवेदन  पत्र  प्राप्त  न  होने  के  कारण  उसे  1991-92  के  दौरान  कोई  पुनर्वित्त  सहायता  प्रवान  नहीं
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 लिखित  उत्तर  27  ।  992:

 की  गई

 क्षेत्रोय  ग्रामोण  बकों  का का्यंकरण

 श्री  छीतू  भाई  गातिम  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  कायंकरण  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ग्रुजरात  में  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इन  बंकों  द्वारा  कितनी  राशि  जमा  की

 गई  और  कितनी  बांटी  गई  थी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  क्लप्ति
 और  ग्रामीण  विकास  बेक  और  भारतीय  रिजबं  बेंक  ग्रामीण  बैंकों  के कायंकरण  की  लगातार

 समीक्षा  करते  रहते  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  से  सम्बन्धित  मुख्य  मुद्दा  उनकी  कमजोर  अथंक्षमता  है  जो

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  अधिकरण  के  पंचाट  और  समीकरण  समिति  की  रिपोर्ट  के  परिणाम  स्वरूप  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बकों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  मानों  में  हुए  संशोधन  के  कारण  और  भी  गम्भीर  हो  गया

 कीजीय  ग्रामीण  बकों  पर  गठित  कार्य  दल ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  समीक्षा  की  थी  और  उन  के

 ब्रयालेण  में  सुधार  लाने  हेतु  38  उपाए  सुझाए  थे  ।  हाल  ही  वित्तीय  प्रणाली  पर  समिति  द्ृएसा

 क्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  उन्होंने  सिफारिश  की  है  कि  अर्थक्षमत  को  बनाए  रखने  के  लिए  क्षेत्रीय  ब्राष्टीण

 बकों  को  सभी  प्रकार  के  कार्यकलापों  को  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  उनका  फोकस
 लक्ष्य  समूहों  पर  टिका  रहना  चाहिए  ।  इसके  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  एक  तंत्र

 तैयार  किया  जाए  जिसके  तहत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  नाबाडे  के  पास  अपनी  अधिशेष  पूंजी  को  रख  सकें

 या  फिर  इस  परियोजना  के  लिए  विशेष  संधीय  किस्म  के  अभिकरण  का  गठन  किया  जाए  ताकि  अधिक

 लाभ  वाली  परिसम्पत्तियों  के लिए  निवेश  किया  जा  सके  ।  नाबार्ड  ने  सितम्बर  1992  में  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बेकों  से  कहा  था  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  लक्ष्य  समूहों  और  कमजोर  वर्गों  पर

 ध्यान  केन्द्रित  रखा  तथापि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  ने  अपने  विवेक  के  अनुसार  अपने  वृद्धिशील
 ऋण  के  40%,  से  अनधिक  भाग  और  लक्ष्यगत  समूहों  के  वित्त  पोषण  पर  लगा  सकते  उनसे  कहा
 गया  हैं  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  प्रकार  के  ऋण  केवल  उत्पादक  और  विकास के  प्रयोजनाथ॑  हों
 और  सामान्‍य  बे  किंग  मानदण्डों  के  अधीन  हों  ।  सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  की  पुनसैरधना  के  लिए
 विचार-विमर्श  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 जैसाकि  नाबार्ड  ने  सूचित  किया  है  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बेकों  की  जमा  रॉशियों  ओर  संवितरण  निम्नलिखित  है  :-.

 रुपये  )

 भा  के  अंत  में  जमाराणियां  के
 दौरान  संवितरित  ऋण

 1991  1992  1989-90  1990-91  1991-92
 6822.68  8040.54  10594,2  2782.59  2438.96  38.96  3111.31

 जज
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 6  :  ies  (४४)  जि।श्षप्त  उत्तर

 कोयले  का  उत्पादन  ओर  विक्रय

 ]
 717.  भ्री  सेयद  शाहाबुब्‌दोन  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  की  स्थिति  के  अनुसार  कोय  ला  उत्पादन  कंपनियों  के  पास  कोयला  खान

 उठाने  पर  कोयले  का  कुल  भण्डार  कितना

 वर्ष  1992-93  के  पहले  महीने  के  दौरान  कोयले  का  कितना  उत्पादन  हुआ  और
 वर्ष  1991-92  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  तदनुरूप  आंकड़े  क्या

 इस  अवधि  के  दौरान  कोयले  की  कुल  बिकी  कितनी  हुई  और  पिछले  वर्ष  की  तद्भुरूप
 अवधि  में  कितनी  बिक्री  हुई  और

 |  992,  1992  और  1992  के  त्रेमासिक  अन्‍्तरालों  में

 कोयले  का  खान  बाह्य  मुहाना  मूल्य  क्या  था  तथा  इस  सम्बन्ध  में  पिछले  दो  वर्षों  के  तदनुरूप  आंकड़े
 क्या  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पएूश०  थी०  :  दिनांक  1-4-92  की

 स्थिति  के  अनुसार  कोल  इन्डिया  लिमिटेड  और  सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  में  कोयले  का

 कुल  स्टाक  नीचे  दिया  गया  है  :--

 टन

 को०  इ०  लि  ०  4  7.80

 सि०  ०  के०  लि०  0.70

 और  कोल  इंडिया  लि०  और  भस्ियरेली  कोलिमरीज  कंप्रमी  लि०  में  से

 92  की  अवधि  के  दोरान  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  हुलना में  किया  गया  कोयले का
 उत्पादन  तथा  कोयले  का  पोषण  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 मिलियन  टन

 अनन्तिम )

 उत्पादन  प्रेषण

 अप्रख  सितम्बर  अप्रल  सितस्वबर

 1992-93  1991-92  1992-93  2-93  1991-92
 |...  0.0...

 कोल  इं  ०  लि०  85.38  82.26  94.83  91.39

 सि०  को०  क०  लि०  9.04  8.91  9.10  9.14

 73

 a  ८



 लिखित  उत्तर  27  1992
 5  ओला  6  ee  नल  अन  रन  िननीननन  जननी  न  जन  ना  +  लत  कितना  ऑन  ऑन  लल न  ऑन  जाओ ता  चि़७  नल  ता

 कोल  इंडिया  लि०  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  के  लिए  प्रति  टन  औसत

 पिटहैड  कोयले  की  चाल  वर्ष  में  तथा  पिछले  दो  वर्षों  की  कीमत  को  नीचे  दिया गया  है  :--

 दिनांक  322र० 388₹०  24980 297₹०  249₹०

 को०ड०  सिग्को०  को०इ०  सिं०को०  को०इ०  सिं०को०

 कबलि०  लि०  कण्लि०  लि०  क०लि०

 ।  अप्रैल  का  कीमत  322₹०  297₹०  2496०  297₹०

 जुलाई  की  कीमत  388₹०  2496०  297₹०  249₹०  अम्यावेदन

 ।  अक्तूबर  की  कीमत  ब्यौरा  का  वित्त
 मन  $  at ७०  लाकक  के  है  >अलन>नक बल  कब  पर

 श्री  पी  थामस  :;

 श्री  ए०  चाल्स  :

 क्या  छित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेवानिवृत्त  बंक  कमंचारियों  से  उन्हें  पंशन  और  अन्य  सुविधाएं  देने  हेतु  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  हां  ।  सेवानिवृत्त  हुए
 बेंक  अधिकारियों/कर्मचारियों  की  बदले

 फंडरेशन/एसोसिएशन  ने  अपने  अम्यावेदनों  में  सेवानि  वृत्त  बंक

 कमचारियों/अधिकारियों  के  लिए  चिकित्सा  यात्रा  रियायत  सेवानिवृत्त
 च्ारियों  के  लिए  जमा-राशियों  पर  अधिक  ब्याज  बेंकों  में  भर्ती  के लिए  कमंचारियों  के  बच्चों  को

 राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  के  बदले  ऋण  प्राप्त  करने  की  सुविधा  आदि  की  मांग  की  थी  ।

 वंक  अधिकारी/कर्मंचारी  सी०  पी०  एफ०  और  सेवा  उपदान  के  लाभ  प्राप्त  करने  के  पात्र  इत

 लाभों  को  सरकारी  कमंचारियों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  दूसरे  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को  प्राप्त

 निव॒त्ति  के  लाभों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पर्याप्त  और  तुलनीय  लाभ  माना  जाता  सरकार  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  अपने  कमंचारियों  को  उपदान  और  सामान्य  भविष्य  निधि  ही  प्रदान

 करते  चूंकि  अपनी  सेवा  के  दौरान  बंक  कमंचारी  पेंशन  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  आते  हैं  इसलिए

 सेबानिवृत्त  बंक  कर्मचारियों  को  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ  देना  सम्भव  नहीं  हुआ  इसके  साथ  ही  बंक
 कर्मचारियों/अधिकारियों  की  सेवा  छार्ते  द्विपक्षीय  बातचीत/अधिकारी  सेवा  विनियमों  के  माध्यम

 '
 निर्धारित  की  जाती  हैं  और  इन  सममौतों/विनियमों  में  बंक  कर्मंचारियों/अधिकारियों  को  लाभ  प्रदान

 किए
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 i  अनगिनत  वजन  नमन  3  लग जनिननक कल  अननननक  «०८  कलम  के  मनन oe

 पे  केन्द्रीय  सचिबालय  के  लिए  डी०  टी०  सी०  बस  सेवा

 719.  श्री  केशरी  लाल  :

 क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ब्लाक  अमृतपुरी  ब्लाक  ईस्ट  आफ  पैलास  हिल  और  संत  नगर

 में  रहने  वाले  कमंचारियों  को  इन  स्थानों  से  केन्द्रीय  सचिवालय  के  लिए  सीधी  बस  सेवा  न  होने  के

 कारण  भारी  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता

 क्‍या  सरकार  का  इन  स्थानों  से  केन्द्रीय  सचिवालय  के  बीच  सीधी  बस  सवा  शुरू  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  ये  बसें  कब  से  चलनी  शुरू  हो  जाएंगी  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  टाईटलर  )  :

 ब्लॉक  ईस्ट  आफ  कलास  हिल  और  संतनगर  में  रहने  वाले  व्यक्ति  दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा
 उपलब्ध  कराई  गई  बस  सुविधा  के  अन्तर्गत  लाजपत  नगर/श्रीनिवासपुरी  में  एक  ही  बार  बस  बदलकर
 केन्द्रीय  सचिवालय  पहुँच  सकते  हैं  ।

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रत्यक्ष  कर  वसूली

 ]
 720.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  भांदये  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  प्रत्यक्ष  कर  वसूली  के  कार्य

 निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दोराम  अब  तक  कितना  प्रत्यक्ष  कर  वसल  किया  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  की  शेष  अवधि  के  दोरान  प्रत्यक्ष  कर  घुसुद्भी  में  और  अधिक  सुधार
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  हां  ।

 1992  के  दौरान  प्रत्यक्ष  कर  की  वसूली  की  1991
 ४के  दोरान  हुई  तदनुरूपी  वसूली  से  तुलना  करने  पर  काफी  संतोषजनक  बजट  अनुमानों  )

 संदमम  में  भी  स्थिति  संतोषजनक  है  ।

 बित्त  वर्ष  3
 1992  के  दोरान  विविध  प्रत्यक्ष
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 करों  से  हुई  वसूली  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 रु०

 निगम  कर  3406

 आय  कर  3344

 धन  कर  239

 ब्याज  कर

 व्यय  कर  64

 दान  कर  5

 सम्पदा  शुल्क  ।

 कर  वसूलियों  की  स्थिति  में  सुधार  करने
 के

 लिए  समुचित  कानूनी  तथा  प्रशासनिक

 उपाय  निरन्तर  किए  जाते  अवेक्षाफ्त  बड़ी  अपीलों  का  यथाशी  प्र
 निपटान  करने  तया  बकाया  मांगों

 की  वसूली  करने  के  कार्य  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  मु  प्रकर  आयुक्‍तों  तथा  आयकर

 महानिदेशकों  से  भी  यह  कहा  गया  है  कि  वे  स्लेत  पर  कर  की  कटौती  करने  के  मामले  में  अधिक  ध्यान

 निर्धारित  किये  गये  लक्ष्यों  के  संदर्म  में  क्षेत्रवार  कार्य-निष्पादन  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जा

 रही

 मध्य  प्रदेश  में  संदुल  कोअआपरेटितर  अकः  में  लस्भ-ओर  हानि

 721.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  सं  ट्रल  कोआपरेटिव  बंक  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  में  गत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  प्रत्येक  वर्ष  हुए  औसत  लाभ  और  हानि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 भविष्य  में  ये  बेक“हानि"“में  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबीर  :  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  ।  98  8-8 9,
 1989-90  और  1990-91  उपलब्ध  )  में'प्रत्येकਂ  वर्ष  के  दोरान  लाभ  अर्जित  करने  वाले

 केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  औसत  लाभों.और  हाति.उठाने  वाले  केन्द्रीय  सहकारी  बंकों  की  औसत  हानियों
 की  सूचना  निम्नानुसार  दी  गई  है  :--

 रुपये  )

 लाभ  हानि

 19%  8-8 9  8.17  19.08

 1989-90  13.78  20.86

 1990-91  13.16  उपलब्ध  नहीं
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 मध्य  प्रदेश  में  स्थित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  मामले  पिछले  तीन  ब्षों  के  आंकड़े

 नुसार  हैं  :--

 रुपये  )
 ््््््ः

 लाभ  हानि

 1989-90  शून्य  54.05

 1990-91  52.49

 1991-92  श्न्य  120.36

 रु  -.  अन्न  ह०  जिओ  “नन-ओ>« न  अननगनग#-न+  ले  का  ऑन  न्ज

 4  न्द्रीय  सहकारी  बकों  कारोबार  सम्बन्धी  कम  प्रबन्ध  की  उच्च

 न्यून  परिचालन  ऋण  पोट्टफोलियों  के  विविधीकरण  के  निधियों  का  विवेकपूर्ण  ढंग  से

 प्रबन्ध  करने  में  असफलता  और  कम  वसूली  आदि  ज॑सी  बातों  के  कारण  हानि  उठनी  पड़ी  ।  केन्द्रीय

 सहकारी  बंक  राज्य  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अन्तगंत  आते  हैं  और  राज्य  के  सम्बन्धित

 सहकारी  कानूनों  द्वारा  नियंत्रित  किये  जाते  केन्द्रीय  सहकारी  बंकों  का  निरीक्षण  राज्य  सरकार

 द्वारा  किया  जाता  है  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंके  भी  उनका  सांविधिक  निरीक्षण  करता

 है  और  उपचारी  उपायों  के  लिए  सुभाव  देता  है  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंको  के  कार्य-निष्पादन  पर  नाबार्ड  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  नियमित

 रालो  पर  निगरानी  रखी  जाती  वित्तीय  प्रणाली  सम्बन्धी  जिसने  हाल  ही  में  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  यह  सिफारिश  की  है  कि  अर्थक्षमता  लाने
 की  दृष्टि  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेको  को

 सभी  प्रकार  की  गतिविधियो  में  भाग  लेने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  हालांकि  उनका  ध्यान

 लक्ष्यगत  समूहों  पर  केन्द्रित  रहना  चाहिए  |  नाबार्ड  ने  1992  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंको  से

 यह  कहा  था  कि  वे  अपने  अपने  वृद्धिशील  ऋण  का  40%  हिस्सा  लक्ष्यगत  समूहों
 के  वित्तपोषण  के  लिए  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  ।  सभी  196  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंको  के  सम्बन्ध  में  चुकता

 पूंजी  भी
 50  लाख  रुपये  तक  बढ़ा  दी  गई  है  देश  में  स्थित  सभी  क्षेत्रीय  ग्राभीण  बंको  का  राष्ट्रीय

 मीण  बैंको  के  रूप  में  क्लिय  करने  का  प्रस्ताव  भी  विवादास्पद

 विश्व  बक  के  अध्यक्ष  को  यात्रा

 722.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :

 श्री  आनम्द  अहिरवार  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  विष्व  बेक  के  अध्यक्ष  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  पर  आये  ओर

 साथ  हुई  चर्चा  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राध्य  मंत्री  रामेशवर  :  और  विश्व  बेक  के  अध्यक्ष
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 है  न्त  वक्तार

 श्री  सुईव  टी०  श्रेल्टन  ने  /0  हे  /5  1901  तक  भारत  का  दौरा

 दौरान  भारत  में  विश्व  बेके  की  परियोजनाओं के  प्रोर्टफ्रोलियों  एर  और  वहदः

 पुनः  प्राप्ति  में  भारत  द्वारा  की  गई  प्रगति

 27  1992

 रा  उतके  आगमन  के

 स्थि  रीकरण  की

 की  आम  सहमति  को  देखते  हुए  विश्व  बेक  से  लगातार  और

 ननजन+  tee ०  +  3  लन««-«नक  oe

 बढ़ी  हुई  सहायता  की  सम्भावनाओਂ  पर  उनके  साथ  चर्चा  की  गई  थी  ।

 ]

 बिहार  में  पुलों  का  निर्माण

 723.  श्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :

 क्या  जल-भूतस  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  वर्ष  ) 99 2-93  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  पुलों  के  निर्माण  का

 सस्ताव

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  पुलों  की  मरम्मत  की  जा  रही  और

 गत  तीन  वर्षों के
 दोरान  प्रत्येक  वर्ष  राष्ट्रीय  राजमा्गों  पर  पुलों  की  मरम्मत  पर  हुए  खर्च

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 दिये  गये  हैं  :--

 जल-भूसल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 3
 2

 पुलों  की  मरम्मत  ठे  लिए  पिछले  3  वर्षों  के दौरान  किये  गये  आबंटन  के  ब्यौरे  नीचे

 वर्ष  सामान्य  मरम्मत  विशेष  मरम्मत  से

 कक

 .

 (RR)

 1989-90  41.00  19.74

 1990-91  28.00  10.08

 _  1991-92
 29.70  25.47

 कृषि  तथा  प्रामोण  ऋण  राहत  योजना  के  तहत  बिहार  को  धनराहि  विया  जाना

 724.  क्रो  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  जिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ।  1:92  की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना  1990

 के  तहत  बिहार  को  कितना  घन  दिया

 18

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  लोगों  को  लाभ  पहुंचा
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 कया  उपर्युक्त  योजना  के  अन्तर्गत  स्वीकृत  धन  की  पूरी  राशि  बिहार  को  दे  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 बाकी  राशि  के  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्भावना  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  16-15-92  की  स्थिति

 के  अनुसार  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  बिहार  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  सहकारी  एवं  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  ब्रेंकों  के  माध्यम  से  37.45  लाख  लोगों  की  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  जिसमें  828

 करोड़  रुपये  की  वनराशि  अन्तर्ग्रस्त  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  )  ने  सूचित
 किया  है  कि  योजना  के  अन्तर्गत  बिहार  में  सहकारी  बंकों  को  ऋण  और  अनुदान  के  रूप  में  274.75

 करोड  रुपये  की  धनराषि  स्वीकृत  तथा  ज/री  की  गई  है  ।

 से  नाथार्ड  ने  सभी  राज्य  सहकारी  राज्य  भूमि  विकास  बंकों  और  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बंकों  को  उनके  द्वारा  प्रदान  की  गई  राहत  की  100  प्रतिशत  जांच  करने  और  अपात्र

 कर्ताओं  से  सम्बद्ध  दावों  को  छोड़ने  के  परचात  संशोधित  दावे  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  नाबाड्ड

 सहकारी  समि/यों  से  अन्तिम  दावों  से  सम्बन्धित  विवरणों  की  प्राप्ति  के  पदच्चात्‌  और  धनराषि  जारी

 करने  पर  विचार  करेगा  ।

 रामागुंडस  चरण-दो  परियोजना

 ]

 726.  श्री  अशोक  आतनम्वराव  देशमुख  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रामागुंडम  चरण-दो  परियोजना  अभी  भी  निकट  भविष्य  में  शुरू  किए  जाने  के

 लिए  तैयार  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इसके  कारण  कया

 पश्थोजना  के  लिए  कितनी  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हुई  तथा  अब  तक  कितनी  धनराशि

 वास्तव  में  खर्च  की  गई  और

 इसके  कत्र  तक  शुरू  होने  की  सम्भावना  है  ?

 कोयला  मंत्रःलय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  और  रामागुंडम
 परिरेजता  को  सरकार  द्वारा  दी  गई  अद्यतन  रवीक्षति  से  1995  तक  चालू  किए  जाने

 का  कार्यक्रम  परियोजना  का  विकास  कार्य  प्रगति  पर  है  और  सामान्य  ठेकेदार  के  साथ  परियोजना
 का  कार्यान्वयन  का  ठेका  दिनांक  ।  3  |  992  से  प्रभावी  हुआ  है  ।  अब  परियोजना  को  वर्ष  1995
 के  अन्त  तक  चालू  होने  की  सम्भावना  है  ।

 प्रोतोकोल  करार  में  इस  परियोजना  के  लिए  उपलब्ध  किए  गए  172.39  मिलियन  डच
 मार्क  की  जर्मन  ऋण  की  राशि  में  14.05  मिलियन  डर  मार्क  की  राशि  का  अभी  तक  प्रयोग  कर

 लिया  गया  है  ।
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 निजी  वन न  न  न  के  अऑनिितओ  नमन  रन ननननकममनन-ममकककनकनननकन  अनननननानानना  ee  (क) ! 991-92 में देश में erat & निकाले जाने वाले  >>  हक  उजलनन

 कोयला  आपूर्ति

 ]

 720.  श्री  लक्ष्मी  नाशबण  मणि  त्रिਂ

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 !  में  देश  में  खानों
 से

 निकाले  जाने  वाले  कोयले  की  कुल  मात्रा  क्षित्तमी  है
 तथा  इसमें  से  रेल  तथा  सड़क  यातायात  द्वारा  कितनी  मात्रा  ले  जायी  जाती

 क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  मात्रावार  कोयले  की  मात्रा  की  आपूर्ति  की  जाती  और

 इस  अवधि  के  दौरान  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  गुणवत्ता  का  उद्योग-वार  ब्यौरा

 क्‍या

 फोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  एस०  बी०  :  कोल  इंडिया  लि०  और

 सिगरेनी  कोलियरीज़  कम्पनी  लि०  को  वर्ष  1991-92  में  सड़क  और  अन्य  साधनों  से  कोयले  के

 प्रेषण  की  कल  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 टन

 रेल  द्वारा  सड़क  द्वारा  अन्य  साधनों  द्वारा

 को०  इं०  सिं०  को०  सिं०  को०  को०इं०लि०  सि०  को०

 कं०  लि०  कं०  सि०  कं०  लि०

 104.75  5  10.39  27.55  5.75  62.23  4.45

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  गुणवत्ता  के  आधार  पर  कोयले  का  प्रेषण  नीचे  दर्शाया  गया

 है  :-7

 कीककर  कोयला

 गुणवत्ता *

 टन

 को  हुं०  लि०  सि०  को०  क ं०  सि०

 मिश्रण  योग्य  0.742  शून्य

 अन्य  कोककर  2.341  घुन्य

 $.सपात/वाधथरी
 24.836  शून्य

 एन०एल  ०हब्ल्यू०  )  9.337  शून्य

 मध्यम  कोककर  0.598  शल्य
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 एन०एल  ०डब्ल्यू०

 एन०एल०डब््यू०  )

 स्रफोककर  कोयला

 ग्रेड

 ग्रेड

 ग्रेड

 ग्रेड

 ग्रेड
 a

 ब्रेड

 ग्रेड  रहित/एन ०  एस०  सी०

 अनस्तिम

 अत  ऑीीसअन  नि  अत  न
 को ०  हुं  ० लि०

 0,067

 0.087

 3.813

 20,374

 42,006

 18.134  34

 24.5/  8

 47  208

 0.47  9

 लिखित  उत्तर
 .।.।/..

 सिंण्को०कं०लि०

 शून्य

 शून्य

 3.627

 4.7686

 7.352

 4.231

 0.594

 कोल  इंडिया  लि०  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  द्वारा  विभिनन  क्षेत्रों  को  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  कोयले  की  आपूर्ति  नीचे  दी  गई  है  :--

 टन

 विद्यत  इस्पात  रेलवे  सोमेंट  उबरक  अभय

 फ्ोौ०  इं०  लि०  120.69  20.77...  3.92  7.83  3.64.  37.68

 स०  को०  कं०  लि०  14.08  न  0.49  2.12  0.67  3.25

 उद्योग  अनुसार  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  की  गुणवत्ता  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ]

 लघु  उद्योग  विकास  बंक  द्वारा  लधु  उद्योगों  को  सहायता

 729.  भरी  राजेश  कुमार  :

 झोमती  भावना  चिखलिया  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 भरी  खेलन  राम  आंगड़े  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  ने  हाल  ही  में  लघु  उद्योगों  की  सहायता  हेतु  एक
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 नई  योजना  छुरू  की

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता  प्रदान  किए  जाने  वाले  उद्योगों  का  ध्यौरा

 क्या

 क्‍या  इस  बेक  द्वारा  राज्यों  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सहायता  दी  जा  रही
 और

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  इन  योजनाओं  से  उद्योगों  को  सहायता  प्राप्त  हुई

 है  और  उन्हें  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वबलबीर  :  ओर  भारतीय  सचु  उद्योष

 विकास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ठीक  ढंग  से  चल  रहे  विद्यमान  लघु  उद्योगों  के
 तकनीकी  विस्तार  और  अभिमुखीकरण  के  लिए  देशी  और  आयातित  दोनों  प्रकार  की

 नई  मशीनरी/उपस्कर  प्राप्त  करने  हेतु  जो किसी  विधेष  परियोजना  से  सम्बद्ध  नहीं  उसने  हाल  ही
 में  एक  प्रत्यक्ष  वित्त  योजना  शुरू  की  है  ।  ऐसी  सभी  हकाइयां  जो  सिडबी  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए

 पात्र  वे  भी  योजना  के  तहत  सहायता  प्राप्त  कर  सकती  हैं  बछतें  वे  कम  से  कंभ  तीन  वर्षों  से

 प्रचालन  में  हों  और  लाभ  अजित  किया  हो  या  प्रस्तावित  योजना  शुरू  करने  के  बाद  पिछले  दो  बर्षों  के

 दौरान  लाभांश  की  घोषणा  की  हो  ।

 और  अपनी  विभिन्‍न  योजनाओं  के  तहत  सिडबी  सारे  देश  में  अति  लघु  और  सथ्‌
 उद्योगों  को  चाहे  वह  किसी  भी  राज्य  में  क्यों  न  हो  सहायता  प्रदान  करता  पिछले  दो  ब्षों  के

 दौरान सिडबी द्वारा दी गई राज्यवार सहायता संलग्न विवरण में दी गई है । विवरण है भारतीय लघु उद्योग विकास बेके द्वारा संवितरित राज्यवार सहायता* करोड़ रुपएं राज्य अप्रल मार्च अप्रैल भार्च संवितरित संवितरित 2 3 आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 0.80 0.25 असम बिहार 43.78 34.33 गोवा 25.47 82
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 1  2  $

 गुजरात  207.30  270.14

 हरियाणा  53.22  58.64

 हिमाचल  प्रदेश  23.13  24.67

 जम्मू  4  कष्मीर  26.02  18.71

 कर्नाटक  159.89  #82.35

 केरल  95.35  107.87

 मध्य  प्रदेश  85.45  90.25

 महाराष्ट्र  227.26  285.35

 मणिपुर
 2.23  3.46

 मेषालय  2.80  1.68

 मिजोरम  3.65  1.44

 नागालंण्ड  2.75  1.12

 45.55  44.80

 पंजाब  85.71  81.65

 राजस्थान  78.20  90.82

 सिक्किम  1.62  1.97

 तमिलनाड्‌  208.27  213.25

 भिपुरा  2.06  189

 उत्तर  प्रदेश  165.53  438.20

 पश्चिम  बंगाल  85.18  83.27

 संघ  राज्य  क्षेत्र  54.45  108.83

 कुल  जोड़  1817.90  2016.36

 एस०  आई०  सी०  फैक्टरिंग  और अल्पावधिक  बी०  आर०  एस०  के  अतिरिक्त
 सिड़बी  को  सभी  योजनाओं  के  अधीन  सहायता  ।
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 है|  ह
 ........  बम  बताओ  लता  5

 तिरुप्पुर  से हौजरी  के  सामान  का  निर्याद

 730.  श्री  सो०  के०  कुप्पुस्वामी
 :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मान  का  निर्यात  होता

 ्ााः

 क्या  तिसपपुर  से  हौजरी  के

 क्या  ऐसी  किस्म  का  वस्तुओं  के  निर्यात  को  प्रो

 प्रदान  की  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  क्षेत्र  में  लगे  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  कोई  दिशा  निर्देश  दिए  गए  हैं  ?

 देने  हेतु  कोई  केख्दरीय  सहायता

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अह्ोक  :  जी  हां  ।

 से  सरकार  ने  पिछले  कुछ  समय  में  हौजरी  सहित  परिधान  निर्यात  में  वृद्धि  करने

 के  लिये  अनेक  कदम  उठाए  हैं  ।  इनमें  शामिल  हैं  :  उदारीक्ृत  विनिमय  दर  प्रबन्ध  प्रणाली  शुरू

 परिवतंनशील  मुद्राओं  के  सन्दर्म  में  कोटा  मदों  के  फ्लोर  मूल्य  निर्धारित  लाइसेंस  की

 त्नाओं  के  बिना  नई  वस्त्र  और  परिधान  मशीनरी  के  आयात  को  सुकर  कुछ  ढर्तों  के  अधीन

 गाइसेंस  की  आवश्यकता  के  बना  हौजरी  और  मेड-अप्स  क्षेत्रों  द्दरा  आवश्यक  पुरानी

 मशीनरी  का  आयात  निर्यात  संवर्धन  योजना  शुरू  करना  जिसके  अन्तगंत

 निर्यात  दायित्व  के अधीन  पूजीगत  माल  का  रियायती  सीमा  शुल्क  पर  आयात  किया  जा

 विशेष  मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  शुरू  वस्त्र  ओर  परिधान  निर्यात  हकदारी

 वितरण  नीति  के  अन्तर्गत  उचित  नीतिगत  उपायों  के  जरिये  विनिर्माता-निर्यातकों  और  गर-कोटा

 निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देना  आदि  ।

 इंट  ओर  कपड़ा  उद्योग  को  कोयले  को  आपूर्ति

 31.  श्री  राजेन्त्र  अग्निहोत्नों  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ईंट  और  कपड़ा  उद्योग  को  निर्धारित  दर  पर  नियमित  रूप  से

 कोयले  की  आपूर्ति  करने  की  योजना  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  से  कोल  इष्डिया

 ईंट  तथा  टाइल  उद्योगों  को  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  एक  सुविचारित  निर्धारित

 नीति  का  अनुसरण  कर  रही  रेलवे  विभिन्‍न  राज्यों  में  ईट-भट्टा  उद्योग  को  कोयले  के  रंको ंके संचलन

 के  लिए  अधिकतम  सीमा  में  बगनों  का  निर्धारण  करता  रहा  रेल  द्वारा  कोयले  का  संचलन  किए  जाने

 के  अलाबा  कोल  इंडिया  लि०  ने  विभिन्‍न  राज्यों  के  इंट-भट्टा  उद्योगों  को  बर्ष  |
 992-93  के  लिए  9.73

 लाख  टन  स्लैक  कोयला  प्रति  माह  सड़क  मार्ग  द्वारा  आपूर्ति  किए  जाने  की  पेशकश  की  सड़क  कया
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 ->+  बत+न  ene तल  5  हक  काओन  ऑनकिन  लक  न

 रेल  द्वारा  निर्धारित  मात्रा  में  कोयले  की  आपूर्ति  प्रत्येक  राज्य  के  सम्बन्धित  प्रायोजन  अधिकारी  द्वारा

 किए  गए  प्रायोजन  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 प्रायोजन  के  आधार  पर  रेल  तथा  सड़क  द्वारा  कोयले  की  आर्पाति  किए  जाने  के  कोयले

 की  आपूर्ति  बिक्री  योजनाਂ  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  ख्रोतों
 से

 भी
 की  जाती  कोई  भी

 कोयले  का  जिसमें  इंट-भट्ठा  मालिक  भी  शामिल  किसी  भी  विनिदिष्ट  स्रोत  से  एक  बार

 में  1000  मी०  टन  तक  कोयले  की  आपूर्ति  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 गुजरात  में  रक्षा  मुमि  का  वाणिज्यिक  उद्योग

 732.  श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  में  अतिरिक्त  रक्षा-भूमि  को  वेचने  या उसका  वाणिज्यिक  उपयोग  करने  का

 कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  मानदंडों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  नहीं  ।  गुजरात  में  कोई  रक्षा  भूमि  फालतृ  नहीं  पाई

 गई  है  ।

 ओर  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जनता  कपड़े  को  बिक्रो

 733.  भ्री  महेश  कनोडिया  :  क्‍या  वकस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सश्कारों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  जनता

 कपड़े/कंट्रोल  के  कपड़े  क ेउचित  वितरण  हंतु  कोई  निर्देश/दिशा  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  उक्त  योजना  के  ठीक  से  काम  न  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत

 प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कार्थवाही  की  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक
 :  और  | ;)  हथकरा  क्षेत्र  में

 जनता  कपड़ा  योजना  का  कार्यान्वयन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  सभी  कार्यान्वयन  राज्यों  को  जारी  की  गई
 व्यापक  मार्गद्शिका  के  अनुसार  किया  जाता  इस  मार्गद्शिका  के  अनुशार  प्रत्येक  कार्यान्‍्वयम

 अभिकरण  को  अपने  उत्पादन  का  कम  से  कम  सहकारिताओं/लोक  वितरण  प्रणाली
 की  परभाषा  के  अनुरूप  अन्य  ऐसे  अभिकरणों  के  माध्यम  से  वितरित  करना  होता  मख्य

 हथकरघा  प्रभारी  सचिव  की  अध्यक्षता  में  गठित  राज्य  स्तर  की  कार्यान्वयन  समितियां  जिनमें  नागरिक

 आपूर्ति  गैर-सरकारी  उपभोक्ता  अन्य  विशेषज्ञ  आदि  को  शामिल  किया

 गया  को  उनके  राज्य  में  जनता  कपड़े  के  वितरण  की  व्यवस्था  की  देख-रेख  के  कार्य  सौंपे  गये  हैं  ।
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 मिल  द्वारा  निर्मित  कंट्रोल  कपड़े  का  वितरण  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  विक्रय  उनके  प्राधिकृत
 डोलरों  और  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  बस्तर

 निगम  द्वारा  कंट्रोल  कपड़े  की  बिक्री  की  नियमित  देख-रेख  की  जाती  है  ।

 जी  हां

 यद्यपि  कोई  विशेष  शिकायत  मिलने  पर  कठोर  कार्यवाही  की  जाती  है  और  इसके

 साथ-साथ  दीर्धावधिक  उपायों  के  रूप  में  मार्गदर्शिका  के  प्रावधानों  में  भी  समय-समय  पर  संझोचषन

 किया  जाता  है  ।

 विदेशी  ऋण  चुकता  करना

 ]

 734.  श्री  संदीपान  भगवान  थोरात

 श्री  सनत  कुमार  सण्डल  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  ऋणों  तथा  वाणिज्यिक  ऋणों  के  लिए  गत  दो  वर्षों  में  वर्ष  वार  इसी  अवधि  को

 तुलना  में  चालू  वर्ष
 के

 दोरान  चुकता  किए  जाने  वाले  विदेशी  ऋण  की  लागत  का  अद्यतन  अनुमान
 क्या

 इसके  कारण  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  और  इस  वर्ष  आज  प्रत्येक  के  दौरान

 अनुमानित  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  बाहर  गई

 उक्त  अवधि  के  दोरान  व्यापार  से  कुल  अनुमानित  कितनी  विदेक्षी  मुद्रा  प्राप्त  हुई
 सरकारी  और  गैर-सरकारी  खातों  में  अतिरिक्त  ऋण  के  जरिए  चालू  वर्ष  के  दौरान

 कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होने  का  अनुमान

 अमरीकी  डालर  की  तुलना  में  रुपए  के  मूल्य  में  आई  कमी  का  ऋण  चकाने  की  सहमत
 पर  क्‍या  असर  पड़ा

 क्‍या  ऋण  चुकाने  की  राषि  का  अनुपात  अप्रत्याशित  स्तर  तक  पहुंच  गया  और

 यदि  तो  इसे  सीमित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  किच्ञार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेहवर  :  ओर  विदेशी  ऋणों  एर

 मूल  की  वापसी-अदायगी  और  ब्याज  के  मुगतान  की  बकाया  राशियां  वर्ष  98  9-90,  1990-91  बौर

 1991-42  में  ४64  करोड़  9693  करोड़  रुपए  और  13759  करोड़  रुपए  इसके

 चालू  वित्त  वर्ष  में  17509  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  व्यापार  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  आय  वर्ष  1989-90

 1990-91  ओर  1991-92  के  दौरान  28229  करोड़  33173  करोड़  रुपए  कौर
 44706  करोड़  रुपए  थी  ।

 बालू  वर्ष  1992  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  का सरकारी  ओर  गैर»
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 न्‍ अमन  नमन  मकान  की  न  ना  न>भ  ्ि  कमल  जगा  न  ह«&े  ऑ्भभिरनाओओत  आना

 सरकारी  खातों  पर  अतिरिक्त  उधार  द्वारा  प्रवाह  7008  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।

 पूरे  विदेशी  ऋण  का  अमरीकी  डालर  में  तो  नहीं  परन्तु  मिश्रित  मुद्राओं  में  उल्लेख  किया

 जाता  जबकि  रुपए  में  व्यक्त  ऋण  भार  अमरीकी  डालर  की  तुलना  में  रुपए  के  विनिमय  दर  में

 परिवतन  के  परिणामस्वरूप  फरिवरतित  हो  वहीं  सम्बन्धित  विदेशी  म॒द्राओं  में  मूल्यवर्गित  ऋण

 अभरीकी  डालर  के  विनिमय  दरों  में  ऐस  परिवर्तन  द्वारा  प्रभावित  नहीं  होता  है  ।

 और  (8)  देश  का  विदेशी  ऋण  भार  ओर  ऋण  शोघन  देयता  नियंत्रणीय  सीमा  के

 बीतर  सरकार  को  देश  की  ऋण-शोधन  देयता  के  बारे  में  जानकारी  है  और  यह  आर्थिक  सुधारों
 का  एक  कार्यक्रम  लागू  कर  चुकी  जो  देश  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  लाएगा  और  हमारी  निर्यात
 बर्जन  क्षमता  सहित  विकास  प्रक्रिया  को  पुनर्जीवित  करेगा  ताकि  ऋणों  को  वापस-अदा  करने  की

 हमारी  क्षमता  में  वृद्ध  हो सके  और  थह  सुनिश्चित  हो  सके
 कि  यह  ऋण-शोधन  बोझ  ऐसे  ऋण  के  लिए

 अध॑व्यवस्था  की  क्षमता  से  अधिक  न  हो

 बाल  श्रमिक  विधियां

 735.  क्री  बोर  सिह  महतो  :

 श्रो  लिस  बसु  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देणश  में  बाल  श्रमिक  विधियां  बाल  श्रमिकों  की  सामाजिक  बुराई  को  दूर  करने  के

 बयाए  इसे  विधिसम्मत  बना  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इनकी  समीक्षा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 अभ  मंजालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिह

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एल०  पी०  जी०  गेंस  के  आयात  के  लिए  बड़  पत्तनों  पर  सुविधाएं

 736.  श्री  अनंतराव  देशमुख  :

 क्या  जलं-मृतल  परिषहम  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अपर्याप्त  पंत्तन  सुबिधाओं  के  कारण  एल०पी०जी०  की  और  अधिक
 मात्रा  का  आयात  करने  में  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  बड़े  पत्तनों  पर  एल०पी०जी०  के  आयात  की  अतिरिक्त  पत्तन

 सुविज्ञाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ने  कौंन-कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल-पघूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगवीश  :  ,  हां  ।

 बम्बई  और  विजाग  में  सुविधाओं  का  नवीनीकरण  करफे  मौजदा  पत्त नों  के  माध्यम  से
 एख०  पी०  जौ०  आयात  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  प्रस्ताव  कांडला  और  मंगलौर  में  नई  आयात
 कुषिकाएं  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।
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 खुंगो  कर  हटाना

 737.  श्रीमती  अन्‍्द्र  प्रभा  असं  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चुंगी
 कर  और  पथकर  से  सम्बन्धित  सभी  आय  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  समिति  के  गठन  और  इसके  निर्देश  पदों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यह  समिति  अपनी  स्पोर्ट  कब  तक  दे  देगी  ?

 जल-मृतरू  ८रिवहन  मंत्रालय  के  राष्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।.
 &:

 समिति  का  गठन  इस  प्रकार  किया  गया  :--

 1.  जल-भूतल  परिबहन  राज्य  मंत्री  अध्यक्ष

 2.  छहरी  विकास  राज्य  मंत्री  _  सदस्य

 भारत  सरकार

 3.  शहरी  विकास  महाराष्ट्र  सरकार  शा  सदस्य

 4.  शहरी  विकास  गुजरात  सरकार  —  सदस्य

 5.  शहरी  विकास  राजस्थान  सरकार  —  सदस्य

 6,  परिवहन  हरियाणा  सरकार  —  सदस्य

 7.  परिवहन  मंत्री  उड़ीसा  सरकार  —  सदस्य

 8.  परिवहन  मध्य  प्रदेश  सरकार  --  .
 '

 सदस्य

 9.  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 भारत  सरकार  --  सचिव  एवं  संयोजक

 यह  समिति  चुंगी  ओर  पथकर  से  सम्बन्धी  सभी  मुद्दों  विशेष  रूप  से  परिवहन  आपरेटरों  को  पेश
 आई  समस्याएं  तथा  उनके  समाधान  के  लिए  किए  जाने  वाले  आवध्यक  प्रयासों  की  जांच  करेगी  ।

 समिति  से  कहा  गया  है  कि  वह  23  आवद्यक  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर
 अपनी  रिपोर्ट  दे  ।

 डी०टो०सी०  को  घाटा

 738.  थी  पो०  एम०  सईव  :

 भी  एन०  राठवा  :

 भरी  गुरूवास  कामत  :

 क्या  जल-म्ूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  एक वर्ष की  है
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 क्‍या  व्हाईट  लाइन  एक्सप्रेस  तथा  रैंड  लाइन  एक्सप्रेस  बस  सेवाएं  आरंभ  करने  के  बाद

 दिल्ली  परिवहन  निगम  को  भारी  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  :  और
 सितम्बर  और  1992  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  नगर  सेवाओं  से  होने  वाली  देनिक  आय
 में  कमी  आई  है  ।  1992  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  44.29  लाख  रु०  की  दैनिक
 औसत  आय  हुई  जबकि  1992  में  उक्त  आय  केवल  40.67  लाख  रु०  थी  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  काम  काज  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  नियमित
 रूप  से  इसके  निष्पादन  पर  निगरानी  रखती  ईंधन  की  और  टायरों  की  आयु  में  बेहतर
 रख-रखाव  द्वारा  ब्रेक-डाऊन  की  संख्या  में  तथा  खर्चे  में  कमी  इत्यादि  जैसे  उपाय  नियमित  रूप
 से  किए  जा  रहे  है  ।  राजस्व  की  चोरी  को  रोकना  एक  अन्य  उपाय  है  जो  दिल्ली  परिवहन  निगम

 प्रभावी  चेकिंग  के  जरिए  कर  रही  अपने  राजस्व  में  वृद्धि  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम
 स्क्रेप  का  शीघ्र  रूटों  का  युक्तिकरण  जैसे  अन्य  उपाय  भी  कर  रही  है  ।

 बिद्य  बक  को  सहायता  से  चल  रहो  परियोजनाएं

 ]
 739,  श्री  चिन्मयानन्व  स्वामी  :

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :

 क्री  प्रकाश  वो०  पाटोल  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बक/अन्य  विदेशी  एजेंसियों  से  1991  तथा

 1992  के  दौरान  अब  तक  प्राप्त  धनराहि  का  परियोजना  वार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  ऋणों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  वार्षिक  ब्याज  के  रूप  में  दी

 क्‍या  सरकार  ने  इन  ऋणों  की  अदायगी  के  लिए  कोई  नियम  बनाएं  और

 इन  ऋणों  की  परियोजना-वार  कितने  बर्षों  में
 की

 जाएगी  !

 विष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  ठाकुर  वर्ष  1991  और  1992  के  दौरान

 विश्व  बंक  और  अन्य  बहुपक्षीय  अभिकरणों  द्वारा  वचनवद्ध  सहायता  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए

 गए

 ब्याज  के  लिए  देय  सम्भावित  निरसन  और  सहायता  के  अन्तर्गत

 वापसियों  पर  निर्मेर  करती  ह ैऔर  इसलिए  इसका  परिमाण  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 और  सरकार  ने  वापसी  अदायगी  के  देय  कार्यक्रमों  के  अन्दश  ऋण  किस्तों  की

 वापसी  अदायभी  के  लिए  एक  उपयुक्त  ऋण  परिषोषन  नीति  का  विकास  किया  है  ।
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 नि  -  ०»  एन सनम  «८  तालममभन-भ  शक  +न  ——_—_-—_
 परियोजना का नाम

 विवरण

 परियोजना  का  नाम  दाता  अभिकरण  सहायता  की  राशि
 का

 ]  2  3

 1991  अमेरिफी

 का  दालर )

 महाराष्ट्र  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  और

 पर्यावरण  सफाई  परियोजना  आई०डी०ए  109.9

 हितीय  तकनीकी  शिक्षा  परियोजना  307.1

 औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  परियोजना  155.6

 आई०्ढी०ए  ०

 द्वितीय  सड़क  परियोजना  ए०्डी०बी०  250;0

 निजी  उपयोगिताएं  )  20.00

 बांध  सुरक्षा  परियोजनाएं  154.37

 आई०्डी०ए०

 1992

 आई०डब्लू ०डी  ०  )  परियोजना  आइग्बी०आरण्डी०  58.17

 अम्रेरिकी  डालर  का

 आई०बी०आर०  डी  ०

 का  ऋण  निरस्त  कर

 दिया

 आई०डब्लू ०डी  ०  परियोजना  भाई०बी०आर०डी  ०  77.56
 1  अमेरिकी

 डालर  का

 आर०  डी०  का  ऋण
 तिरस्त  कर  दिया  गया

 एण्डी०्पी०  तमिलनाड्‌  107.53

 आई०बी०आरण०डी ०

 भींगा  और  मत्स्य  पालन  85.0

 महाराष्ट्र  वानिकी  124.0

 पश्चिचम  बंगाल  वानिकी
 340
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 6  1914  )  लिखित  उत्तरे

 1  2  है

 सक>>ो-कअनम>  >  मम  >.... ..  ...  -  ee  पा  राष्ट्रीय छत बकों हारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को feat जाने वाला ऋण  -

 बाल  उत्त  रजीविता  और  मातृत्व  सुरक्षा  आई०्डी०ए०  दी

 राष्ट्रीय  ऐड्स  नियंत्रण  परियोजना  84.0

 द्वितीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजना  आईण०्डी०ए०/आई०्बी०आरण्डी०  306.0

 द्वितीय  रेलवे  परियोजना  ए०्डी०्बी०  225.0

 विद्युत  उपयोगिता  दक्षता  सुधार  परियोजना  260.0

 महाराष्ट्र  विद्युत  350.0

 राष्ट्रीय  छुत  बेंकों  द्वारा  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  बिया  जाने  वाला  ऋण

 740.  डा०  महावीपक  सिह  शाक्य  :

 श्री  नीतोश  कुमार  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बंकों  को  निदेश  दिये  हैं  कि  उनके  द्वारा  दी  जाने  वाली

 ऋण  की  कुल  धनराशि  में  से  गैर  सरकारी  क्षेत्र  का  हिस्सा  40%  से  कम  नहीं  होना

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दोरान  प्रत्येक  महीने  इन  बेकों

 द्वारा  दिये  गए  कुल  ऋण  की  तुलना  में  कृषि  लघु  उद्योगों  तथा  कुटीर  उद्योगों  को अलग-अलग
 कितना  प्रतिशत  ऋण  स्वीकृत  किया  गया  और

 पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दोरान  कृषि  लघु  और  बड़े  उद्योगों  को दिए  गए  ऋण
 की  तुलना  में  यह  ऋण  कितना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  दिए  गए
 मार्गनिर्देशों  के  तहत  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  को  अपने  निवल  बेंक  ऋण  का  कम  से  कम  40  %
 प्राथमिकता  क्षेत्र  को  ऋणों  के  रूप  में  देना  होता  है  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बेंकों  की  सूचना  प्रणाली  में  मांगे  गए  ढंग  से  सूचना  एकत्र
 नहीं  की  जाती  है  ।  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  का बकाया  बंक  ऋण  ओर  साथ  ही
 लघु  उद्योगों  और  मध्यम  तथा  बड़े  उद्योग  को  उनके  द्वारा  दिया  गयां  अग्रिम  निम्नलिखित  है

 भा  मार्च  मार्च  ~~  8726
 के  दौरान  घट-वढ़

 हाणः

 एप  जा  यू

 ८

 पर  ्य्ः

 बेंक ऋण 8726



 लिखित  उत्तर

 I  2  3  हे

 16526  16750...  18187  224

 (17.4)  (!5.3)  (15.4)

 लघु  15543  17181  18158  58  1638

 (1673)  (।5.7)  (15.4)

 उद्योग  38262  44508  473.30  6246

 और  (50.2)  (40.7)  (40.1)

 27  992

 977

 2822

 में  दिए  गए  आंकड़े  वु,ल  ऋण  की  तुलना  में  प्रतिशत  हिस्से  को  ददाति

 बेंफ  नोट  प्रिंटिंग  प्रेस  का  निजीकरण

 ]
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 741.  भ्रो  अजय  मुलोपाध्याय

 प्रो०  सुशान्त  चक्रवर्तो

 भ्री  शिवाजी  पटनायफ

 Bio  असीम  बाला  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नासिक  और  देवास  में  राज्यकीय  बेक  नोट  प्रिंटिंग  प्रेसों  का  निजीकरण
 करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  सरकार  नोटों  की  छपाई  हेतु  स्वदेशी  तकनीक  विकसित  करने  पर
 विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  मंत्रालम  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  सभी  करेंसी/बंक  नोट  देश  में  ही  बंक  नोट  देवास  और  करेंसी  नोट
 नासिक  में  मुद्रित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 न्यूनतम  बेतन

 742.  श्री  शंकर  सिह  वाधे ला

 श्री  मंजय  लाल  :

 श्री  रामसागर  :

 श्री  रामदेव  राम  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 6  191.,  )  लिखित  उत्तर

 (*)  एक  श्रमिक  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  वेतन  दर  कितनी

 कया  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  श्रमिकों  के

 न्यूनतम  वेतन  में  संशोधन  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  कब  तक  संशोधित  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पथन  सिह  :  न्यूनतम  मजदूरी

 1948  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  दोनों  ही  अपने-अपने  क्षेत्र  में  न्यूनतम  मजदूरी  के

 निर्धारण/संशोधन  के  लिए  पमुचित  सरकारें  हैँ  ।

 से  यदि  यरिवर्तनीय  महंगाई  भत्ते  का  प्रावधान  नहीं  है  तो  दो  वर्ष  की  ःवधि  के

 भीतर  मजदूरी  में  संशोधन  फरने  के  लिए  सरकार  न्यूनतभ  मजदूरी  1948  में  संशोधन

 करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहीं  है  ।  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  में  संशोधन  होने  तक

 राज्य  सरकारों  आर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  स  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से  जुड़े
 परिवर्तनीय  महंगाई  भत्ते  के  घटक  के  साथ  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धा।रत  करने  का  अनुरोध  किया

 गया  है  ।

 पत्तनों  का  विकास

 743.  श्री  बी०  श्रीनिवास  प्रसाव

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  जल.मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  थी  कृपा  करेंगे  ५.  :

 सरकार  का  वर्ष  |992-93  और  आ>5वीं  योजना  भ  पत्तनों  की  क्षमता  में  वृद्धि
 करने  का  विचार  है

 यदि  तो  कया  विभिन्‍न  भ्रमुख  पत्तनों  पर  अनेक  आधुनिकीकरण  उपाय  भी  शूरू  करने

 का  विचार  और

 यटि  तो  पत्तन-वार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है
 ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाईटलर  )  :  से

 हां  ।  महापत्तनों  के  आधुनिकी  की  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं  के  लिए  योजना  में  महापत्तनों
 के  लिए  29  /8  करोड़  रु०  के  परिव्यय  का  अस्थाई  तौर  पर  प्रावधान  किया  गया  है  ओर  वार्षिक
 ना  |  में  541.66  करोड़  रु०  का  प्रावधान  किया  गया  इन  परिव्ययों  का  पत्तन-बार
 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 हसन  जमीन  लत  नीयनान  जनमनन  जन  «५  के  2>रभ«भ#ूए>न«णभन  मे  ८५  पशनरनन्‍रसरऋगणणनन  ले  अनगफअण  ।  «४  —  हिवीशीधिध  —_——  3

 विषरण

 महापत्तनों  की  विकास  योजनाओं  के  लिए  योजना  |  ०7  में  प्रदान  किए

 गए  अस्थाई  परिव्यय  और  वाषिक  योजना  में  किए  गए
 प्रावधानों  के  ब्योरे

 परिव्यय  रु०  )

 ऋण०्सं०  फ्त्तन  आठवी  यो  जना  वाधिक  योजना

 9  2-9 3  नाक

 अस्थाई

 रा  रु  रा  2  ३  4

 नमन  ननननन-+  सम्बन्धित  योजनाएं  कक  76.00  नी  -  नमन  न  नानक  40.58  कारन  नाक
 2.  2>1.00  45.00

 हल्दिया  290.00  45.00

 नदी  से  सम्बन्धित  योजनाएं  76.00  40.58

 जोड़  :  कलकत्ता  96.54  4°.17

 2.  बम्बई  234.46  70.43

 पु  जवाहर  लाल  नेहरू  290.00  57.30

 4.  मद्रास  639.39  34.89

 5.  कोचीन  96.54  67  00

 6.  विजाग  234.46  65.57

 7.  कांडला  220.00  40.00

 8.  मुरगांव  ee

 9,  पारादीप  568.48  6700

 एन०एम०पी०टी०  59.00

 94.  तृतीकोरिन

 65.00 मनन नमन पननन लक मनन नमन न«+न+ननननभन नमन जोड़-महापत्तन : 2978.00 जन सनतनल++ नाक अत पड 5 94.



 6  1914  )  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  सें  नये  बकों  को  शाखाएं

 744.  श्री  गोपीनाथ  गणपति  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  992-93  के  दौरान  उड़ीरा  में  विभिन्‍न  वाणिज्यिक

 की और  अधिक  नई  शाखाएं  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्ध  ब्यौरा  क्या  है  तथा  राज्य  में  कहां-कहां  इन  शाखाओं  को

 खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  :  और  वर्तमान  लाइसेंसिंग

 त्रीति  के  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  उड़ीसा  के  शहरी/महानगरीय/पत्तन  केन्द्रों  में  निम्नलिखित

 शाखाएं  आवन्टित  की  हैं  :--

 —  4  कण

 केन्द्रों  का  नाम  आबन्टित  बक  शाखाओं  की  संख्या  खोली  गई  शाखाओं  की  संख्या

 ््ि

 गंजम  3  —

 मुवनेश्वर
 14  6

 पुरी
 5  2

 सम्बलपुर  5

 सुम्दरगढ़  6  1

 कुल  :  44

 पा

 जहां तक अर्ध-शहरी केन्द्रों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजवं बंक ने वाणिज्यिक dat

 पा

 नमकीन  न  न+नमयीनणनीताकननीयणीयीययाय  जान

 जहां  तक  अर्ध-शहरी  केन्द्रों  का  सम्बन्ध  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  वाणिज्यिक  बेकों  को  एक

 निर्दिष्ट  संख्या  में  अर्ध-शहरी  केन्द्रों  आबन्टित  किए  हैं  जिनके  अन्दर  वे  अपनी  पसन्द  के  केन्द्र  में  शाखाएं

 खोल  सकते  हैं  ।

 ग्रामीण  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  बॉकों  को  अपने  सेबा  क्षेत्र  के  अन्दर  आने  वाले  केन्द्रों

 पता  लगा  ता  है  और  आवश्यक  विवरणों  सहित  हन  केन्द्रों  की  सूची  उस  जिले  के  लीड  बंक  को

 वेसी  होती  है  ।  लीड  बंक  सूची  का  समेकन  करने  के  बाद  उसे  सिफारिशों  के  लिए  ओर  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  के  माध्यम
 न्‍  भारतीय  रिजरबं  बक  को  आगे  प्रेषित  करने  के  लिए  जिला  कलेक्टर  को  प्रस्तुत

 करता  है  ।  भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  अब  तक  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  केवल  सम्बलपुर
 भौर  मयूरभंज  जिलों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 TN  न्‍फतअ>2न>ऋएतृऋतपपफरफपनाययााा»  प  पप  पिपिि  पप  प  पपप:भ:।:इभ।8ै3>मनन  ््च्ूज़्््््

 विवेशी  सहायता  को  निवल  राशि

 745.  डा०  के०  डो०  जेस्वाणो  :

 क्या  बितत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष
 के

 दोरान  विदेशी  सहायता  की  निवल  प्राप्ति  की  दर  क्या

 क्‍या  विदेशी  सहायता  की  निवल  प्राप्ति  की  दर  में  प्रत्येक  वर्ष  कोई  कमी  हुई  है

 (१)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  इस  निवल  प्राप्ति  में  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  !

 विश  मंत्रालय  में  राज  ।  मंत्री  रामेश्वर  :  वर्ष  1989-90,  1990-91

 1991-92  के  दोरान  विदेशी  सहायता  की  वापसी/अदायगी  को  के  निवल

 अन्तप्रंवाह  की  राशि  क्रमशः  करोड़  4375  करोड़  रुपये  और  7965  करोड़  रुपये  थी  ।

 नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 और  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  और  विदेशी

 सहायता  के  इस्तेमाल  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  विदेशी  मुद्रा  जारी  करना  और

 निविदा  मूल्यांकन  की  प्रक्रियाओं  का  सरलीकरण  राज्यों  को  दात-प्रतिणत  विदेशी

 सहायता  देना  और  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  अग्रिम  राशि  जारी  करना  शामिल

 है  ।  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  का  अनुवीक्षण  कार्य  भी  तेज  कर  दिया  गंया  है  ।

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  घाटा

 746.  श्री  अनिल  बसु  :

 क्या  7  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इंडिया  लि०  को  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 स्टाक  की  जांच  के  बाद  सहायक  कम्पनीवार  कितना  कोयला  बट्टे  खाते  डाला  गया  और

 बट्टे  खाते  में  डाले  गए  इस  स्टाक  का  संगत  मूल्य  कितना  और

 घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा
 दी  गई  सूचना के  अनुसार  को०  इं०  लि०  को  वर्ष  1991-92  तक  कुल  संचित  हानि  2353.99  करोड़
 रुपये  की  हुई  ।

 कोयला  :  कम्पनियों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  वर्ष  199!-92  के  दौरान
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 ई०  को०  लि०  ने  2.43  लाख  टन  कोयला  तथा  भा०  को०  को०  लि०  ने  0.79  लाख  टन  कोयला

 बट्रा  खाते  में  डाल  दिया  है  ।  कोयले  की  ओसत  मूल्य  को  322  रुपये  प्रति  टन  मानते  हुए  भी  कोयले

 के  बट्टे  खाते  डाले  स्टाक  का  मूल्य  10.37  करोड़  रुपये  आता

 कोल  इंडिया  लि०  को  हुई  हानि  की  क्षतिपूर्ति  करने  क ेलिए  उठाए  गए  कदम/उठाए
 जाने  वाले  प्रस्तावित  कदम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (४)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वा  ।

 (2)  प्रभावी  रूप  में  नियंत्रण  तथा  उत्पा  दन  लागत  पर  रोक  ताकि  निरन्तर  विकास  के  लिए
 पर्याप्त  अन्तराल  रखा  जा  सके  ।

 कोयले  की  बिक्री  से  बेहतर  वसूली  प्राप्त  करने  के  लिए  एण्ड  करी  स्कीमਂ  का

 क्रियान्वयन  ।

 श्रमशक्ति  आयोजन  में  जिसमें  फालतू  श्रमिकों  के  पुनर्नियोजन  और  प्राकृतिक
 आपदाओं  के  कारण  हुए  रिक्त  पदों  के  एवज  में  नये  कामगारों  क ेनियोजन  पर  प्रतिबन्ध
 शामिल  है  ।

 स्वैक्षिक  सेवानिवत्ति  के  जरिए  श्रमशक्षित  में  कमी  ।

 प्रयोगात्मक  आधार  पर  मैन--आल  जाबਂ  की  संकल्पना  का  प्रयोग  किया  जा

 रहा

 पर  प्ति  रूप  में  वर्क-शाप  सपोर्ट  मोहिया  करके  हैम  मशीनों  के  प्रयोग  तथा  उपलब्धता  में

 कलपुर्जों  के  प्रबन्धन  में  सुधार  और  उपकरणों  की  समय  पर  व्यवस्था  ।

 हैम  मशीनों  की  खरीद  तथा  अन्य  उपकरणों  की  खरीद  की  घनिष्ठतम  समीक्षा  ताकि
 संयंत्र  तथा  मशीनरी  में  अतिरिक्त  उपकरणों  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।

 उत्पादकता  तथा  लाभकारिता  में  शुधार  किए  जाने  के  लिए  भूमिगत  खानों  पर  विशेष
 बल  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  उपयुक्त  प्राधिकारियों  के  साथ  अपेक्षित  भूमि  का  अधिग्रहण  किये
 जाने  के  लिए  बेहतर  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि
 खनन  क्रियाकलापों  को  कार्यक्रम  के  अनुसार  शुरू  किया  जा  सके  ।

 अल्पावधि  की  दीघविधिक  उत्पादन  की  सम्भावनाओं  को  अस्त-व्यस्त  किए  बिना  पूंजीकृत
 व्यय  में  कमी  ताकि  उत्पादन  की  भावी  लागत  में  ब्याज  तथा  मृल्यह्वास  की  प्रभावकारिता
 को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।

 लागत  को  संराशिकृत  किए  जाने  के
 लिए  कोयला/कोक  की  कीमतों  में  समय-समय  पर

 संशोधन  ।
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 *रतीय  स्टेट  बेंक  के  एसोसिएट  बेकों  की  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद
 के  साथ  मिलाना

 747.  श्री  पृथ्वी  राज  डी०  चब्हाण  :

 श्री  राम  बदन

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया  के  सहायक  बेंकों  को  स्टेट  बेंक  आफ

 हैदराबाद  में  विलय  कर  देने  का  जेसा  कि  29  1992  के  इकोनामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  न्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  से  सात  अनुषंगी  बेकों  का

 विलय  कर  एक  अनुषंगी  बेक  बनाने  का  प्रस्ताव  सरकार  को  भारतीय  स्टेट  बेंक  से  मिला  सरकार

 ने  इस  प्रस्ताव  पर  भारतीय  रिजवं  बंक  के  विचार  मांगे  इस  स्तर  प्रस्ताव  पर  निर्णय  लेने

 सम्बन्धी  समय-सीमा  को  बताना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 फोयला  खानों  के  समीप  रहने  वाले  लोगों  की  सुरक्षा

 745.  प्रो०  मालिनी  भद॒टाचाय  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 या  सरकार  को  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  की  पद्िचम  बंगाल  स्थित  कोयला  खानों  में

 प्रत्येक  दुर्घटना  के  पश्चात्‌  बार-बार  भूमि  के  धंसने  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  कोयला  खानों  के  समीपस्थ  गांवों  के  लोगों  को  बचाने  के  लिए  कदम

 उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (3)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०  थी०  :  ओर  ईस्टर्ने

 कोलफील्ड्स  लि०  में  किसी  भी  प्रकार  की  दुूघंटनाओं  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  भरू-धंसन  की  स्थिति

 ही  पैदा  कई  छत  अचातक  गिर  जाने  अथवा  भूमिगत  विकसित  सीम  के  बीच  दरार  से

 भूमि  धंस  जाती  जैसा  कि  मधुसुदनपुर  कोलियरी  में  दिनांक  21-9-92  को  दुर्घटना  हुई  थी  ।  दिनांक

 17-9-92  को  जमबाद  टाप  तथा  जमबाद  बाटम  सैक्शनों  के  मध्य  स्थान  के  ढह  जाने  से  कोलिय री  में

 दर्घटना  हुई  ।  इससे  ऊपरी  कजोरा  सीम  की  जल-प्लावित  बन्द  पड़ी  ख़ानों  का  संतुलन  प्रभावित  हुआ
 और  इसने  भी  सतह  के  धंसाव  में  अपनी  भूमिका  निभायी  ।

 से  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लि०  के  प्रचालन  क्षेत्रों  में  अनेक  स्थानों  जो  कि  पुरानी
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 पड़ी  खानों  का  क्षेत्र  वहां  धंसाव  की  आशंका  बनी  रहती  है  तथा  इसीलिए  थाम  सुरक्षा
 निदेशक  द्वारा  1950  में  इन्हें  असुरक्षित  घोषित  कर  दिया  गया  इन  असरद्षित  क्षेत्रों  पर  बासों
 की  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  की  दृष्टि  से  पश्चिम  बं.।ल  सरकार  ने  इन  असुरक्षित  क्षेत्रों  में  निर्माण
 कार्य  पर  रोक  लगाने  के  लिए  1979  में  कानून  पास  किया  थः  ।

 गर  जल  पुरानी  बन्द  पड़ी  खानों  को  सुदृढ़िकत  किये  जाने  की  कोई
 प्रमाणित  विधि  विद्यमान  नहीं  है  ।  ईस्टनं  कोलफील्ड्स  लि०  ने  आर०  एण्ड  डी०  के  माध्यम  से  जल
 प्लावित  गैर-अभिगमित  खानों  को  सुदृढ़  किये  जाने  की  दृष्टि  से  एक  हाइड्रो-न्यूमेटिक  रेत  भराई  प्रणाली
 विकसित  की  है  तथा  व्तेमान  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  गठित  एक
 एपेक्स  निरीक्षण  समिति  के  पर्यवेक्षण  तथा  मागेनिर्देश  में  ,  रानीगंज  टाउनशिप  का  एक  भाग  को

 सुदुढ़ीकृत  किये  जाने  का  कार्य  शुरू  किया  गया  ई०  सी०  एल०  द्वारा  भू-धंसाव  की  घटना  से
 वित  व्यक्तियों  को  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  के  उपचारात्मक  उपाय  आवश्यकता  अनुसार  किए
 जाते  हैं  ।

 औद्योगिक  विधि  में  संशोधन

 49.  श्री  वी०  घनंजय  कमर  :

 श्रो  शोभनाव्रीज्वर  राव  वाड़ड़े  :

 श्री  मत्यंजय  नायक  :  हु

 श्री  आनन्द  अहिरवार  :

 क्या  अमर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1992  992  में  आयोजित  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  दौरान  औद्योगिक

 विधि  सम्बन्धी  रामानुजम  समिति  के  निष्कर्षों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  गठित  की  गई  समिति  ने

 अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  ब्यौरा  क्‍या

 छः
 सतत

 क्‍या  सरकार  ने  रामानुजम  समिति  और  इसकी  सिफारिशों  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 गठित  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  नये  विधेयक  को  अन्तिम

 रूप  प्रदान  कर  दिया

 यदि  तो  नये  औद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या  और

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिह  :  ओर  1992  में
 आयोजित  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  लिये  गये  निर्णय  के  अनुसरण  में  नये  औद्योगिक  सम्बन्ध
 विधान  पर  रामानुजम  समिति  की  रिपोर्ट  के  असहमति  वाले  क्षेत्रों  की  जांच  करने  के  लिए  श्रम  एवं
 कोयला  राज्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  पांच  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  का  एक  दल  गहित  फिया  गया
 दल के  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  का  सार  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  एं  ।
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 और  इस  मामले  को  19५2  में  आयोजित  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में

 रखा  गया  सम्मेलन  में  लिये  गये  निणय  के  अनुसरण  व्यवसाय  संघ  1926  एवं

 ओद्योा  कृ  विवाद  आधधान  1947  में  संशोधन  विधेयक  की  र  तंयार  |  ने  की

 बाई  शुरू
 कर  दी

 सरकार  फी  नीति  प्रबन्ध  में  कर्मकारों  की  भागीदारी  को  बढ़ावा  देने  की  विगत  में

 इस  संबंध  में  अनेक  योजनाएं  शुरू  की  गई  इस  समय  प्र  में  कर्म  चाश्यों  की  भागीगारी

 ]  ५83  नामक  एक  योजना  चल  रही  है  ।  इस  योजगा  को  कानूनी  सहायता  प्रदोन  करने  के  उद्देश्य
 सरकार  ने  राज्य  सभा  में  1990  में  में  कर्मकार  सहभागिता  1990”  पेश  किया

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  औद्योगिक  प्रतिष्ठां  में  प्रतिष्ठान  तथा  बोर्ड  स्तरों  पर  प्रबन्ध  में

 कर्मकारों  की  अर्थंपूर्ण  भागीदारी  की  व्यवस्था  है

 ववरण

 समिति  को  कुछ  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  मंत्रियों  के  दल  के  विचार

 व्यबसाय  संघ  192:

 (i)
 पंथ  आदि  के  आधार  पर  व्यवसाय  संघों  की  मान्यता  पर  भ्रतिबन्ध

 दल  की  यह  सर्वंसम्मत  थी  कि  समुदाय  और  धर्म  पर  आधारित  व्यवज्ञाय

 संघों  के  पंजीकरण  पर  रोक  लगाई  जानी  तथापि  शिल्प  या  व्यवस्षाय  पर  आधारित  व्यवसाय

 संघों  के  मामले  इसके  अपवाद  हो  सकते  हैं  ।

 (॥)  बाहरी  व्यक्तियों  का  व्यवसाय  संघ  का  पदाधिकारी  बानाया  जाना

 दल  इस  बात  पर  भी  सवसम्मत  था  कि  बाहरी  व्यक्तियों  की  संख्या  को  पदाधिकारियों  की  कुल
 संख्या  के

 4  तक  सीमित  कर  दिया  जंसी  कि  रामानुजम  समिति  ने  सिफारिश  की  पश्चिम

 बंगाल  के  श्रम  मंत्री  को  छोड़कर  सभी  श्रम  मंत्री  केन्द्र  या  राज्यों  के  मंत्रियों  को  व्यवसाय  संघ  का

 पदाधिकारी  बनाए  जाने  के  विरुद्ध  थ  ।

 (iii)  अपात्रता

 मंत्रियों  का  दल  अधिनिथम  के  विद्यमान  उपबन्धों  को  बनाए  रखने  के  पक्ष  में

 पद्चम  बंगाल  ने  इससे  असहमति  व्यक्त  की  और  कहा  कि  अपाश्रता  केबल  संघ  कोष  के  गबन  में
 अथवा  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के आधार  पर  ही  होनी  चाहिए  । ८

 ओद्योगिक  विवाद  ।  947

 (i)  की  परिभाषा  «

 पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मंत्री  को  छोड़कर  बाकि  सभी  मंत्री  अस्पतालों  और  शैक्षणिक  संस्थानों
 के  लिए  अलग  विधान/शिकायत  निवारण  तंत्र  बनाए  जाने  के  पक्ष  में  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मंत्री
 का  यह  विचार  था  कि  1982  का  संशोधन  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  की  सूत्री  में  से  अस्पतालों  और
 शैक्षणिक  संस्थानों  को  निकालने  के  बाद  हो  लागू  किया  जाए  और  राज्य  सरकारें  अस्पताल  के
 चारियों  को  दिन-प्रति-दिन  की  शिकायतों  के  लिए  त्रिपक्षीय  समिति
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 (ii)  कर्मचारियों  को  शामिल  किया  जाना

 दल  सर्वंसम्मः|  से  इस  पर  सहमत  था  कि  और  अधिक  कमंचाशियों  को  इसके  अन्तर्गत

 लाने  के  लिए  1000/-  रु०  की  वतंमान  वेतन  सीमा  को  बढ़ाकर  3000/-  र०  प्रति  माह  कर  दिया

 पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मंत्री  का  यह  सुझाव  था  कि  परयंवेक्षी  कर्मचारियों  के  लिए  कोई  वेतन

 सीमा  नहीं  होनी  इस  बात  पर  भी  सहमति  थी  कि  प्रबन्धन  और  प्रशासकीय  स्तर  पर  कारें

 कर  रहे  कर्मचारी  प्रस्तावित  कानून  के  अन्तर्गत  शामिल  नहीं  किये  जाने  जेसी  कि  अधिनियम

 में  पहले  से  ही  व्यवस्था  है  ।

 (iii)  छूट

 पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  सभी  राज्य  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  बम्बई  ओद्योगिक  संबंध

 अधिनियम  जंसे  राज्य  कानूनों  को  इससे  छूट  मिलना  जारी  रहना  राज्यों  के  कामूनों
 में  सामान्य  रूप  से  एकरूपता  होनी  चाहिए  ।

 (iv)  सरकार
 !!

 पश्चिम  प्रदेश  और  तमिलनाड  ओऔद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  समुचित  सरकार

 से  संबंधित  विद्यमान  उपबन्धों  को  बनाये  रखने  के  पक्ष  में  महाराष्ट्र  और  उत्तर  प्रदेश  का  यह

 विचार  था
 कि  जिन  कम्पनियों  की  51%  पेड-अप  पूंजी  केन्द्र  सरकार  के  पास  उनके  लिए  समुचित

 सरकार  केन्द्र  सरकार  होनी  चाहिए  ।

 इस  बात  पर  सर्वंसम्मति  थी  कि  निग्मित  निकाय  के  स्वामित्व  वाले  औद्योगिक  प्रतिष्ठान
 ~  रे  र  ब  ।

 चाहे  वह  एक  से  अधिक  राज्यों  में  कार्य  कर  रहे  के
 लिए  राज्य  सरकारों  को  ही  समुचित

 के  रूप  में  काम  करते  रहना  चाहिए  ।

 (५)  स्वच्छिक  माध्यस्थम

 इस  बात  पर  सर्वंसम्मति  थी  कि  विद्यमान  प्रावधानों  को  जारी  रखा  जाये  ।

 (४४)  ओद्योगिक  सम्बन्ध  आयोग

 दल  ने  औद्योगिक  संबंध  आयोग  गठित  करने  के  संबंध  में  रामानुजम  समितिकी  सिफारिश  को

 अस्वीकार  कर  दिया  ।

 हड़तालें  ओर  त/लाबन्दियां

 पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  अन्य  सभी  राज्य  आवश्यक  ओर  गैर-आवश्यक  दोनों  ही  सेवाओं
 में  हड़ताल  और  तालाबन्दी  के  लिये  एक  महीने  का  नोटिस  देने  की  बात  पर  र  हमत  थे  ।  पश्चिम
 बंगाल  आवश्यक  सेवाओं  के  लिये  14  दिन  का  नोटिस  देने  के  विद्यमान  प्रावधान  को  जारी  रखे  जाने
 के  पक्ष  में

 संराधन  की  प्रक्रिया  के
 लम्बित  रहने  के  दोरान  किसी  हड़ताल  या  तालाबन्दी  की  अनुमति  न

 दी  जाये  ।  ऐसे  प्रावधान  का  सम्बन्ध  संराधन  मामलों  के  मुद्दों  से  संबंधित  होना  चाहिए  ।
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 छंटनी  प्रतिपति

 इस  बात  पर  सर्वसम्मति  थी  कि  छंटनी  प्रतिपूर्ति  सेवा  के  प्रत्येक  पूर्ण  वर्ष  के लिये  15  दिन  की

 मजदूरी  से  बढ़ाकर  45  दिन  की  मजदूरी  की  जानी  चाहिए  ।

 (ix)  अध्याय-४  ख

 इस  बात  पर  सहमति  थी  कि  अध्याय-४  ख  छंटनी  और  बन्‍्दी  से  संबंधित

 विशेष  के  प्रावधानों  के  कवरेज  का  विस्तार  सख्रानों  और  बागानों  के  अलावा

 स्थापनाओंਂ  के  लिये  भी  किया  जाना  चाहिए  ।

 कर्मचारियों  के  कवरेज  का  आधार  10)  कमंकारों  से  *
 टाकर  50  कमेकार  कर  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 (»)  धीमी  गति  से  कार्य  करना

 दल  का  यह  दृष्टिकोण  था  कि  धीमी  गति  से  कार्य  करने  की  भावना  को  हतोत्साहित  किया

 जाना  पद्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  अन्य  सभी  राज्य  इस  बात  पर  सहमत  थे  कि  धीमी  गति

 से  कार्य  करने  के  कारण  उत्पादन  में  हुई  हानि  के  लिये  मजदूरी  में  समानुपातिक  कटौती  करने  के  लिए

 प्रावधान  किए  जाएं  ।  पद्चिम  बंगाल  के  श्रम  मंत्री  का  यह  दृष्टिकोण  था  कि  इस  विषय  पर  दल  को

 कोई  टिप्पणी  नहीं  करनी  चाहिए  क्योंकि  रामानुजम  समिति  ने  इस  संबंध  में  कोई  सिफारिश  नहीं

 (xi)  यूनियनों  को  मान्यता

 यूनियनों  की  मान्यता  के  सत्यापन  और  वार्ताकारी  एजेंट  का  पता  लगाने  की  पद्धति  के  बारे  में

 मंत्रियों  का  दल  गुप्त  मतदान  के  पक्ष  में  पश्चिम  बंगाल  का  यह  विचार  था  कि  ट्रेंड  यूनियनों  को

 उनके  पंजीकरण  की  तारीख  से  ही  वार्ताकारी  परिषद  में  स्थान  के  लिये  चुनाव  लड़ने  का  पात्र  बनाया

 जाये  ।  पश्चिम  बंगाल  का  यह  भी  विचार  था  कि  सदस्यता  के  सत्यापन  के  लिये  तंत्र  बनाने  की  पद्धति

 का  निर्णय  राज्य-विशेष  पर  ही  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (xii)  बेयक्तिक  शिकायत  पद्धति

 वार्ताकारी  परिषदों  आदि  से  संबंधित  सिफारिशों  को  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  विचार

 किये  जाने  के  लिए  छोड़  दिया  गया  ।

 बेकों  के  प्रधंध  हेतु  निदेशक  बोर्ड  का  गठन

 ]
 750.  ड्ा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेथ

 क्या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  क ेलिए  निदेशक  बोर्ड  का  गठन  किया

 यदि  तो  क्‍या  इन  बोर्डों  में  अन्य  लोगों  के  साथ  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  भी
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 शामिल  किया  गया

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का  अनुपालन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  सिह):(क)  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  में

 निदेशक  मण्डलों  का  निरंतर  चलने  वाला  अस्तित्व  है  और  इसमें  हुई  रिक्तियां  समय-समय  पर  भरी

 जाती  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  का  आशय  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  के  निदेशक  मण्डलों  में  गैर-क्मेकार
 निदेशकों  की  नियुक्ति  से  है  जिस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  14-8-1989  को

 आदेश  पारित  किए  थे  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  आलोक  में  23  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  में

 पहले  ही  गेर-करमंकार  निदेशकों  की  नियुक्तियां  की  जा  चुकी  सरकार  ने  शेष  5  सरकारी  क्षेत्र  के

 बंकों  में  गैर-कमंकार  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  लिए  पहले  ही  आवश्यक  कारंवाई  प्रारम्भ  कर  दी

 कोयला  धोषनशालाओं  का  आधुनिकीक रण

 ]

 श्री  प्रकाश  बी०  पाठोल  :

 श्री  एन०  जे०  राठवा  :

 श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इंडिया  लि०  तथा  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की  कोयला  घोवनशालाओं  की  कुल

 क्षमता  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  कोल  इंडिया  लि०  की  सभी  कोयला  धोवनशालाओं  का  आधुनिकीकरण

 करने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  कोयला  धोवनशाला  पर  कितनी  धनराशि  ख्च  होगी  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या

 कार्यक्रम  निर्धारित  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  कोल  इंडिया  लि०  के  अंतर्गत  कुछ  नई  कोयला  धोवनशालाएं  बनाने

 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  वर्तमान  में  कोल  इंडिया
 लि०  में  कोककर  कोयले  की  वाशरियों  की  प्रतिवर्ष  कुल  स्थापित  क्षमता  27.74  मि०  टन  है  जिसमें  से

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की  वाशरियों  की  स्थापित  क्षमता  14.25  मि०  टन  प्रति  वर्ष

 से  विशेषज्ञ  सभिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  वर्तमान  कोककर  कोयला
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 ने  अर  गन  न  ००  ee  आने  जनननन  न्‍ब्_न  न  न  नीम  नशा

 रियों  में  आधुनिकीसुधारात्मक  कार्य  शुरू  किया  गया  जिसमें  डिशेलिग  संयंत्रों  की  उत्तम

 कोयले  के  परिष्करण  का  प्रावधान  और  औजारीकरण/स्वचलन  पद्धति  की  शुरूआत  किया  जाना  शामिल

 है  ।  इसमें  होने  वाला  व्यय  जिसमें  आधुनिकीकरण  कायें  का  पूरा  होने  का  कार्यक्रम  शामिल

 वार  नाम  दिया  गया  है  :--

 बादारी  प्रक्षिप्त  ध्यय  प्रस्याशित  जवधि

 रु०

 भोजूडीह  )  18.8  93

 दुष्दा  |  12.3  93

 दुदा  ।।.
 6.2  93

 8.8  93

 29.5  95

 0.3  पूरा  91

 कारणली  को०  लि०  )  20.0  94

 कथारा  15.6  94

 गिडी
 20.0  94

 स्वांग  2.5  93

 2.2  परीक्षाधीन

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  में  स्वचालन  के  काये  के  अलाबा  वादरियों  में  12.0  करोड़  रु०  का

 खर्च  आएगा  तथा  इस  कार्य  के  95  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ॥

 और  कोल  इंडिया  लि०  के  अंतर्गत  नई  कोयला  जो  कि  वर्तमान  में

 स्थापित  की  जा  रही  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 बाहरी  क्षमता  ठिष्पणी
 हनन  शा  कल  +  न नल  विस  ता  5०  कि  डीताना  लत

 2  3
 en  ना  अिननडा  चीन  ओन्‍गनन  वन  लिन  एल लत  किचन  अनत  ऑन  आता  ..

 वर्ष )

 मधुबंध  )  2.5  इस्पात  संयंत्रों  की आपूर्ति  किए  जाने

 वाला  कोककर  कोयला

 केडला  )  2.6

 बीना  4.5  विद्युत  गृह  को  आपूर्ति  किए  जाने
 जला  अफकोककर  कोयला
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 ॥  2  3

 . पिपरवार  SSCS विद्युत  गृह  को  आपूर्ति
 जाने  वाला  अकोककर  कोयला

 कलिंगा  )  8.0

 प्र  रुपए  का  मूल्य

 ]
 752.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :

 श्री  मनोरंजन  भकक्‍त  :

 श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :

 भरी  शिधाजी  पटनायक

 क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1947  को  आधार  वर्ष  मानते  हुए  रुपए  का  वर्तमान  आंतरिक  मूल्य  क्‍या

 प्रमुख  विदेशी  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपए  का  वर्तमान  विनिमय  मूल्य  क्या  और

 प्रमुख  विदेशी  मुद्राओं  के  सापेक्ष  में  रुपए  के  गिरते  हुए  मूल्य  का  देश  के

 व्यवस्था  और  मगतान-संतुलन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  1947  को  आधार  वर्ष  मानते

 हुए  औधोगिक  श्र  मिकों  के  लिए  उपभोवता  मूल्य  सूचकांक  के  व्युत्क्म  द्वारा  किए  गए  निर्धारण  के  अनुसार
 रुपए  का  आंतरिक  मूल्य  1992  में  5.98  पैसे  रहा  है  ।

 |  992  मास  के  लिए  चयनित  प्रमुख  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपए  का  औसत
 विनिमय  मूल्य  निम्नानुसार  रहा  है  :-

 मुद्रा
 सरकारो  दर  बाजार  वर

 अमरीकी  डालर  25,8900  “0,047!

 पौण्ड  स्टलिंग  42,8616  49.8933

 ae  ड्यूश  मार्क  17,4242  20,2505 ह

 जापानी  येन  0,2136  0,2481

 फ्रेंच  फ्रांक  5,1352  5,9597

 -।  एफ०ई०डी०ए०  का  अर्थ  साकेतिक  सूचक  दर

 रुपए  का  मृल्यहास  देश  में  विदेशी  प्रतिस्पर्धात्मकता  को  बढ़ावा  देता  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  आयात-प्रतिस्थापन  और  अदृष््य  प्राप्ति  को  बढ़ावा  मिलता  है  और  उसके  द्वारा  मुगतान

 संतुलन  में  सुधार  होता  यह  मुगतान  संतुलन  में  घाटे  वाली  किसी  अथंव्यवस्था  के  लिए  लाभदायक

 105



 लिखित  उत्तर  27  194?  0५2

 पटसन  की  सजब्रन  बिक्री

 ]

 753.  श्रीमसी  गोता  मुखर्जी  :

 श्री  के०  प्रधानो  :

 श्री  जितेन्द्र  ताथ  दास  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 डा०  असीम  बाला

 श्री  सुब्रत  मुखर्जो  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  पटसन  के  छोटे  और  सीमान्त  उत्पादकों  को  अपने  उत्पाद  को  समर्थन  मूल्य  पर
 बेचने  में  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  और  इसके  परिणामस्वरूप  उनके  पास  बिना
 बिके  पटसन  का  बफर  स्टाक  हो  गया

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  घरेल  बाजार  में  पटसन  के  मूल्य
 में  तेजी  से  गिरावट  आई

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 (3)  क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारतीय  पटसन  निगम  को  निदेश  दिया  है  कि-वह  पटसन
 उत्पादक  राज्यों  विशेषतः  प०  बंगाल  के  किसा  से  समर्थन  मूल्य  पर  कच्चे  पटसन  की  सीधी  खरीद

 और के

 यदि  तो  तत्मंवंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सस्‍त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्योक  गहलोत  से  भारतीय  पटसन  निगम
 ने  अपने  एजेंटों  के  सहयोग  से  वर्ष  1992-93  के  पट्सन  मोसम  के  दोरान  15-11-92  तक  कच्चे

 सन  की  ।  गांठों  की
 खरीदारी  की  ताकि  पटसन  उपजाने  वाले  किसानों  के  हितों  की

 की  जा  सके  ।  भारतीय  पटसन  निगम  के  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  के  देशों  को  कच्चे  पटसन  की  !.5  लाख
 गांठों  के  निर्यात  के  लिए  कोटा  रिलीज  करने  के  साथ  समय  पर  हस्तक्षेप  करने  तथा  पटसन  मिलों  को
 *स  शाशय  के  अनुदेश  जारी  करके  कि  वे  10  राप्ताह  के  लिए  अपनी  खपत  की  आवश्यकताओं  को

 फरने  के  लिए  अपनी  सामान  सूची  को  कच्चे  पटसन  की  कीमतों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति
 को  रोकने  में  मदद  मिली  यह  पटसन  राज्य  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  पटसन  काड्डों  के  आधार
 पर  किसानों  से  सीधे  ही  खर्रादी  गई  है  ।

 106



 6  1914  )  लिखित  उत्तर

 बिहार  में  परियोजनाओं  हेतु  विश्व  बेंक

 ह

 सहापता

 754.  श्रो  शिव  सोरेन

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पपाड़ी  और  आदीवासी  क्षेत्रों
 के

 विकास  और  बिहार  में  अनेक  परियोजनाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  विश्व  बंक  २/  विदेशी  सहायता  प्राप्त  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्स+्बन्धी  परियोजना-वार  ब्यौरा  क्या

 दक्षिणी  बिहार  के  विकास  से  सम्बन्धित  वे  परियोजनाएं  कौन  सी  हैं  जिनके  लिए
 1990  से  अब  तक  धनराशि  प्राप्त  की  गई  है  और  उनके  कार्यान्वयन  का  ब्यौरा  क्यः

 अपेक्षित  धनराशि  प्राप्त  न  हो  पाने
 के

 कारण  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  चालू  नहीं  की

 जा

 क्‍या  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  शुरू  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेशबर  :  से  ४07  लाख

 विशेष  आहरण  अधिकार  (1'70  70  लाख
 अमेरिकी  डालर  $

 के
 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 रण  ऋण  के  लिए  बिहार  पठार  विकास  परियोजना  के  बारे  में  हाल  ही  में  विश्व  बेंक  के  साथ

 क्षीत  की  गई  यह  परियोजना  नाजुक  जिसमें  लघ्‌ू  सिंचाई  ग्रामीण  सड़कें  और
 पेय  जल  शामिल  हैंਂ

 के  लिए  निवेश  प्रावधान  करके  दक्षिण  बिहार  के  पठारीय  क्षेत्र  में  ग्रामीण  आय
 में  वृद्धि  करेगी  ।

 नहीं  ।

 (४)  और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कालीन  उद्योग  में  कार्यरत  बाल  श्रमिक

 ]
 755.  श्री  विजय  कृष्ण  हास्डिक  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इन्दिया  कारपेट  मैन्युफंक्चरसं  एसोसियेशन  और  बाल  श्रम  उन्मूलन  समिति

 के  बीच  991  में  कालीन  उद्योग  को  प्रवासी  बाल  श्रमिकों  से  मुक्त  करने  हेतु  समझौता

 हुआ

 यदि  तो  समभोौते  के  कार्यान्वयन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 है  कि  कालीन  आयातक  देश  द्वारा  उन  भारतीय

 कालीन  निर्माताओं  के  कालीनों  का  संगठित  रूप  से  बहिष्कार  करने  का  है  जो  अपने  थहां  बाल  श्रमिकों
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 को  नियोजित  करते  हैं  और  इस  हेतु  निर्माताओं  को  18  1992  तक  का  समय  दिया  गया

 था

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पबन  सिह  और  प्रवासो  बाल  श्रमिकों

 को  3!-3-92  तक  उनके  मूल  स्थानों  को  वापस  भेजने  के  बारे  में  |  7-  2-1991  को  आल  इबन्डियन
 कारपेट  मन्यूफक्चर्स  एसोसिएशन  ०एम०ए०  गैर  सरकारी  संगठनों  )
 के  बीच  एक  समझौता  हुआ  था  ।  सरकार  हस  समभौते  से  पक्षकार  नहीं  थी  ।

 और  आयातक  देथणों  द्वारा  भारतीय  गलीचों  के  क्रिसी  संगठित  बहिष्कार  की

 सरकार  को  जानकारी  नहीं  है  ।  तथापि  संयुक्त  अमेरिका  की  सीनेट  में  एक  विधेयक  पेश  किया

 गया  था  जो  कि  अब  समाप्त  हो  गया  हैं  ।  देश  के  अन्दर  ही  समस्या  का  समाधान  करने  और  विदेशों  में

 स्थिति  की  वास्तविकता  को  बताने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 विदेशी  ऋण

 756.  श्री  शरव  विध

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  पर  विदेशी  ऋण  कितना

 चालू  वर्ष  के  दोरान  अ«  तक  एशिया  विकास  बेंके  से  प्राप्त  वाधिक  सहायता  की  राशि ध्ज्
 कितनी

 उक्त  अवधि  के  दोरान  पेरिस  स्थित  भारत  सहायता  कोष  इन्डिया  कंसोटियम )  से

 प्राप्त  सहायता  की  राशि  कितनी  और

 माल  ओर  सेवाओ  के  निर्यात  और  सकल  घरेलू  उत्पाद  को  देखते  हुए  ऋण  के  अनुपात
 का  विवरण  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  1992  के  अन्त  तक

 बकाया  विदेशी  ऋणों  के  57125  मिलियन  अमरीकी  डालर  होने  का  अनुमान  जो  उस  तारीख
 दमान  विनिमय  दर  पर  17!  310  करोड़  रुपए  के  समत॒ल्य  है  । को  विद्य  ड़  रुपए  ुल्य  है

 वर्ष  1990-91,  1991-92,  1992-93  1992  तक  )  के  दोरान
 याई  विकास  बक से  प्राप्त  विदेशी  सहायता  325  करोड़  763  करोड़  रुपए  और  67

 रुपए

 पेरिस  स्थित  भारत  सहायता  संघ  के  सदस्यों  ने  उनके  सम्बन्धित  कानून  ओर  विनियमनों
 के  अन्तर्गत  अनुमोदन  के  अधीन  वर्ष  4992-93  के  लिए  7.2  बिलियन  अमरीकी  डालर  की  सहायता
 देने  का  बचन  दिया  है  ।

 ऋण  शोधन  अनुपात  अथर्ति  चालू  प्राप्तियों  का
 परिकलन  ऋण  शोधन  मुगतान

 भर्थात  चालू  प्राप्तियों  अर्थात  सामग्रियों  और  सेबाओं  केनिर्यात  के  प्रतिशतता  के  रूप  में  मूल  की
 अदायगी  और  ब्याज  के  भुगतान  के  आधार  पर  किया  जाता  इस  आधार  वर्ष  1991-92  के
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 दौरान  ऋण  शोधन  अनुपात  21.3  प्रतिशत  और  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  की  तुलना  में  बकाया  ऋण
 अनुमात  27.4  प्रतिशत

 बंक  कर्मचारियों  को  छंटनी

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शाष्ट्रीयक्ृत  बेकों  के  बहुत  बड़ी  संख्या  में  अधिकारियों  एवं
 चारियों  की  छंटनी  का  दिल्ली  से  प्रकाशित  2  1992  के  सहाराਂ
 में  प्रकाशित  हुआ  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण  और

 छंटनी  किए  गए  कर्मचारियों  का  पुनर्वास  करने  हेतु  किस  प्रकार  से  व्यवस्था  की

 जाएगी  ?

 पित्त
 मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  और  जी  नहीं  ।  बेंक

 चारियों  की  छंटनी  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  लम्बित  नहीं  है  ।  भारतीय  वक  सरकारी
 क्षेत्र  के  बंकों  के अधिकारियों  की  स्वेच्छिक  सेवा  निवृत्ति  क ेलिए  एक  थोजना  की  सम्भावना  तथा
 प्रासंगिकता  की  जांच  कर  रहा

 प्रशन  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 कर्ंचारी  कल्याण  समिति

 ]
 758.  श्री  परसराम  भारद्वाज

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कर्मचारियों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  विचार

 करने  के  लिए  श्रम  राज्य  मंत्रियों  की  दो  अलग  समितियां  गठित  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  पबन  सिंह  :  और  13-8-1992  को
 आयोजित  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  ने  श्रम  मंत्रियों  की  निम्नलिखित  दो  समितियां  गठित

 की

 (1)  श्रम  मंत्रियों  की
 एक  बरमिति  जिसमें  निम्नलिखित  को  शामिल  किया  गया

 विषयों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  द्वारा  की  सिफारिषों

 की  जांच  करेगी  :

 )  सामाजिक
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 (at)  कृषि  कर्मकारों  के  लिए  केन्द्रीय

 निर्माण  कमंकारों  के  लिए  केन्द्रीय  और

 अध्यक्ष  :  श्रम  महाराष्ट्र  सरकार

 सदस्य  :  आन्ध्र  मध्य

 त्रिपुरा  तथा  उत्तर  प्रदेश  (12  के  श्रम  मंत्री

 (४)  कार्यंसूची  की  मद  संख्या  ।2  से  47  वि+रण  के  अनुसार )  में  दिए  गए  सुझावों
 पर  विचार  करने  के  लिए  श्रम  मंत्रियों  की

 एक  उच्च  अन्य  समिति  जिसमें

 लिखित  को  शामिल  किया  गया  है  :

 संघटन

 अध्यक्ष  :  श्रम  परचम  बंगाल

 सदस्य  :  अरूणाचल  हिमाचल
 पांडिचेरी  राजस्थान  तथा  सिक्किम  (10  के  श्रम  मंत्री  ।

 विवरण

 दिनांक  |  3-8-92  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  श्रम  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 कार्यसूची
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 बीड़ी  कमंकारों  के  लिए  क्षेत्रीय  आधार  पर  भ्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  ।

 अनुचित  श्रम  श्रम  न्‍्यायालय/अधिकरण  के  समक्ष  न्याय-निर्णयन  ।

 .  औद्योगिक  विवादों  के  लिए  दोहरे  प्रतिविधान  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  20)  ।

 सम्बन्धी  विवाद  के  बारे  में  श्रम  न्‍्यायालयों।अधिकरणों को  शक्तियां  प्रदान  करने
 के  लिए  व्यवसाय  संघ  1926

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  घारा  (VI)  के  अन्तर्गत  लोकोपयोगी
 सेवाओं  की  घोषणा  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  दिशा-निर्देश  ।

 सुरक्षा  एवं  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  उपायों  के  लिए  दिशा-निर्देश  ।

 प्रबन्ध  में  कमंकारों  की  भागीदारी  विवाद  अधिनियम  की  धारा  इ-क  )  ।

 .  असंगठिक  श्रमिकों  की  रक्षा  ।

 विभिन्‍न  श्रस  कानूनों  के  अन्तगंत  वसूलियों/सीमाओं  पर  पुनविचार  ।

 ठेका  श्रम  एवं  अधिनियम  के  अन्तगंत  तैयार  किए  गए  विषय  ।

 महिला  कमंकारों  के  लिए  विशेष  प्रावधान  ।

 असंगठित  क्षेत्र  क ेलिए  कल्याण  निधियां  ।

 राज्य  श्रम  संस्थानों  के  कामकाज  में  सुधार  ।

 डाटा  प्रयोग  करने  वाले  एन०  आई०  सी०  एन०  ई०  टी०  का  कम्प्यूटरीकरण  ।

 भारत  से  सरप्लस  श्रमिकों  को  बाहर  भेजे  जाने  के  बारे  में  भारतीय  दूतावास  द्वारा  संपर्क
 काय  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  के  निर्धारण  में  न्यायालय  के
 क्षत्राधि

 कार  पर  रोक  लगाने  के  लिए  नवीं

 अनुसूची  में  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  41  मिल  किया  जाना  ।

 असं  गठित  श्रमिकों  के  लिए  उपाय  ।

 .  बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  निधि  को  राज्य  सरकार  में  स्थानांतरित  किया  जाना  ।

 श्रम  अपीलीय  अधिकरण  को  पुनुरुज्जीवित  करना  ।

 .  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  अंशदान  ।

 .  कतिपय  प्रतिष्ठानों  के  सम्बन्ध  में  अधिसूचना  आदेश  का  वापस  लिया  जाना  ।

 -  कोयले  के  माल  भाड़ा  समानीकरण  को  समाप्त  करना  ।

 «  भविष्य  निधि  तथा  कमंचारी  राज्य  बीमा  की  बकाया  राषि  की  वसूली  करने  के  लिए
 प्रभावी  उपाय  करना  ।
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 रुग्णता  तथा  प्रसूति  के लिए  मकद  लाभ-अंशदान  अवधि  तथा  लाभ  अवधि  के  बीच

 समय-अंतराल  को  समाप्त  करना  ।

 जब  नियोजक  अंशदान  जमा  कराने  में  चूक  कर  रहे  हो  उस  अवस्था  में  कमंचारी  राज्य

 बीमा  लाभों  का  विस्तार  करना  ।

 अन  प्रवासी  कमंकार  अधिनियम  में  संशोधन  ।

 मजदरी  संदाय  ।  930  में  संशोधन  ।

 बोनस  संदाय  अधिनियम  में  संशोधन  ।

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  घारा  के  साथ  पठित  घारा  10(1)  में

 संशोधन  ।
 ह

 .  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  घारा  के  साथ  पठित  धारा  3३6  में  संशोधन  ।

 नस्यनतम  मजदरी  अधिनियम  की  धारा  22  में  संशोधन  ।

 .  मजदूरी  संदाय  अधिनियम  1930  की  घारा  20(1)  तथा  21(11)  में  संशोधन  ।

 औद्योगिक  विवाद  1947  की  घारा  26  (1)  और  26  (11)  में  संशांघन  ।

 क्रमंकार  प्रतिकर  अधिनियम  में  संशोधन  ।

 शेयरों  क ेजारो  करने  और  उनको  बिक्रो  करने  सम्यम्धी  प्रक्रिया

 159,  ध्रो०  रीता  वर्मा  :

 श्री  मरेश  कुमार  बालियान  :

 श्रीमती  कौर  :

 थ्री  प्रकाश  बी०  पाठील  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  पिछले  दो  महीनों  के  दोरान  कम्पनियों

 द्वारा  शेयर  जारी  करने  और  आवंटितियों  द्वारा  शेयरों  की  बिक्री  के  बारे  में  कुछ  परिवतंन  किए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  परिणामस्वरूप  निवेशकों
 को

 प्राप्त  होने  वाले  मुख्य  लाभों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  कम्पनियां  लोगों  में  शेयर  जारी  करते  समय  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय

 बोर्ड  द्वारा  निर्धारित  मानदण्दों/दिशा  निदेशों  का  पालन  नहीं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  ऐसी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  बई  अचवा  की  जाने

 बाली  है  7
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 6  1914  ही
 -  ह  __  रा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभेशबर  :  और  पूंजी  निर्गेम  )
 1!  ५:7  की  समाप्ति  के  साथ  सेबी  के  द्वारा  !।  1992  को  जारी

 प्रकटीकरण  और  निवेशक  सुरक्षा  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  और  तत्पष्चात  इसके  स्पष्टीकरणों  का

 अनुपालन  करने  के  अधीन  शेयरों  को  जारी  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  की  प्रमुख

 विशेषताओं में  बाजार  से  पूंजी  एकत्र  करने  वाले  प्रव्तेकों  से  अंशदान  का  एक  विशेष  न्यूनतम

 प्रवर्तक  अंशदान  के  लिए  5५  वर्ष  की  लाक-इन  अवधि  और  एक  प्रतिबन्ध  यह  होगा  कि  प्रवर्तक  अंशदान

 को  बाजार  मध्यस्थों  की  मार्फत  असम्बद्ध  निवेशकों  से  निजी  व्यवस्था  के  जरिए  प्राप्त  नहीं

 शामिल  हैं  जहां  तक  आबंटियों  के  द्वारा  शेयरों  की  बिक्री  का  सम्बन्ध  सेबी  ने  उन  आबंटियों  के  द्वारा

 शेयरों  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  हैं  जिन्होंने  आय्ंटन  की  तारीख  से  3  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  पक्के  आब्रंटन  के  जरिए  शेयरों  को  प्राप्त  किया  है  ।

 जो  लाभ  निवेशकों  को  मिलने  की  सम्भावना  वे  निम्न  प्रकार  हैं  :

 प्रवर्तकों  द्वारा  एक  न्यूनतम  साभेदारी  लेने  से  यह  सुनिश्चित  करने  में  मदद  भिलेगी  कि  प्रवतैक

 भी  परियोजना  .  वित्तीय  रूप  से  हिस्सा  ले  हे  हैं  ।  प्रवतेकों  को  आबंटित  शेयरों  के लिए  लाक-इन

 अवधि  को  वाणिज्यिक  उत्पादन  के  साथ  जोड़ने  से  यह  सुनिश्चित  हो  सकेगा  कि  प्रवर्तक  परियोजना  को

 समय  पर  कार्यान्वित  क५मे  की  ओर  पयाप्त  ध्यान  दें  रहे  इस  प्रकार  के  लाक-इन  से  प्रवतेकों  द्वारा

 पक्‍के  आबंटन  के  आधार  पर  प्राप्त  शेयरों  की  विशाल  मात्रा  को  जमा  होने  से  भी  बचाने  में  मदद

 मिलेगी  जिससे  खले  बाजार  में  हनके  सूचीबद्ध  होने  पर  शेयर  कीमत  कम  न  हो  जाए  ।  बाजार  मध्यस्थों

 के  जरिए  असम्बन्धित  निवेशकों  के  साथ  शेयरों  की  निजी  व्यवस्था  पर  प्रतिबन्ध  प्रव्तकों  द्वारा  किए  गए

 बाकयों  से  भोले-भाले  निवेशकों  को  बचाने  की  दृष्टि  से  लगाया  गया

 और  (=)  ये  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  |!  1992  को  ही  लागू  हुए  अतः  इतनी

 जल्दी  यह  निर्धारित  करना  वठिन  है  कि  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  कम्पर्न  द्वारा  किसी  प्रकार

 का  उल्लंघन  हआ  है  ।

 एथ्न  नहीं  उठता  ।

 जानकी  रामन  समिति  की  तीसरी  रिपोर्ट

 Jou,  श्री  प्रभदयाल  कठरिया

 श्री  चेतन  पी०  एस०  चोहान

 क्या  थिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  जानकी  रामन  समिति  ने  अपनी  तीसरी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 जानकी  रमन  समिति  की  ततीय  रिपोर्ट  में  सिटी  बंक  आफ  आमध्

 बेंक  आफ  कराड़  मैट्रोपोलिटन  को  आपरेटिव  बंक  लि०  )
 सिडिकेट  बम्बई  मर्कल्टाइल  सहकारी  बेक  मीडनगेडी  बंक  लि०  तथा  लोक  ऋण  कार्यालय  की
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 जन  ०-५  «०  mete  तलतलिलनक  जन  ०५.  ०७  लाया  आना  नितला  6  वा  कप

 कार्य  प्रणाली  से  सभ्वद्ध  प्रतिभृतियों  के  लेन-देनों  से  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  निष्कर्षों  का  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  रिपोर्ट  के  द्वितीय  अध्याय  में  उसके  निष्कर्षों  का  सारांश  दिया  गया  रिपोर्ट  की

 प्रतियां  लोक  समा  सचिवालय  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  तथा  सदन  के  माननीय  सदस्यों  में

 वितरण  नए  लोकसभा  सचिवालय  को  इसकी  पर्याप्त  प्रतियां  दी  गई  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयाड़  विशाखापत्तनसम  पर  बकाया  बिक्री  कर

 761.  श्री  बी०  क्षोभनाद्रीववर  राव  :

 -  क्या  जल-मूत्तस  फरिवहन  मंत्री  यह  बताने  क्रपा  की  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  राजस्व  विभाग  ने  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड

 विशाखापत्तनम  द्वारा  देय  बकाया  घनराशि  वसूल  करने  हेतु  उसे  नीलामी  नोटिस  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हिन्दुस्तान  शिपयाडे  के  प्रबन्धन  ने  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्या  कार्रवाई

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवबीश  :  (  हां  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  के
 वाणिज्यिक  कर  विभाग  ने  9.82  करोड़  रु०  की  बकाया  बिक्री  कर

 राशि  की  वसूली  के  लिए  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  को  कुछ  अचल  सम्पत्तियों  की  सावंजनिक

 नीलामी  के  लिए  25-5-1 992  को  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  को  नीलामी  का  नोटिस  भेजा  है  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  ने  बिक्री  कर  देसता  को  माफ  करने  और  बिक्री  कर  की

 बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  कोई  बाध्यताकारी  कार्रवाई  न  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कई
 बार  अनुरोध  किया  ।  इस  मंत्रालय  द्वारा  भी  उच्चतम  स्तर  पर  राज्य  सरकार  से  ऐसे  ही  अनुरोध  किए

 गए  हैं  ।  ह॒

 दिल्‍ली  में  सड़क  बुघंटनाएं

 162.  श्री  रामविलास  पासवान

 श्रीमती  स्तेज  वुदे

 श्री  शरद  यादव

 मेजर  जनरज  भुवन  चन्द्र  खन्ड्रो  :

 श्री  सनो  रंजन  भक्त  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क$पा  ऊरेंगे  कि  :

 विगत  दस  महीतों  में  दिल्ली  में  हुई  सड़क  दुर्घटनाओं  की  कुल  संख्या  कितनी

 इन  दुघंटनाओं  में  मृत/घायल  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  और  इन  दुषंटनाओं  में

 शामिल  वाहनों  में  से कितनी  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बर्से/दि०  प०  नि०  के  अधीन  चलने  वाली  बरसे

 हैं  तथ्य  कितने  सरकारी  वाहन
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 इन  दुघंटनाओं  के  मख्य  कारण  क्या  और

 सड़क  दुर्घटनाओं
 को  कम  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रा:य  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  वर्ष  1992  के

 पहले  ।0  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  में  7110७  सड़क  दुघंटनाओं  की  सूचना  दी  गई  थी  ।

 इन  दुघंटनाओं  में  :
 ४93  व्यक्ति  मारे  गए  और  6987  व्यक्ति  जख्मी

 इनमें  अन्तग्रेस्त  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों/दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्रचालनाधीन  बसों

 और  सरकारी  वाहनों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 1.  दिल्‍ली  परिवहग  निगम  /10  बसे

 2,  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  न  102  बसे

 प्रचालनाधीन  निजी  बसे

 3.  सरकारी  न्न+  15

 इन  दुघंटनाओं  के  भुख्य  कारण ये  हैं  :

 1.  अंधाधुंद  और  लापरवाही  से  गाड़ी  चलाना  ।

 2.  यांत्रिक  खराबी  ।

 3  सड़क  पर  चलने  वालों  में  सड़क  सम्बन्धी  ज्ञान  की  कमी  ।

 4.  निर्णय  लेने  में  गलती  ।

 5.  मिले-जुले  यातायात  की  स्थिति  ।

 6.  सड़कों  की  खराब  हालत  ।

 7  यात्रियों  द्वारा  बसों  में  असावधानीपूर्वक  उतरना/चढ़ना  ।

 8:  दिल्ली  की  सड़कों  पर  भारी  भीड़-भाड़  ।

 दिल्ली  में  दुर्घटन  आओ  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए

 विध  रण

 यातायात  नियमों  और  विनियमों  को  सख्ती  से  लागू  करना  ।

 2.  अंधाधुंद  ओर  लापरवाही  से  गाड़ी  चलाने  का  उल्लंघन  बगैर  लाइसेंस  के  गाड़ी
 शराब  पीकर  गाड़ी  लाल  बत्ती  पार  करने  आदि  के  विरुद्ध  विष्षेष

 अभियान  आयोजित  फरना

 3.  नोटिस  जारी  करके  उल्लंबन  कर्त्ताओं  का  नियमित  अभियोजन  ।

 4.  स्कूल  के  बच्चों  को  सड़फ  सुरक्षा  शिक्षा  देना  ।
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 समाचार  आकाशवाणी  और  दूरदर्णन  के  माध्यम  से  सड़क  सुरक्षा  सम्बन्धी

 विज्ञापन  ।

 6.  दुधेटना  बहुल  क्षेत्रों  में  यातायात  संकेत/ब्लिंकर  लगाना  ।

 7.  दुघंटना  बहुल  क्षेत्रों में  पुलिस  की  अधिक  उपस्थिति ।

 8.  यातायात  प्रबन्ध  तकनीकों  अर्थात  प्रतिबन्ध  रपा  यातायात  गति  वाहन
 मोड़ने  पर  प्रतिबन्ध  लागू  आदर्श  प्रवाह  प्रचालन  लागू  करना  ।

 eo  .  यातायात  संकेतों  को  एक  नेटवर्क  मं  समकालिक  बनाना  ।

 10.  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चलती-फिरती  विशेष  जांच  ।

 11.  अत्याधुनिक  उपकरणों  अर्थात्‌  अलको  मीटर  राडार  गनों  के  माध्यम  से  अभियोजन  ।

 12.  साईकिल  येलो  बाक्सों  और  बस  बाक्सों  आदि  की  पटिंग  ।

 13.  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  पूर  बेड़े  को  अंशकित  और  दिल्ली  में  40)  किमी०  प्रति  घंटा
 की  गति  पर  प्रतिबन्धित  करने  के  लिए  नियंत्रित  किया  गया  है  ।

 14.  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  ड्राइवरों  के  लिए  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था  की
 जाती  है  |  इस  सम्बन्ध  में  भाषण  दिए  जाते  हैं  और  यातायात  नियमों  पर  विडियो  फिल्में
 दिखाई  जा  रही  हैं  ।

 15.  5.  ड्राइविंग  पृष्ठभूमि  का  ज्ञान  रखने  वाले  निरीक्षकों  के  विशष  दस्ते  द्वारा  सड़क  अनुशासन
 को  लागू  करना  |

 16.  बसों  की  उचित  पाकिंग  और  यात्रियों  के  बसों  में  सुरक्षित  ढंग  से  उतरने/चढ़ने  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  महत्वपूर्ण  बस  स्टंडों  पर  व्यस्त  समय  के  दौरान  यातायात

 निरीक्षण  कमंचारियों  को  तैनात  किया  गया  है  ।

 17.  गलती  करने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  न्यायालय  द्वारा  की  जाने  वाली  काय॑ंवाही  के

 तिरिक्त  कड़ी  विभागीय  कार्यंबराही  की  जा  रही  है  ।

 मेरठ  में  जीवम  बीमा  निगम  के  फर्जी

 ]

 763.  श्री  तेज  नारायण  सिह
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  मेरठ  डिवीजन

 में  बीमा  के  फर्जी  मामलों  की  जानकारी  है  जेसाकि  31  1992  के  देनिक  समाचारपत्र

 में  छपा

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोीर  :  से  भारतीय  जीवन  बीमा

 निगम  ने  मेरठ  मंडल  में  बढ़ाचढ्राकर  वताए  गए  !/!!  करोड़  ग्पए  तक  के  कारोबार  सम्बन्धी  आंकड़ों
 और  अखबार  में  प्रकाशित  अन्य  शिकायतों  के  सम्तन्ध  में  जोनल  प्रबन्धक  कानपुर  को  जांच  करने  का

 निदेश  दिया  है  ।  जहां  तक  गाजियाबाद  ह्ाखा  के  वर्ष्टिट  क्षाखा  श्री  बी०  बी०  टंडन  द्वारा

 आयकर  छूट  के  लिए  ली  गई  जीवन  अक्षय  पालिसियों  के  लिए  25,000).  रुपए  के  चेक  के  डिसआमर

 होने  के  आरोप  का  सम्बन्ध  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  के  साथ

 परामर्श  करते  हुए  इस  अधिकारी  के  विरुद्ध  भारी  दण्ड  स्वरूप  कार्यवाही  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया

 गया  है  ।  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  द्वारा  दी  गई  सलाह  के  अनुसार  आवश्यक  अनुशासनात्मक  कार्यवाही

 शुरू  कर  दी  गई

 जीवम  बीमा  निगम  के  शेयरों  का  बेखा  जाना

 |
 764.  श्री  ओस्‍्कार  फर्नान्डीज  :

 क्या  किक  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  :

 सरकार  के  पास  एल०  आई०  सी०  के  कितने  मूल्य  के  शेयर

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  शेयरों  को  बचने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  गया
 और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  1956  में  जीवन
 बीमा  निगम  की  स्थापना  के  लिए  मूल  पूजी  के  रूप  में  5  करोड़  रुपए  प्रदान  किए  थे  ।

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 165.  श्री  धर्मण्णा  मोड्य्या  सादुल  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क#षपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  हेतु  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और
 वर्ष  |992-93  के  दौरान  इसका  कितना  उपयोग  और

 शुरू  किये  गये  विकास  कार्यों  का  तथा  पूरा  किये  गये  कार्यो  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  जगदीश  :  महाराष्ट्र  में

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  वंष  ,  0००2-५३  के  दोरान  3।  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए
 ज्य

 के  लोक  ण  गद्े  सचित  किरण  $  टसक॑ जैसाकि  राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  हवरा  सूचित  किया  गया  इसकी  तुलना  में
 1992  की  समाप्ति  तक  24.98  करोड़  रु०  खर्च  किए  जा  चके  हैं  ।

 1992  के  अन्त  में  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमागों  पर  185.09  करोड़  रु०
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 की  अनुमानित  लागत  से  204  (4  विकास  कार्य  विभिन्‍न  रतरों  पर  चल  हे  थे  और  राज्य  के  लोक  निर्माण

 विभाग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  इन  कार्यों  पर  ४9.24  कशोड़  २०  खर्च  हो  चुके  ये  ।

 केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को  बोनस  विए  जाने  के

 लिए  निर्धारित  वेतन  सोमा

 ]

 766.  श्रीमती  भाजना  शिखलिया  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  2500  रु०  से  कम  वेतन  पाने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियो  को  ही  बोनस

 दिया  जाता

 इस  सीमा  का  निर्धारण  कब  किया  गया

 इस  सीमा  का  निर्धारण  होने  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंघारियों  के  महंगाई  भत्ते  में

 कितनी  वृद्धि
 की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बोनस  दिए  जाने  के  लिए  निर्धारित  वेतन-सीमा  में  भी

 पातिक  रूप  से  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शान्ताराम  रेलवे  के  कमंचारियों  को
 कर  केन्द्र  सरकार  के  केवल  वे  ही  कमंचारी  बोनस  के  हकदार  जिनकी  फल  जिसमें

 मूल  वेयक्तिक  विशेष  प्रतिनियुक्ति  भत्ता  तथा  महंगाई  भत्ता  शामिल  हैं
 2500/-  रुपये  प्रतिमाह  से  अधिक  न  हो  ।

 19851

 1-1-86  से  पूर्व  महंगाई  भत्ता  पुराने  फार्मूले  क ेतहत  विनियमित  किया  जाता  चौथे
 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  महंगाई  भत्ता मे

 दोनों
 फार्म  नए  फार्मूसे

 के  अनुसार  विनियमित  किया  जाता  ये
 दोनों

 फार्मूले  तुलनीय  नहीं  1-7-92  से  महंगाई  भत्ते
 की  दरें  निम्न  प्रकार  से  हैं  :

 बेतन  रेंज  महंगाई  भरो  को  प्रतिमाह  ब्र

 3500/-  रुपये  प्रति  माह  तक  मूल  वेतन  वेतन  का  83%

 3500/-  रुपये  प्रतिमाह  से  अधिक  तथा  बेतन  का  62%  कितु  कम  से  कम

 6000/-  रुपये  प्रति  माह  तक  2905/-  रुपये  ।

 6000/-  रुपये  प्रतिमाह  से  अधिक  मूल  वेतन  का  54%  कितु  कम  से  कम

 वेतन
 3720/-  रुपये  ।
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 कल  +चतज+  ee

 बोनस  की  गणना  के  प्रयोजन  के  लिये  वेतन  सीमा  में  वृद्धि  किए  जाने  का  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  नहीं

 ]
 767.  श्री  हरिसिह  चाथड़ा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पद्चिम  क्षेत्र  विद्युत  बोर्ड  को  अपने  विद्युत  संयंत्रों  में  विद्युत  उत्पादन  के

 लिए  कोयले  की  भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 कया  इस  बोर्ड  ने  प्राथमिकता  आधार  पर  कोयले  की  मांग  करते  हुए  सरकार  को  कोई

 अम्यावेदन  दिए  और

 पश्चिम  क्षेत्र  में  प्रत्येक  राज्य  विद्युत  बोर्ड  क ेलिए  कोटा  और  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान
 उन्हें  सप्लाई  किए  गए  कोयले  की  मात्रा  कितनी  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०बी०  म्याम  गोड  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  ने

 सूचित  किया  है  कि  पदिचिमी  क्षेत्र  के  कुछ  तापीय  विद्युत  गृह  कोयले  के  सामरिक  स्तर  पर  कार्य  कर  रहे
 हैं  तथा  कुछ  तापीय  विद्युत  ग॒ृहों  में  कोयले  की  कमी  होने  के  कारण  उत्पादन  में  हानि  हो  रही  है  ।

 तापीय  विद्युत  गृहों  की  कोयले  की  आवश्यकताओं  का  निर्धारण  स्थाई  संयोजन  समिति
 ०  एल०  सी०  )  द्वारा  की  तिमाही  आधार  पर  किया  जाता  है  जिसमें  राज्य  विद्युत  कोयला

 मंत्रालय  और  रेल  ऊर्जा  केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  ओर  अन्य  संस्थाओं  के  प्रतिनिधि

 शामिल  हैं  ।

 कोयला  कम्पनियों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पद्तिचमी  क्षेत्रों  में  राज्य  विद्युत  बोर्डों  की

 वाधिक  कोयले  की  आवश्यकता  और  वर्ष  1990-91  तथा  1991-02  के  वर्षों  के  दौरान  आपूर्ति  किए

 गए  कोयले  की  मात्रा  को  नीचे  दर्शाया  गया  है

 टन

 राज्य  विद्युत  बोर्ड  वर्ष  1990-91  वर्ष  1900-91  वर्ष  1991-92  वर्ष  1091-92
 का  नाम  के  दौरान  के  दोरान  के  दौरान  के  दौरान

 विद्यृत  का  आपूर्ति  किया  विद्युत  का  आपूर्ति  किया
 उत्पादन  किए  गया  कोयला  उत्पादन  किए  गया  कोयला

 जाने  के  लिए  जाने  के  लिए
 वापिक  आवश्यकता  वाषिक  आवश्यकता

 यू  2...  3.  4...  5
 ः

 हा ७७७८ए-छऋरशा७शए्शननलणणणशशाशणशशशशशआशशशशशशशशशशशशशआशशशणशशशशशशआआशशशशशआशशश/ननााा

 गुजरात  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 (4  तापीयविद्युत  7.82  8.40  9.01  9.27
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 ]  है  है  4  5

 विद्युत  गृह )  11.01  Ok  10.35  ५,72

 विद्युत  गृह )  19.1  17.51  20.16  20.3]

 संघ  सूवनपुर  फोयला  खान  में  बुर्घठना

 768.  श्री  हाराधन  राध  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लि०  के  कजोरा  क्षेत्र  में  मधुसूदनपुर  कोयला  खान  में  हाण  ही

 में  कोई  दुर्घटना  हुई  जिसਂ  श्रमिकों  की  मृत्यु  हो  और  कई  अन्य  घायल  हुए  तथा  भूमि  धंस  जाने
 के  कारण  पड़ौस  के  गांवों  को  भति

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  प्रभावित  व्यक्तियों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ?

 कोयला  मंत्राउय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  से  दिनांक  17-9-92
 को  मधुसूदनपुर  की  जामबाद  सीम  के  टाप  तथा  बाटम  सैकक्‍्शनों  के  अलग  हो  जाने  से  हुए
 मिराव  के  कारण  एक  कामगार  की  मृत्यु  हो  गई  और  एक  अन्य  कामगार  को  चोट  मृतक
 कामगार  के  परिवार  को  अनुभ्रह  रांश  की  अदायगी  तथा  अन्त्येष्ठी  खर्च  की  अदायगी  कर  दी  भई  है
 और  नियमों  के  अन्तगंत  देय  भुआवज  की  राशि  को  मृतक  के  आश्रितों  को  अदा  किए  जाने  के  लए
 कामगार  मुआवजा  आयुक्‍त  के  पास  जमा  कर  दिया  गया  है  ।

 दिनांक  को  उपर्युक्त  कोलियरी  में  धंसाव  की  एक  दुर्घटना  हुई  जिसके  कारण  कुछ
 मिट्टी  की  कुछ  क्रोपड़ियों  में  और  समीप  के  एक  गांव  के  दो  ईटों  के  मकानों  में  दरार  आ  गई  ।  इससे
 प्रभावित  परिवारों  को  वहां  से  खाली  करा  लिया  गया  है  और  उनका  अस्थाई  रूप  में  पुनर्वास  करके
 उन्हें  पूरी  सुविधाएं  दे  दी  गई  यह  कार्रवाई  प्रभावी  परिवारों  के  साथ  परामर्श  करके  स्थाई  रूप  में

 पुनर्वास  की  व्यवस्था  किए  जाने  तक  की  गई  है  ।

 अस*  के  साय  बागानों  में  कर्मचारी  को  भविष्य  निधि

 769,  श्री  प्रवीन  डेका  :

 क्या  श्रस्॒  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  औद्योगिक  उपक्रमों  ने  जिनमें  असमें  के  चाय  बागान  भी  शामिल  कर्मचारी
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 भविष्य  निधि  की  वर्तमान  में  काटी  जा  रही  राशि  और  बकाया  राष्ि  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  उपायुक्त
 कै  पास  जमा  नहीं  करवाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अस  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  पथ्रन  सिंह  :  से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  यथासमय  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 निजी  क्षेत्र  नए  बंक

 770.  डा०  जी  ०एल०  कनोजिया

 श्री  के०  तुलसिऐया  वास्डायार

 शमी  प्रतिभा  देघीसिह  पाटिल  :

 क्या  जिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे  कि

 क्या  भारतीय  रिजवं  बंक  का  निजी  क्षेत्र  में  नए  बक  खोलने  की  अनुमति  देने  का

 विचार

 यदि  तो  ऐसे  बैंकों  को  लाइसेंस  देने  के  लिए  कया  प्रक्रिया  अपनाई

 अब  तक  भारतीय  रिजर्व  बंक  को  ऐसे  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इसका  ब्यौरा

 क्या

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  और

 निजी  क्षेत्रों  में  इन  प्रस्तावित  बेंकों  से  बेकिंग  व्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने की
 सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सिह):(क)  से  भारतीय  बंकिग  क्षेत्र  में
 कई  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  के  बंक  शामिल  हैं  और  सरकार  का  हमेशा  यही  मत  रहा  है  कि  एन  बंकों  को

 महत्वपूर्भ  भूमिका  निभानी  नये  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  प्रवेश  पर  कोई  रोक  नहीं  लगी  हुई
 हालांकि  यह  सच  है  कि  कई  वर्षों  से  नये  बकों  ने  प्रवेश  नहीं  किया  है  ।  बेकिंग  प्रणाली  से  संबंधित

 मीति  की  नरसिहम  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिक्षों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समीक्षा  की  गई
 समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  नये  बंकों  को  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दी
 जानी  चाहिए  बछर्ते  कि  वे  पूंजी  पर्याप्तता  सहित  सुस्पष्ट  विवेकपूर्ण  मानदण्डों  को  पूरा  कर  सके  ।

 धश्कार  मे  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  यह  ॒  निर्णय  लिया  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के
 नये  बेंकों  को  उसी  सूरत  में  वित्तीय  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दी  जाएगी  यदि  वे  उन  व्याप्त

 तथा  सुस्पष्ट  अपेक्षाओं  को  पूरा  करते  हों  जिन  पर  भारतीय  रिजवे  बंक  मार्गनिर्देश  जारी  करेगा  ।

 भारतीय  रिजवं  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  59  पूछताछ  के  मामले/प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  हैं  जिनमें  अलग-अलग  ध्यक्तितयों  द्वारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के
 बास्‍्ते  अनुमति/आवेदस  संबंधी  अनुरोध  भी  शामिल  उक्त  नीति  के  सन्दर्म  में  इसकी  जांच  की
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 जाएगी  ।

 भारतीय  मुद्रा  वाजार  बढ़  रहा  है  और  विकसित  हो  रहा  है  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के

 बेंकों आदि जैसे नये अशेव्यवस्थां में संसाधनों का कारगर ढंग से अभिनियोजन करने के लिए उन्हें जुटाने में मदद कर सकते हैं । भारतीय ग्रासीण बेंक की स्थापना श्री चेतन पी० एस० चौहान : श्री संतोष कुमार गंगवार श्री बलराज पासो : श्री गया कोरी : क्या घित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या सरकार ने भारतीय ग्रामीण बेक स्थापित करने का निर्णय किया यदि तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या और बेक अपना कार्य कब तक छुरू कर देगा ? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बलबोर : से सरकार ने क्षेत्रीय प्रा्मीय क्षेत्रीय ग्रामीण बंकों का विलय करके एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रागोण बंक स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बंकों की अर्थक्षमता में सघार किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि की जा सके । इस विषय में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । महंगाई भत्ता स्थगित किया जाना 772. श्री के० प्रधानी : क्या बित्त मंत्री यह बताने की कृपा के श्गे वि हि क्या सरकार का विचार महंगाई भत्ते की कित्तें प्रदान करने के मुद्दे को स्थगित्त करना यदि तो महं'ाई भत्ता कितनी अवधि तक स्थगित रखे जाने का प्रस्ताव इसके क्‍या कारण और इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान मितव्ययिता संबंधी अन्य क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव कि बिल मंत्रालय में राज्य मंत्रों शाभ्ताराम : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताब सरकार के विचाराधीन नहीं है । | द और प्रष्न नहीं / * क्षन ल्क्क
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 नमक  क-ननक  ले  पनानाओनना  जन  न  जानननमनम-मन  जनन-म«म-म-म-भत»००»>ण--वाक,

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  जो  मित्तव्ययिता  सम्बन्धी  उपाय  प्रचलन  में  थे  उन्हें  चालू
 वित्त  वर्ष  में  भी  जारी  रखा  जा  रहा  व्यय  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  प्रयास  करना  एक  सतत्‌
 प्रक्रिया  रही  है  ।

 ह
 उत्तर  प्रदेश  की  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बंक

 +ः
 सहायता  राशि  जारी  करना

 773.  श्रो  राजेस्द्र  कुमार  शर्मा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि

 सं

 ,  क्या  उत्तर
 प्रदेश

 की  सरकार  राज्य  में  विश्व  बंक  की  सहायता  से  चल  रही

 लिए  अपना  अंशंदान  देने  में  असभर्थ

 क्‍या  इससे  इन  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बंक  से  भारत  सरकार  को  मिलने  वाली

 विंत्तीयं  सहायता  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राण्प  मंत्री  रामेइ५र  :  से  राज्यों  विश्व  बंक

 स्रहायता-प्राप्त  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  और  विष्व  बंक
 के  बीच  निष्पन्न  करारों  क ेआधार  पर  किया  जाता  वास्तविक  रूप  में  किए  गए  व्यय  के  आधार

 पर  राज्य  सरकारों  के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  का  प्रावधान  करके  उस  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  की

 जाती  परियोजना  के  बिना  सहायता  वाले  भाग  के  लिए  धन  राज्य  सरकार  के  बजट  में  प्रदान  किए
 जाने  की  आशा  है  |

 ]

 बह  राष्ट्रीय  बंधुआ  मजबूर  आयोग

 774.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :

 बी०  देवराजन  : 4
 )

 श्री  मणिकराव  होडल्या  गावीत  : 2

 श्रीमती  प्रतिभा  देवी  सिह  पाटिल  :

 श्रो  गोबिस्र्राम  निकाम  :

 ,  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 स्रे
 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  महिल्ला  आयोग  के  समान  राष्ट्रीय  बन्धुआ  मजदूर  आयोग  नियुक्त

 करने  सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 _  श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पथन  सिंह  :  और  राज्यों  के

 श्रमिकों  के  बारे  में  रा  ट्रीय  आयोग  गठित  करने  का  प्रस्ताव  1992  में  आयोजित  राज्यों  के  श्रम
 मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  समक्ष  रखा  गया  महाराष्ट्र  के  श्रम  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  गठित

 11  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  के  दल  को  सौंप  दिया  गया  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  पर  सरकार
 उस  पर  अंतिम  दृष्टिकोण  व्यक्त  करेगी  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  में  संशोधन

 775,  श्री  वी०  कृष्णा  राव  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  में  कतिपय  महत्वपूर्ण  जंसे  कर्मचारियों  के
 अपने  जमा  धन  में  रो  और  अधिक  धनराशि  गए

 का

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  कर्मचारियों  और  आम  जनता  के  लिए  उपलब्ध ल्‍ञ  व  ५  .  ब  ः  ६.8  हु
 भविष्य  निधि  योजना  को  और  अधिक  कारगर  बनाने  का  ओर  इनमें  व्यापक  सुधार  लाने  का
 जिसमें  विभिन्‍न  आवश्यकताओं  जेंस  आवास  और  स्वास्थ्य  रक्षा  को  भी  शामिल  किया  जा  और

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पषन  सिंह  :  जी  हां  ।

 और  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  उपबन्धों  की  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोड्ड  द्वारां
 आवाधिक  समीक्षा  की  जाती  है  और  जब  भी  आवश्यक  समभा  जाता  है  योजना  में  संशोधंन  किया
 जाता  हाल  ही  में  सरकार  ने  बीमारी  के  मामले  में  अग्रिम  राशि  के  रूप  में  3  माह  का  मूल  वेतन
 तथा  महंगाई  भत्ते  से  6  महीने  तक  का  मूल  वेतन  और  महंगाई  भत्ते  अथवा  सदस्य  के  भविष्य  निधि
 में  किए  गये  अंध्दान  का  भाग  जिसमें  ब्याज  भी  शामिल  है  इसमें  से  जो  भी  कम  बढ़ाने  का  निर्णय
 लिया  सरकार  ने  कमंचारियों  को  अपना  मकान  बनाने  के  लिए  भू-स्थल  खरीदने  के  लिए  24

 मा
 तक  के  मूल  वेतन  और  महंगाई  भत्ते  के  बराबर  भविष्य  निधि  से  अलग  से  निकालने  का  भी  निर्णय
 लिया  है  ।  जहां  तक  लोक  भविष्य  निधि  योजना  का  सम्बन्ध  है  इसे  सरल  बनाने  और  योजना  में  व्यापक

 सुधार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मारूति  वाहनों  की  कथित  चोरी  के  मामलों  को  जांच

 176,  श्री  तारा  अन्य  खंडेलवाल  :

 क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  ने  मारुति  वाहनों  की  चोरी  के  कारण  उत्पाद  शुल्क
 की  कथित  अपवंचना  की  जांच  आरम्भ  कर

 दी

 यदि  तो  प्रारम्भिक  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  जांच  का  काये  कब  तक

 पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  और
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 सन  3  अीइस्‍धीनभनणओओ  “  न असइननता32रीीे  वन  2७  नजला  -+»  अल ऑओी  हल  75४5

 सरकार  का  विचार  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  अपवंचना  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई

 करने  का  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  और  30

 1992  को  एक  समाचार  पत्र  में  इस  आशय  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  होने  के  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 दिल्‍ली  के  अधिकारियों  ने  चुराये  गये  वाहनों  के  बारे  में  पहली  !992  को

 गुड़गांव  पुलिस  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  किया  ।  एस०  एस०  गुड़गांव  ने  सूचित  किया  कि  मैससे

 मारूति  उद्योग  लिमिटेड  से  7  वाहन  चुराए  गए  थे  और  इस  समय  वे  पुलिस  की  अभिरक्षा  में

 क्योंकि  यह  दिनांक  31-8-92  को  एफ०  आई०  आर०  संख्या  611  के  तहत  दर्ज  रिपोर्ट  का  मामला
 मैससे  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  से  पूछ-ताछ  करने  यह  पता  चला  कि  इनमें  से  4  वाहनों  पर

 कोई  उत्पाद  शुल्क  अदा  नहीं  किया  गया  था  और  दो  वाहनों  की  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी

 करने  पर  निकासी  की  गई  थी  ।  सातवें  वाहन  के  बारे  में  सूचना  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 एस०  एस०  गुड़गांव  को  ?  1992  को  सूचित  कर  दिया  गया  था  कि  शुल्क  अदा  न  किए
 गये  4  वाहन  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  के  तहत  ज5त  रहेंगे  ।  उन्होंने  यह  जवाब  दिया  है  कि  वे  उन

 वाहनों  को  तब  तक  रिलीज  नहीं  करेंगे  जब  तक  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  एसकी  अनु
 मति  नहीं  दी  जायेगी  ।  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  के  महाप्रबन्धक  से  पृछताछ  करने  पर

 यह  सूचित  किया  गया  था  कि  वाहनों  के  सयोजन  के  बाद  हर  वाहन  का  परीक्षण  किया  जाता  है  और

 यदि  यह  पाया  जाता  हैं  कि  वाहन  में  किसी  प्रकार  की  कोई  ऐसी  खराबी  है  जिसे  ठीक  नहीं  किया  जा

 सकता  तो  उसका  विधघटन  कर  दिया  जाता  कुछेक  वाहनों  को  जिन्हें  किया  गया

 दिखाया  गया  वास्तव  चुरा  लिए  गए  जांच-पड़ताल  को  यथाश्ीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  सभी
 प्रकार  के  प्रयास  जारी  हैं  ।

 जांच-पड़ताल  के  परिणाम  के  आधार  पर  ही  आगे  की  कारंवाई  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 जाएगा  ।

 बिल्ली  में  मोटर  साईकिल  टक्‍्सी  सेवा  का  आरम्भ

 777.  भ्री  बुजमूषण  झरण  सिंह  :

 क्या  जल-मृूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 dee  0:८.

 वे  कौन  से  रूट  हैं  जिन  पर  आरम्भ  में  वे  मोटर  साईकिल  टैक्सियां  और

 इन  मोटर  साईकिल  टैक्सियों  में  प्रति  व्यक्ति  कितना  किराया  लिया  जाएगा  ?

 गे  :  जल-मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश
 टाईटलर  )  :  दिल्‍ली  में  मोटर

 सॉदिकिल  टैक्सी  सेवा  के  प्रचालन  की  योजना  राज्य  परिवहन  दिल्ली  द्वारा  इस  आशय  का

 निर्णय  लिए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  तैयार  की  जानी  है  ।

 क्या  सरकार  का  विचार  राजधानी  में  जल्द  ही  मोटर  साईकिल  टैक्सियां  चलाने  का
 यदि  तो  हसका  ब्यौरा  क्‍या

 से  उपर्यक्त  को  देखते  हुए  प्रएन  नहीं  उठता  ।
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 कपास  एकाधिकार  खरीद  योजना

 778.  श्री  बिलाराशव  नागनाथराधव  गुंडेवार  :

 क्‍या  थच्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  राज्य  सरकारों  से
 कपास  एकाधिकार  खरीद  योजना  को

 ह

 शुरू  करने/जारी  रखने  हेतु  अनुमति  देने
 के

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायेवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र
 मंत्रालय  के  राण्य

 मंत्री  अशोक  :  से  महाराष्ट्र  सरकार  ने
 |  क्या  से  वर्ष

 की  अवधि  के  लिए  राज्य  में  कपास  एकाधिकार  खरीद  योजना  को

 बढ़ाने  का  अनुरोध  किय्रा  सरकार  ने  |  लिए कुछ  से  3
 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  मोजदा

 शर्तों  पर  इस  थोजना  को  बढ़ाने  की  स्वीकृति  प्रदान  की  अभी  तक  कोई  और  अनुरोध  प्राप्त  नहीं
 -

 हुआ  है  ।

 नई  सूृती/कताई/घागा  ।

 ]
 779.  भरी  सुबास  चस्त  नायक  :

 श्री  तेजसिह  राव

 शो  कालका  वास  :

 क्या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हथकरधा/विद्युतकरधा  क्षेत्रों  की  सम्पूण  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  बागे

 का  उत्पादन  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 मदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  सहकारी

 क्षेत्र  में  नई  सूती/कताई/षागा  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  कुछ  राज्य  सरकारों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ
 यईि  हां  तो  उन  मिलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  लिए  स्थीकृति  प्रदान  की  गई  है  तथा

 स्वीकृत  मिलों  की  अनुमानित  लागत  कितनी  हैं

 और प्रत्येक एकक की राज्यवार किसभी + ($) लम्बित प्रस्ताव स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक एकक-वार और स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  और  नई  ओद्योगिक  नीति

 के  परिणामस्थरूप  वस्त्र  उद्योग  का  लाइसेंस  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  इस  प्रकार  याने  की

 उपलब्धता  में  कोई  कमी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  सी०  डी०  के  अनुसार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  देश  में  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित/केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  12.5  लाख  तकुए  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 से  चालू  वर्ष  1992-93  के  दौरान  एन०  सी०  डी०  सी०  को  कर्नाटक  में  4

 कारी  कैताई  मिलें  तथा  तमिलनाडु  में  |  मिल  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  के  लिए  5

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  40  मिलों  की  स्थापना  की  जानी

 है  ।  इसके  प्रायोगिक  राज्यवार  ब्यौरे  निम्नोकत  अनुसार  हैं--आन्ध्र
 पह्चिचम  उत्तर

 तथा  मध्य  ।  पांच  मिलों  में  से  4  मिलें  कर्नाटक  में

 हैं  जिन्हें  अभी  निश्चित  रूप  दी  जाते  वाली  एन०  सी०  डी०  योजना  के  अन्तगत  सहायता  दी

 जानी  बाकी  एक  प्रस्ताव  को  एन०  सी०  डी०  सी०  ने  तमिलताडु  की  राज्य  सरकार  को  इस

 रोध  के  ताथ  वापिस  कर  दिया  है  कि  वह  ऋण  सहायता  का  लाभ  उठाए  बिना  वित्तीय  संस्थानों  से

 अनुरोध  करे  तथा  बाद  में  शेयर  पूंजी  ऋण  सहायता  के  लिए  एन०  सी०  डी०  सी०  से  सम्पकक  करे  ।

 चूंकि  एन०  सी०  डी०  योजना  के  बारे  में  विश्व  बंक  तथा  सरकार  द्वारा  अभी  निर्णय

 लिया  जाना  हसलिए  ऐसे  समय  के  बारे  में  सूचित  कर  पाना  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  प्रस्ताव  को

 कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बकों  में  असा  राशि

 0७४
 780.  श्री  परशुराम  गंगवार  :

 क्या  घिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दो  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  के  राष्ट्रीयक्रत  बकों  में
 कुल

 कितनी  जमा  राशि  है  तथा  उनके

 द्वारा  वर्षवार  कितनी  ऋण  राशि  स्वीकृत  की  गई

 क्‍या  स्वीकृत  ऋण  राशि  लक्ष्य  के  अनुरूप  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  बेंकों  द्वारा  स्वीकृत  किए  गए  ऋणों  की  राशि  को  बढ़ाने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 जिस  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  वलबीर  :  गत  दो  वर्षों  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 में  राष्ट्रीयक्ृत  वेंकों  के  लिए  जमाराणियां  बेंके  जमाराक्षियों  को  और  बकाया  सकल

 ऋण  हस  प्रकार  हैं  :--
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 के  लम+  ae  mee कक  के  |  केल--+क+ ee  करन  *+  +-+.  अमन  33.0  ८  अमन  पाक  कक  +  आम  3-५  अनमनकाननकमन>«कनकऊकन +.  Fe  +  2  अर  NE  8»

 जमाराधियां  ऋण

 1991  13020.39  5656.00

 1992  14140.78  5971.02

 बेंकों  द्वारा  ऋण  संवितरणों  या  किसी  निर्धारित  ऋण-जमा  अनुपात  के  रख-रखाव  के

 लिए  कोई  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  अखिल  भारत  आधार  पर  सम्पूर्ण

 रूप  से  बंक  के  लिए  ग्रामीण  और  अर्घ-शहरी  क्षेत्रों  में  60%  के  ऋण-जमा  अनुपात  के  स्तर  को  प्राप्त

 किया  जाना  है  ।

 उक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  पंदा  नहीं  होता  ।

 लक

 बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बंक

 781.  मोहम्मद  अली  अशरफ  +तमी

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि

 30  1992  को  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की  शाखाओं  की  संख्या  क्कवार

 कितनी  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इन  बेंकों  द्वारा  राज्य  में  कितने  लघु  एककों  को  ऋण  दिया

 गया  ?

 जिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  31-3-1992  की  स्थिति  के

 सार  उपलब्ध  )  बिहार  में  कार्यरत  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  की  क्षाखाओं  की  बंककार

 संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों  से  सम्बन्धित  बिहार  में  लघु  औद्योगिक  एककों

 एस०  के  सम्बन्ध  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  द्वारा
 किया  कुल

 बकाया  अग्रिम  निम्नलिखित  है  :--  बह

 रुपये )

 अल्तिस  शुक्रवार  को  एककों  को  संस्या  बकाया  घनराधषि
 स्थिति  के  अनुसार

 ह  *

 1990  179298  496.

 1991  199780  न
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 निनन_-_-मनन  जन  लि  नननिननन  जन  2  ऑन  जनसभा  ४  ee  अब  न  जनननगभर22)ताे १७9.  अमान» 3  ७  ५  अमन आे  3  क्‍गाओ  ज--ल कि  च-न्‍

 31-3-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  में  कार्यरत  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  वेकों  की  शाखाओं  की  बंकवार  संख्या  दशाते  हुए  विवरण

 बेंक  का  मास  शाताओं  को

 1.  भारतीय  स्टेट  बंक  900

 2...  भारतीय  स्टेट  बंक  के  अनुषंगी  8

 3.  इलाहाबाद  बंक  222

 4...  आन्धा  बेक  3

 5.  बेंक  आफ  बड़ोदा  ५96७

 बंक  आफ  इंडिया  १382

 न  बक  आफ  महाराष्ट्र  |

 8...  कैनरा  बंक  94

 9.  सेन्ट्रल  बंक  आफ  इंडिया  ३65

 10...  कार्पोरेशन  बके  2

 11...  देना  बंक  ०

 12.  इण्डियन  बेंक  24

 13...  इण्डियन  ओवरसीज  वेक  ।4

 14,  बेंक  आफ  इंडिया  10

 15...  ओरियंटल  बंक  आफ  कामर्म  2

 16.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बंक  10

 17,  पंजाब  नेशनल  बक

 18  सिंडिकेट  बंक  413

 बंक  22

 20...  यूनियन  बेक  आफ  इंडिया  204

 21...  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  72

 22...  बिजया  बेक  7

 23.  अन्य  अनुसूचित  बेंक  4

 24,  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेके  1888
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 गुजरात  में  डुनकरों

 े

 को  क्यो  सामग्री  को  आपूर्ति

 ह

 |

 782.  श्री  हरित  पाठक  :

 क्‍या  बस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरका*  +ा  गुजरात  को  प्रतिमाह  कच्चे  धागे  की  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने  का  विचार

 वतंमान  में  गुजरात  के  बुनकरों  को  उपलब्ध  कच्चे  धागे  की  कितनी

 क्‍या  सूती  रंग-सामग्री  और  रसायनों  में  अभूतपुरु  वृद्धि  हुई  ह ैजिसके  कारण  बुनकर
 बिना  केन्द्रीय  सहायता  के  खुले  बाजार  से  इन  वस्तुओं  को  खरीदने  की  स्थिति  ॥  नहीं

 यदि  तो  क्या  सः्कार  ने  गुजरात  में  हथकरघा  बुनकरों  को  सहायता  प्रदान  करने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाया  है  जिसरे  उन्हें  मुखमਂ  से  बचाया  सके  और  उनके  जीवन  स्तर  में  सुधार
 किया  जा  और

 7)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  गुजरात  के  बुनकरों  को  वर्षवार

 लब्ध  कराई  गई
 सहायता/निधियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  सरकार  देह  में  बुनकरों  को  सीषा

 सूती  धागा  सप्लाई  नहीं  करती  है  ।  प्राइवेट  साधनों  के  अतिरिक्त  केन्द्र  सरकार  से  प्राप्त  वित्तीय

 यता  वाले  कई  राज्य  अभिकरण  गुजरात  में  बुनकरों  को  सूती  धागे  की  आपूर्ति  का  कार्य  कर  रहे

 राष्ट्रीय  हपकरधा  विकास  विगम  भी  राज्य  हथकरघा  अभिकरणों  के  सूत  सप्लाई  के  कार्यकलापों  में

 चूंकि  सूत  राष्ट्रीय  बाजार  का  एक  उत्पाद  है  और  इसका  व्यापार  और  उपभोग  अधिकांश
 रूप  से  विकेन्द्रीकृत  प्राइवेट  क्षेत्र  में  होता  ।

 इसलिए  गुजरात  में  बुनकरों  को  कितना  सूत  सप्लाई  किया
 गया  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 रंजक  थे  रसायन  के  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  होने  के  कारण  इसके  व्यापार  में  अवश्य  ही
 असर  हुआ  है  लेकिन  सूत  और  रंजक  मे  रस,यन  ही  कमी  यी  कोई  रिपार्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 |
 ग्रुजरात  में  बुनकरों  के  लिए  कार्यशाला-४ह-आ  थ्विफ्ट  फंड  विपणन

 विकास  जनता  कपड़ा  योजना  और  विशेष  पैकेज  योजना  लागू  की  गई  अहमदाबाद  में
 स्थित  बुनकर  सेवा  केन्द्र  बुनकरों  को  नये-तये  डिजाइन  उपलब्ध  करा  रहा  है  ताकि  उनके  उत्पादों  के
 विपणन  में  बढ़ोत्तरी  हो  सके  ।  मिले-गेट  मूल्यों  पर  सूत  की  आपूर्ति  की  एक  योजना  अभी  हाल  ही  में
 आरम्भ  की  गई  है  जिसके  अन्तर्गत  वर्ष  1992-93  में  गुजरात  सहित  देश  के  हथकरघां  बनकरों  को  10
 मिलियन  किलोग्राम  सूत  की  आपूर्ति  की  जाएगी  ।  हु

 (3)  हथकरघा  के  विकास  के  लिए  लागू  की  गई  विभिन्‍न  वर्तेमन  योजन।ओं  के  कार्यान्वयन |  ॥

 के  लिए  गुजरात  सरकार  को  पर्याप्त  सहायता  दी  गई  है  जिसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
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 रुपयों  में  |

 वर्ष  दो  गई  सह  यता

 १989-90  ७4  1.35

 199  -91  634.24

 .,  .  1991-92

 आयकर  और  उत्पाद-शुल्क  की  बकाया  राशि

 783.  श्री  के०  थो०  तंग्काबालू  :

 क्या  विक्ष  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 992  तक  आयकर  और  उत्पाद-शुल्क  की  कितनी  धनराशि  बकाया

 दोषियों  का  ब्यौरा  कया  है
 1:  न

 सरकार  ने  करदाताओं  से  आयकर  और  उत्पाद  शुल्क  की  बकाया  देयों  की  वसूली  करने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  और

 इसके  परिणामस्वरूप  बजट  घाटे  में  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितनी  कमी  होने  की

 आषा  है  ?

 वित्त  मंतालग  में  र.ज्य  मंत्री  रामेहवर  :  दिनांक  30  1992

 की  स्थिति  के  अनुसार  आयकर  कर  सहित  )  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  की  बकाया  मार्गे  क्रमशः

 6992  करोड़  रुपये  तथा  1/:  ४  करोड़  रुपये  की  दिनांक  31-10-1992  तक  के  आंकड़ों  को

 अभी  संकलित  नहीं  किया  गथा  हे  ।

 दिनांक  31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  आयकर-मांग  की  37,10,724
 बकाया  प्रविष्टियां  थीं  तथा  दिनांक  30  !  992  की  स्थिति  के  अनुसार  उत्पाद-शुल्क-मांग  के

 124603  मामले  थे  ।

 )  आयकर  तथा  उत्पाद-शुल्क  को  बकाया  मांगों  की  वसूली  के  लिए  समुचित  कानूनी  तथा
 प्रशासनिक  उपाय  निरन्तर  पिए  जाते  हैं  ।

 बजट  घाटा  भ्राप्तियों  तथा  व्यय  के  अनेक  लेन-देनों  का  सकल  परिणाम  है  और

 बजट  धाटे  से  ब्रकाया  की  वसूली  का  कोई  विशिष्ट  परस्पर  सम्बन्ध  जोड़ना  सम्भव  नहीं  है  ।

 ९०.  gee  सोमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  सोना  पकड़ा  जाना ag  थं  [firey

 784,

 ा  784.  ही  कृष्ण  वत्त  सुल्तानपुरी  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  छह  महीतों  के  दौरान  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  सोना  पकड़ा

 i

 और
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 गत  छह  महीनों  के  दौरान  किलने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  अदालतों  में  मामले  सम्वित  हैं
 अथवा  उन्हें  दडित  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइबर  :  मई  से  |  992  के  पिछले

 6  महानों  के  दौरान  सीमाशुल्क  1962  के  अन्तर्गत  *1372  किलोग्राम  सोमा  पकड़ा
 गया

 3।  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  सीमाशुल्क  1962  के  अन्तर्गत

 अभियोजन  के  *6510  मामले  अनिर्णीत  पड़े  मई  री  1992  के  गत  6  महीनों  के  दोरान
 न्यायालयों  द्वारा  सीमाणुल्क  के  मामलों  में  “209  व्यक्तियों  को  अपराधी  घोषित  किया  गया  है  ।

 मजबूरों  में  बेरोजगारों

 785.  श्री  साईमन  मरान्डी  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  नेशनल  काउन्रिल  आफ  अप्लाईड  हकोनोमिक  स्सिर्च  द्वारा  तैयार  की  गई  रिपोर्ट
 के  अनुसार  सम्कार  के  हाल  के  आथिक  सुधारों  के  परिणागस्वरूप  बहुत  से  मजदूरों  के  वेरोजगार  हो
 जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  ऐसी  कार्य  शम्ति  की  बेरोजगारी  को  रोकने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?  ह

 अम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पथन  सिंह  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  । गत

 |

 786.  श्री  पाला  के  ०  एम०  मेथ्य  ;

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  केरल  से  कंटीन  पेंशन  अस्पताल  सुविधाओं  तथा  अन्य
 कल्याण  और  सेवानिवृत्ति  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  मृतपूर्व  सैनिकों  की  कई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 $  सरकार  द्वारा  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  केरल  के  भूतपूर्व  सैनिकों  से  कई  अम्यावेद्ण
 उपलब्ध  हुए  इनमें  से  अधिकांश  अम्यावेदन  पेंशन  सम्बन्धी  मामलों  के  बारे  में  होते  छल
 अम्यावेदनों  पर  सेना  मुख्यालयों  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  गठित  पेंशने  क्षिकायत  एककों  में
 तत्काल  कारंवाई  की  जाती  प्राप्त  अभ्यावेदनों  में  से  कुछ  अम्यावेदन  द्वितीय  विषय  युद्ध  में  छटषी >>  कक भा  «मा

 *ये  आंकड़े  अनन्तिम  हैं अगर्तिम
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 किए  गए  कार्भिकों  के  हैं  जो  पेंशन  और  संव।निवृत्ति  पर  मिलने  वाली  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 छटमी  किए  गए  ये  काभिक  पेंशन  सम्बन्धी  किसी  भी  लाभ  को  पाने  के  हकदार  नहीं  हैं  और  उन्हें  उनके

 मामलों  की  स्थिति  के  बारे  में  सूचित  कर  दिया  गया  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के

 सम्बन्ध  में  कोई  अम्यावेदन  नहीं  पथनमथिट्टा  में  कंटीन  खोलने  के  बारे  में  एक  अम्यावेदन  आया  है
 जिसे  व्यावहारिक  नहीं  समझा  गया  ।

 कपड़ा  उद्योग  का  विकास

 787.  श्रीमती  सरोज  दुबे  :  ४

 करो  मनोरंजन  भक्त  :

 श्री  जार्ज  फर्नाण्डीज  :

 शौ  शिवराज  सिंह  चौहान  :

 क्या  व्च  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नर  ननिजननन जन  वमककमममनक

 )  क्‍या  कपड़ा  उद्योग  वित्तीय  और  कच्चे  माल  के  संकट  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कपड़ा  मिलों  के  लिए  कच्चे  माल  आदि  की  आवश्यकता  पूरी
 करने  के  हेतु  वित्तीय  सहायता  तथा  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  किन्हीं  राज्य  सरकारों
 विशेष  रूप  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव/अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है

 ”  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  कपड़ा  उद्योग  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वाला  प्रमुख  उद्योग  और

 यदि  तो  घरेलू  कपड़ा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ।  किए  जाने
 का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रए्न  नहीं  उठता  ।

 (5)  जी  हां  ।

 सरकार  ने  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  लिये  अनेक  उपाय  किये  हैं  ज॑ंसे  कि  :

 सरकार  द्वारा  को  घोषित  की  गई  उदारीकृत  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार
 स्थान  संबंधी  कुछ  दिशा-निर्देशों  का  पालन  करते  हुए  वस्त्र  एककों  की  स्थापना  पर  से
 प्रतिबन्ध  हटा  लिया  गया  है  ।

 (2)  घरेलू  उद्योग  के  विकास  के  लिये  पुरानी  मशीनरी  सहित  सभी  पूंजीगत  वस्तुओं  के  आयात

 को  ओ०  जी०  एल०  के०  अन्तर्गत  रखा  गया  है  ।  पूंजीगत  वस्तुओं  को  प्रतिशत  और
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 SS  3  3  त-+त+त+त+न---नननन  प्रतिशत की दर से  रियायती  कन+क  शुल्क  +ननननन++ननननननन-++--+-ननननन-यननकनाननाननी  नितिन  दी गई  है

 5  प्रतिशत  की  दर  से  रियायतती  सीमा  शुल्क  पर  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  है
 बछतें कि  5  वर्षों  में  आयातित  वस्तुओं  के  सी०  आई०  एफ०  मूल्य  का  चार  गुना  और

 ४  वर्षों  में  आयातित  सामान  के  सी०  आई०  एफ०  मूल्य  का  तिगुना  निर्यात  वायित्व

 वहन  किया  जाए  ।  ॥

 (3)  वस्त्र  मशीनरी  पर  आयात  शुल्क  को  85  प्रतिशत  से  कम  करके  55  प्रतिशत  कर  दिया

 गया

 हस्तकरघा  उद्योग  का  आधुनिकोकरण  तथा  बनकरों  का  पुनर्वास

 78  .  श्री  इच्नजीत  गुप्स  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  में  मद्रास  में  हस्तकरघा  बुनकरों  का  कोई  सम्मेलन  बुलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  उक्त  सम्मेलन  से  हस्तकरघा  क्षेत्र  क ेआधुनिकीकरण  तथा

 बुनकरों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 और  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  सिफारिश  की  गई  थी  कि  करघों  के

 आधुनिकीकरण  के  अन्तगंत  दी  जाने  वाली  सहायता  को  सहायता  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  सरकार
 ने  करथों  के  आधुनिकीकरण  की  योजना  के  अन्तगंत  उपलब्ध  सहायता  में  वृद्धि  कर  दी  है  ।  जकाड़/पंडल
 करघों  के  लिए  यह  सहायता  ४,000/-र०  तक  उपलब्ध  है  ।

 बुनकरों  के  पुनर्वास  के  लिए  व्यापक  प्रयत्नों  के  लिए  की  गई  सामान्य  सिफारिश  से  सरकार

 सहमत  है  और  सरकार  ने  हथकरघा  बुनकरों  को  नियमित  व  निरन्तर  रोजगार  दिलवाने  के  उद्देष्य  से
 कल्याण  और  विकासात्मक  योजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  परिव्यय  किया  है  ।

 तमिलनाडु  सें  योजमाओं  के  लिए  विश्व  बेक  सहायता

 789.  झ्ोमती  के०  एस०  सोशाम  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिश्व  बंके  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  तमिलनाडु  में  विगत  तीन  वर्षों  के

 दौशन प्रत्येक वे विभिन्‍न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कुल कितनी सहायता प्रदान की गई इन योजनाओं योजनावार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई क्या कु छठ योजनाएं अब भी अधूरी पब् 3। यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और
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 (5)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ?

 हिरमममम>म%ंमम>मन-_म-ममम

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  और  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  तमिलनाडु  में  परियोजनाओं  के  लिए  विव्व  बंक  और  अन्य  बहुपक्षीय  अभिकरणों  द्वारा

 बद्ध  की  गई  सहायता  और  इन  स्कीमों  के  लिए  संवितरित  की  गई  राशि  के  ब्यौरे  संलग्न  में

 दिए  गए  हैं  ।

 और  विदेशी  सहायता  विशिष्ट  परियोजनाओं  से  आबद्ध  होती  है  इसलिए  संवितरण

 परियोजना  कार्यान्वयन  की  गति  परियोजना  अनुसार  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  हैं  हालांकि  किसी  विशेष

 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  प्रयोग  न  की  गई  ऋण  की  राशि  सामान्यतया  व्यपगत  नहीं  होती  और  अनुवर्ती
 वर्षों  में  उपयोग  के  लिए  आगे  ले  जाई  जाएगी  ।

 सरकार  ने  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओों  के  कार्यान्वयन  और  विदेशी  सहायता
 के  उपयोग  में  तेजी  लाने  के लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  ।  इनमें  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  और  टेंडर

 मूल्यांकन  के  लिए  प्रक्षियाओं  का  राज्यों  को  100  प्रतिशत  विदेशी  सहायता  देना  और
 विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  अग्रिम  जारी  करना  शामिल  हैं  ।  विदेशी  सहायता  प्राप्त

 परियोजनाओं  की  मानीटरिंग  भी  तेज  की  गई  है  ।

 विवरण

 परियोजना  का  नाम  सहायता  की  राशि  3।-।  0-92  तक  संचयी  संविततण

 1

 रा

 2

 ः  ः

 3

 ह

 तमिलनाड़ू  महिला  विकास  17.00  मिलियन  2.73.  मिलियन  अमरीकी  डालर
 अमरीकी  डालर

 2.  द्वितीय  तमिलनाडु  पोषाहार  90.26  मिलियन  8.48  मिलियन  अमरीफी  डालर
 अमरीकी  डालर

 3.  दितीय  तकनीशियन  शिक्षा  291.54  मिलियन  17.357  मिलियन  अमरीकी
 अमरीकी  डालर  डालर  राज्य  विशेष

 के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  )

 4.  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  218.07  मिलियन  44.43  मिलियन  अमरीकी  डालर
 अमरीकी  डालर  विशेष  के  ब्यौरे

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  )

 5.  शिशु  उत्तर  जीविता  और  219.72  मिलियन  29.40  मिलियन  अमरीकी

 सुरक्षित  मातृत्व  अमरीकी  डालर  डालर

 बहुराज्यीय-राज्य  विशेष  के  ब्यौरे
 उपबन्ध  नहीं  है  ।  )

 135



 लिखित  उत्तर  27  1992

 2  3

 6.  ए०डी०आर०  तमिलमाडू  आईण्डी०ए०  87.53  6.84  मिलियन  अमरीकी

 मिलियन  अमरीकी  डालर  डालर
 आई०्बी०आरण्डी०  20.0

 मिलियन  अमरीकी  डालर

 7.  एन०ए०आरबन्‍्पी०  एस०डी०आर०  57.80  मिलियन  39.75  मिलियन  अमरीकी
 11.80  मिलियन  डालर

 78.93  मिलियन  अमरीकी

 डालर

 8.  द्वितीय  राष्ट्रीय  डेयगी  आई०्डी०ए०  16.00  126.3  मिलियन

 आई०्बी०आर०ण्डी०  200.0

 मिलियन  अमरीकी  डालर  उधार

 9,  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  एस०डी०आर०  मिलियन

 परियोजना  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  मिलियन
 बरावर  अमरीकी  डासर

 बांध  सुरक्षा  परियोजना  आई०डो०ए०ऋण  ।  30.0  मिलियन  9.269  मिलियन  अमरीकी
 अमरीकी  डालर  जालर

 आई०्यी०आर०डी०  उधार  23.0

 मिलियन  अमरीकी  डालर

 ह़  आया न्‍4न्‍न्‍न्‍न्‍लबकन-न-ननकनननमनननान न  न +  ५  ++  +
 उत्पाद  तथा  सीमाशुल्क  अधिकारियों  को  पुरस्कृत  किया  जाना

 790:  श्री  शरद  यादव  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 जनवरी-अक्तूबर  1992  के  दौरान  1991  की  अवधि  से  तुलना  में  पकड़े  गए  विभनिषि्ध

 माल  का  अनुमानित  मूल्य  क्‍या

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  सूचना  देने  वालों  को  दिए  गए  पुरस्कार  की  अनुमानित  राशि

 सीमा  शुल्क  तथा  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  अधि  कारियों  को  दिए  गए  पुरस्कार  की  तुलना  में  कितनी

 क्‍या  सूचना  देने  वालों  को  दिए  जाने  वाले  पुरस्कार  की  राणि  की  दर  के  बढ़ाए  जामे

 का  कोई  विचार  और  ु
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेश्थर  ठाकुर):(क  से  1992  की  अवधि
 के  दौरान  लगभग  *420  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  निषिद्ध  माल  पकड़ा  गया  है  जवकि  वर्ष  1991  में

 ees  >  ड़  *«*  सन  हर  3  अनन-»-क--न-ा मे  पतन  2
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 8233५ थ  *642 करोड़ रुपए के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा  मकान  नमन  नमन  क  तिथि

 इसी  अवधि  के  दौरान  लगभग  *642  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  निषिद्ध  माल  पकड़ा  गया  था  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  मुद्रा  में  जमा  राशियों  पर  ब्याज  को  बरें

 कफक्ज

 भी  छिब्‌  सोरेन  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 विदेशी  मुद्रा  जमाराशियों  पर  ब्याज  की  दरों  में  |  ब्याज  से  किस-किस  तिथि

 को  वृद्धि/कमी  की  गई

 ब्याज  दरों  में  हर  बार  किए  गए  परिवतेन  का  ब्यौरा  क्‍या

 उसका  क्या  परिणाम  निकला

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  हाल  ही  में  मुद्रा  अनिवासी  लेखा  योजनाਂ  के  अंतगगंत

 अमेरिकी  डालरों  में  जमा  की  गयी  राशियों  पर  0.50  प्रतिशत  अतिरिक्त  ब्याज  तथा  अन्य  विदेशी

 मुद्राजों  में  जमा  की  गई  राशियों  पर  ब्याज  की  दर  घटाने  की  धोषणा  की

 (5)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेशवर  और  विदेशी  मुद्रा
 )  खाता  योजना  के  अंतर्गत  एक  अमेरिकी  से  ब्याज-दरों  में  परिववंतन  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 वित्तीय  वर्ग  |  में  बहिगंसन  लाख  अमेरिमी  डालर  निवल  राशि  देश  के  भीतर

 याई  और  वित्तीय  वर्ष  सरकार द्वारा  में  नई  लाख  अमेरिकी  डालर  की  निवल  राशि  देश  से  बाहर

 गा  ।  |  में  घन  राष्धि  के  बहिरगंमन  का  कारण  यह  हो  सकता  है  कि  अनिवासी

 भारतीयों  को  भारत  सरकार  द्वारा  धोषित  नई  योजनाओं  अर्थात  मुद्रा  भारत  विकास  बांड  (2)
 विदैशी  मुद्रा  जमा  योजनाओं  और  (3)  अनिवासी  )
 स्पया  जमा  योजना  के  अंतर्गत  निवेश  करने  के  लिए  अपनी  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  जमाराधियों  में  से

 निकासी  करने  की  अनुमति  दी  गई  से  मुद्रा अनिवासी  की  अवधि  के  दौरान

 लाख  अमरीकी  डालर  की  राशि  का  बहिगेमन  निरचय  ही  बहुत  कम  है  ।

 से  जी  विदेशी  बाजारों  में  तुलन।त्मक  परिपक्वता  वाली  अमरीकी  डालर

 जमा राशियों पर देय ब्याज की दरों में जैसे ही वृद्धि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की अमरीकी डालर $ ये आंकड़े अनन्तिम हैं ।
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 '+  बहाल करने की जरूरत थी”और हस प्रकार सभी प्रकार की परिपक्‍्क्‍ता वाली अमरीकी  'वकनलनलिमननमकन>-नन

 लिखित  उत्तर
 व त93ननमनमननननानाता  ५  +जनन  जन  »  +  वकसासक  कमान ७

 बहाल  करने  की  जरूरत  थी”और  इस  प्रकार  सभी  प्रकार  की  परिपक्‍क्‍्ता  वाली  अमरीकी  जीक्तर  जमा

 राशि  पर  ब्याज  की  दरें  बढ़ा  दी  गई  हौंड  स्टारलिंग  क्षौर  ड्यूश  मार्क  जमाराशियों  के

 सम्बन्ध  में  ब्याज  दरें  कम  कर  दी  गई  चंकि  विदेशी  बाजारों  में  तुलनात्मक  परिपक्वता  वाली  ऐसी  जमा

 राशियों  पर  देय  ब्याज  की  दरों  में  गिरावट  आ  गई  थी  ।

 विवरण

 नी  शीत ना

 विदेशी  मुद्रा  खाता  योजना  के  अंतर्गत  एक  से  ब्याज  दरों  में हे  न
 दर्शाने

 !  तप
 परिवतंन  दर्शाने  वाला  विवरण  का

 अनननन«-ऊ+न  गन  ेकनमीनमन "३  ९.०  «५  ४3  «०-००  अन्न  *
 धियों

 पौंड  स्टालिंग  जमाराशियों

 सम-+म+कान+++कनन+-++पनम-नन«थ+ पक  न  तन  हलक  बला

 निम्नलिखित  तारीख  से  निम्नलिखित  अवधियों  के  लिए

 प्रभावी  पर  ब्याज  की  दरें

 ..  ०  माह  यषे  2  वर्ष  3  वर्ष
 का  हि  +  च 3  43.  3-3०  *  कल सकत+  अतਂ  अमन  अमन  भें  ०  के  3  3  कक  नमन  ाकलकी  *  अक+++मा

 2  3  4  5

 2-  98 9  [2.0
 ४

 ५0
 ह  5  हर

 /900.

 ..  ,

 990
 ,...:  2.00

 27-3-/  990  //.50  74,  75  72.00  /“
 पूछ

 990  (4.50  42.00
 पर ५  2  ए  ह  <  00

 ,,  .+  2200

 .।  ह  4809
 .50

 77  "७५७
 (27४

 ;  हे
 "

 '
 32.00, ,:.

 7  पक

 ०
 ,.  .. 8.75.  5।  ..:

 9  मा  १2500  ८८  की
 325

 ...  >।  3९  कली  #  ह  3-25

 न
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 -  -++  क+  ee  2  अल  के  Ot  कम-+-क  ae  ल«-+ओक कक  के  ०  #  ५०%  को  अआ

 2  उ  हि  ऊँ

 1  15190... 12.00...  12.00.  12.00...  12.00

 27-1-1992  12.00  12.00  12.00  1.00  ',00

 2  992  2  12.00  12.90  12.00  12.00

 1  3-7-  992  11.00  11.00  11.00  11.00

 12-10-1992  0-  99 2  9.75  10.00  10.00  10.25

 21-1-1992  8.00  8.00  ४.75  9,25
 '

 9  8.75  8.75  9.25  9.50

 1 7-1-1990  8.75  9.00  9.50  9.75

 31-1-1990  8.75  9.00  9.50  9.75

 20-2-1990  8.75  9-00  9.50  9.75

 1  990  9.00  9,25  9.75  1000  00

 9.25  9.50  10.00  10.25

 4-5-1990  990  9.25  9.75  10.25  10.50

 50-5-1990  ५9.00  9.50  10.00  10.25

 1 9-7-1990  9.00  9.50  10.00  1025

 1  990  9.00  9.25  9.75  10.00

 3-9-1990  990  9.00  9.25  9.75  10.00

 35-9-1990  9.00  ५.25  9,75  10.00
 !

 9.00  9.25  9.75  10.00
 /

 4412-1990  8.75  9.00  9.50  9.75

 3  [4-1-1991  8.25  8.50  9.00  9.25

 ४  --०४.2-1991
 7.50  8-00  8.50  9.00

 *  6.50  6.75  7.00  8.00

 "271-1992 2  5.50  5.75  6.75  7.50

 -27-3-1992  5.75  6.25  7.50  8.25

 /“13-7-1992  4.75  5.25  6.25  7.00

 “12-10-1992  4.00  4.50  5.50  6.25
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 ॥|  2  3  हि  5

 yoy.  4.50  5.00  6.00  6.75

 27-  2-1989  8.75  8.75  9.00  9.00

 17-1-1990  9.00  9.00  9५.00  9.00

 31-1-1  ००0  9.00  9.25  9.25  9,25

 20-2-1  990  9.25  9.75  9.75  9.75

 1 2-3-1990  9.25  9-75  10.00  10.00

 27-3-1990  9.25  9.75  9-75  9.75

 4-5-999  १  9.25  9.75  9.75  9.75

 30.5-1  990  2.00)  ५.50  9.75  9.75

 19-7-1  9०0  9.00  9-50  9.75  9.75

 13-8-1  990  ५.00  9.50)  9.75  9.75

 3-9-1990  990  9.00  9.50  9.75  9.75

 25-9-1990  9.25  9.75  10.00  10.00
 26-10-1990  9.25  9.75  10.00  10.00

 4-12-1990  90)  9.50  ५.75  10.00  10.00

 14-1-1991  9]  10.00  10.25  10.50  .  10.00

 8-2-1991  10.00  10.25  10.50  10.50
 12-12-1991  |  10.00  10.25  10.50  10.50

 27-1-1992  10.25  10.25  10.50  10.50
 27-3-  99 2  10.50  10.50  10.50  10.50
 13-7-1  99 2  10.50  10.50  10.50  10.50

 12-10-1992  992  9.75  9.75  9.75  9.75
 1-21-1992  9.00  9.00  9.00  9.00

 27-12-1989  989  7.25  7.25  7.25  7.25
 17-1-1990  990  7.50  7.50  7.50  7.50
 31-1-1990  775  8.00  8.00  8.00
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 1  2  3  4  5

 20-2-  990  7.75  8.00  8.00  8.0)

 12-3-  990  8.00  8.25  8.25  8.25

 27-3-1990  90  8.25  8.50  8.50  8.50

 4-5-1990  90  8.00  8.25  8.25  8.25

 30-5-  990  7.75  8.00  8.00  8.00

 19-7-1990  990  8.25  8.25  8.25  8.25

 13-8-1990  8.50  8.50  8.50  ४.50

 3-9-1990  9.00  9.25  9.25  9.25

 25-9,1990  9.25  9.50  9.75  9.75

 26-10-1990  990  9.00  9.25  9.25  9.25

 4-12  1990  9.00  9.00  9.00  9.00

 14-1-1991  8.50  8.50  :.50  8.50

 8-2-1991  8.50  8.50  8.50  8.50

 12-12-1991  7.50  7.50  7.50  7.50

 27-1-1992  7.00  7.00  7.00  7.00

 27-3-1992  6.00  6.00  ०.50  7.00

 13-7-1992  992  5.75  6.00  6.00  6.50

 12-10-1992  4.75  5.00  5.25  5५75

 2-11०1  992  4.75  5.00  5.25  5.75

 हुकक्रधा  क्षेत्र  का  विकास

 ]
 १93.  उा०  कलौण  बाला  :

 क्या  बश्च  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  हथकरधा  क्षेत्र  में  बुनकरों  के  लिए  जो  वर्ष  1990-91  और

 1991-92  में  गरीबी  रेखा  के  नीचे  के  लिए  रोजगार  के  अथसर  पंदा  करने  के  सम्बन्ध  में  काये
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 लिखित  उत्तर

 all  न  का  “>>  लीन नल  लिन  5

 योजना  बनाई  गर्ड

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  हथकरघा  वस्तुओं  का  वर्षवार  उत्पादन  कितनां

 वर्ष  उत्पादकों  के  राज्यवार  कितने  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया

 हथकरघा  उत्पादकों  को  निर्यात  किए  जाने  वाले  देशों  का  ब्यौरा  क्या  औ५९

 निर्यात  से  कितने  रुपये  मूल्य  की  विद॑शी  मुद्रा  अर्जित  हुई  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  और  यद्यपि  हथकरधा

 बुनकरों
 के  लिए  तैयार  की  गई  योजनाएं  सभी  आय  के  हथकरघा  बुनकरों  के  लाभ  के  लिए  बनाई  गई

 हैं  लेकिन  कुछ  योजनाएं  जैसे  जनता  कपड़ा  योजना  अन्य  के  साथ-साथ  कम  आय  के  अंनकरों  -  के  लिए
 बनाई  गई  बुनकरों के  के  दौरान  विशेष  रूप  से  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  बुनकरों:के  लाभ  के

 लिए  बुनकरों  के  लिए  माजिन  मनीਂ  नामक  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  ।

 वर्ष  और  के  दोरान  लगभग  मिलियन  मीटर

 और  मिलियन  मीटर  हथकरघा  कपड़े  का  उत्पादन  हुआ  ।

 Jo  .-92  के  दौरान  हथकरघा  क्षेत्र  मे ंलगभग  96.02  लाख  लोगों  के  लिए  रोजगार

 अर्जित  किए  गए  ।  इस  सम्बन्ध  तथापि  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 भारतीय  हथकरघा  उत्पादों  का  आयात  करने  वाले  देशों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं  :

 10.  अमेरिका

 2...  जापान  ॥

 3...  यू०  के०

 4...  जर्मनी  (५

 5.  इटली

 6...  स्वीडन  ;  ४५७०!

 7.  आस्ट्रेलिया

 8.  सिंगापुर
 6  कफ  रेड  हद  वरशञतकऋाप्क

 9...  फ्रांस

 डेन्मा्क  पलाफ  प्रछिड्ट  हा  गेव

 नावें  पं  ७  |]  €  हक्क

 केनेडढा  2  ॥  कक  ॥  दकड  ह  शाकऊफ़  कफ  (+॥

 बर्ष के दौरान करोड रु० हथकरपर वस्त्र गेव -
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 ee जाल  तप  त+  ब

 मिर्फत  किए
 7

 हिपक्षीय  भारत-जर्मनी  समझौता

 ott  794:  थी
 अगोरंजम  भरत

 ne

 श्री  शरतचन्त्र  पटनायक  :

 एम  हक्षयों  दिख  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृप  कंसी  कि  :.  '

 क  )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जमं॑नी  के  साथ  हाल  डी  में  कोई  द्विपक्षीय  समझौता  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा कया  है
 क्या  विश्व  व  भंयुक्त  राष्ट्र'संक्  के  सिकाग्रों  आदि  जैसी  बहुराष्ट्रीय  संस्थाओं  द्वारा

 वित्तीय  सहायता  देने  का  वायदा  किय*  गया

 कम
 यदि  तो  इसकी  मूख्य

 बातें  कया  हैं  ?

 बा  ..  दिख  राज्य  शतक  रामेश्वर  :  हां  ।

 भारत  सरकार  और  जम॑ंन  संघीय  गणराज्य  के  बीच  वर्ष  !992  के  लिए  कुल  427.3

 मिलियन  ड्यूजा  मार्क  के  एक  वित्तीय  सहयोग  करार  पर  ! 2-1 ४-92  को  हस्त/क्षर  किए  इस  राष्शि
 में  डय्रण  मार्क  का  उदार  शर्तों

 पर
 55.7  मिलियन  ड्यूज  मार्क  की  अनुदान

 सहांग्रता  मिलियन  डूयूश  मारो  का  निर्यात  उधार  शामिल

 और  उपर्युक्त  वित्तीय  सहायता  किसी  भी  बहुराष्ट्रीय  संस्था  द्वारा  देने  का  बावदा

 नहीं  किया  गया  है  ।
 पक

 मुम्बई  में  कपड़ा  सिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 भी  अस्ताशोज्चीएर  फशिफा

 क्या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  मुम्बई  की  एन०  टी०  सी०  प्रबंधाधीन  कपड़ा  मिलों  का

 राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचाह

 ve  (pt)  यदि  तो  प्रित्नों  का  राष्ट्रीयकरण  कब  तक  किया  और

 »  यदि  तो  इम्तके  क़्या  कारण  हैं  ?

 >“  बस्तर  मन्त्रालय
 के

 रप्म्य  मंत्रों
 अशोक  :  जी  नहीं  ।  सरकार  ने

 एन०  टी०  सी०  द्वारा  प्रबंधित
 अधिगृहीत

 मिलों  की  भावी  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय
 नहीं  लिया  है  ।

 77  और  प्रैश्म  नहीं  उठते  ।

 जा  करमफेर  कतिपूर्ति  ।  923  में  संशोषन
 (४.५६

 ५६  ८,  डा०  कारिकेद्वर

 कया  श्रम  मंत्री  यह  जसनि  की  कृपा  करेंगे  '

 (+)  कया  सरकार
 का  विचार  देश  के  अन्‍्तर्साष्ट्रीयਂ  प्रणाली  श्रमिकों  को  भेजके  और

 की

 १43
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 कलम +  ee  ८  पता

 शिकायतों  के  ज्ञीत्र  निपटाने  के  लिए  मन्‍्त्रालय  में  कोई  निगरानी  और  समन्वय  प्रकोष्ठ  बनाने

 का

 1990-91  और  199  .-92  के  दौरान  प्रणाली  श्रम  बल
 का

 राज्यवार  प्रतिशत
 कितना

 क्‍या  सरकार  को  कमेकार  क्षतिपूर्ति  1923  में  संक्षोधषन  करने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  से  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  पौथन  सिह  :  जी  नहीं  ।

 ।98।  की  जनगणना  में  दिए  गये  अनुसार  प्रवासी  श्रमशक्ति  की  राज्यवार  प्रतिशतता
 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  श्रमशक्ति  के  आंकड़े  रपलण्य

 नहीं  हैं  ।

 से  उड़ीसा  सरकार  ने  अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कमंकारों  के  कर्मकार  के  क्षतिपू्ति  के
 मामलों  को  सम्बन्धित  कर्मकार  के  मूल  राज्य  के  कर्मकार  क्षतिपृति  आधुक्त  को  स्थानांतरित  करने  के

 लिए  राज्य  सरकार  को  शक्तियां  देते  हुए  धारा  2!  में  उपयुक्त  प्रावधान  करने  का  सुझाव  दिया

 राज्य  सरकार  का  सुझाव  विचाराधीन  है  ।

 पिधरण

 जय  का  नाम  कुल  प्रवासी  प्रथासी  भन्र  झत्ित  इतिशतता

 2  3  4
 जलन  +  न

 आभ्भ्र  प्रदेश  2  3  4

 असम  33,82,837  28,787  21.62

 विहार  33,82,837  28,787  34.88

 गुजरात  24,34,510  2,37,525  22.26

 हरियाणा  10,65,311  2,37,525  22.28

 हिमाचल  प्रदेश  2,80,943  82,786  29.44

 जम्मू  और  कष्मीर  2,80,943  82,786  26.93

 कर्नाटक  1,06,574  2,88,755  26.93

 केरल  9,62,732  3,67,750  19.99

 मध्य  प्रदेश  9,62,732  2,443  3,67,750  38.19



 ह्ज्क
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 1  #  3  4

 महाराष्ट्र  15,24,900  3,05,612  20.03

 मणिपुर  20,399  3,803  18.64

 मेघालय  18,547  4,046  22.02

 नागालैण्ड  9,254  1,983  3  21.24

 उड़ीसा  5,36,030  1,63,367  30.42

 पंजाब  13,21,635  2,94,974  22.69

 राजस्थान  15,33,8 94  3,85,371  23.57

 सिक्किम  12,118  ।  8  1,701  14.12 2

 तमिलनाडु  13,49,58 58  9  3,94,945  29.26

 त्रिपुरा  25,506  4,079  16.16

 उत्तर  प्रदेश  46,46,734  17,19,461  37.01

 2,07,006  20.25 पश्िषम  बंगांल  10,21,9!  2

 बन  नलिज--८“-+  5०  अं  त>>मनन 2

 उड़ोसा  में  ठसर  बुनकरों  को  कक्ष्ये  साल  को  आपूर्ति

 797.  क्री  शरतचण्त  पटनायक  :

 क्या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  पदिचिमी  उड़ीसा  के  कई  बुनकरों  को  कच्चे  जैसे  की  आपूर्ति  न  होने  के

 कारण  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  है
 ऐसी  कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  लेकिन  सरकार  को  यह  विदित  है  कि  टसर  का  पालन  पोषण
 जंगली  प्रकृति  का  है  इसलिए  पर  लपेटने  वाले  टसर  की  उपलब्धता  प्रत्येक  वर्ष  मौसम  के

 अनुसार  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  है  ।

 टसर  कोकन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  क ेलिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के

 सहयोग  से  एक  अन्‍्तरराज्य  टसर  परियोजना  लाग्रू  की  उड़ीसा  राज्य  टसर  व  रेशम  सहकारी
 समिति  टसर  कोकन  बहुमात्रा  में  उपलब्ध  करके  प्राथमिकता  आधार  पर  राज्य  की  बुनकर  सहकारी
 समितियों  को  सप्लाई  करती  है  ।

 भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  निवेश

 798.  श्री  बलराज  पासी  :

 शो  महेश  कमोडिया  :

 क्या  जित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 त्या  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट
 ने

 विगत  तीन  वर्षों  से  कोष  में  भारी  वृद्धि  की

 यदि  तो  विगत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  किए  गए  निवेश  की  धनराशि

 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  अवधि  के  दो  रान  किन-किन  क्षेत्रों  में  इस  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रामेहबर  :  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  दौरान  प्राप्त  निवेश  योग्य  संसाधनों  की  राशि  के

 सम्बन्ध  में  विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 वर्ष  निवेश  योग्य  घन

 )
 रुपयों

 9-90

 3,725

 भारतीय  यूजिट  ट्रस्ट  के  निवेश  योग्य  धन  को  विभिन्‍न  योजनाओों  में  लगाया  गया
 कम्पनियों  के  पास  सरकारी  प्रतिभृतियां  और  मुद्रा  बाजार

 योजनाएं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निवेश  का  विवरण  संलग्न  विघरण  में  दिया

 गया  है  ।

 विवरण

 भारतीय  यूनिट  टस्ट  द्वारा  निवेश

 ऋण०्सं०  निवेश  का  प्रकार  निवेश  की  गई

 ्ा

 रुपयों निम्न तारीख को समाप्त वर्ष ४७७७७७४रशशशशशश/शआआांभााणाांधयाााा आलम 30-6-90 30-6-92 2 3 4 5 इक्यिटी शेयर 3494,55 ) (27.9) 2. तरजीही शेयर 3, डिबेंचर 3767.83 4430.88 (20.7 )
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 बज  *++++  जन  +  a  3  ८  जन  सम  धक-पााबकपकक सनी  आकर

 1  2  3  4  5

 4.  आवधिक  ऋण  1230.04  1756.94  2785-18

 (7.0)  (४.2)  (४8.5)

 5.  निवेश  बचनबद्धताओं  के  48.05  99.54  105.36

 लिए  अग्रिम  जमा  (0.3)  (0.5)  (0.3)
 6.  विशेष  जमा  राशियां  889.73  1623.67  2659.48

 (5.0)  (7.6)  (8.4)

 7.  सावधिक  जमा  राशियां  283.11  472.27  767.20

 (1.6)  (2.2)  (2.4)

 8...  ब्रिज  फाइनेंस  ।  8.73  112.8)  67.24

 (0.1)  (0.5)  (0.2)

 9...  एप्लीकेशन  मनी  12.94  2.49  17.42

 (0.1)  (0.0)  (0.1)

 10.  साधारण  शेयरों  के  लिए  0.05  0.05  0.00

 अग्रिम  मांग  जमाराशियां  (0.0)  (0.0)  (0.0)
 ्ु  .

 निगमित  क्षेत्र  में
 कुल  निवेश  9759.33  12751.69  21374.05

 (1-10)  (55.3)  (59.7)  (67.2)

 11.  अनुसूचित  बेकों  में  4572.33  3514.94  4676.16

 मांग  जमा  और  अन्य  निवेश  (25.9)  (16.4)  (14.7)

 12.  सरकारी  प्रतिभूतियां  3319.26  5109.85  5755.47

 (18.8)  )  (23.9)  (18.1)  )

 कुल  अन्य  निवेश  7891.59  8624.79  .._10431.63

 (44.7  )  (40.3)  (32.8)

 कुल  निवेश-योग्य  धन  17650.92  21376.48  31805.68

 (100.0)  (100.0)  (100.0)

 केट  में  दी  गई  रकमें  कुल  योग  का  प्रतिशत
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 नीीीे  “'  Le A A  >>  नीयत  विन  पतन  ा+ा  तल  न्‍ता

 ट्रांसपोर्ट रों  द्वारा  हड़ताल

 799,  श्री  जनावन  सिश्र  :

 श्री  आनन्द  अहीवार  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ट्रक-मालतिकों
 ते  /  1993  से  राष्ट्र-व्याप्री  हड़ताल  करने  की  क्षमकी

 बी

 यदि  तो  क्या  सरकार  उन्हें  हड़ताल  करने  से  रोकने  के  लिए  उनकी  मांगों  पर

 गम्भीरता  से  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 उनकी  मांगों  को  प्रा  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  टाईटलर  )  :  अखिल  भारतीय

 मोटर  परिवहन  कांग्रेस  ने  दिनांक  1-1-93  से  राष्ट्रव्यापी  हड़तात  करने  की  धमकी  दी  है  ।

 वि  से  अखिल  भारतीय  मोटर  परिवहन  कांग्रेस  की  मांगों  और  उन  मांगों  का

 ब्यौरा  जिन्हें  सरकार  द्वारा  अथवा  स्वीकार  कर  लिया  गया  संलग्न  है

 तथा  2)  ।

 सरकार  ने  अखिल  भारतीय  मोटर  परिवहन  कांग्रेस  के  प्रतिनिधि  शामिल  करके  एक
 समिक्षा  समिति  गठित  की  है  जो  अखिल  भारतीय  मोटर  परिवहन  कांग्रेस  की  विभिन्‍न  मांगों  के

 सम्बन्ध  में  लिए  गए  निर्णयों  की  प्रगति  पर  लगातार  निगरानी  रखती  सरकार  द्वारा  अखिल  भारतीय

 मोटर  परिवहन  कांग्रेस  को
 इस  बात  से  सहमत  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाएंगे  कि  वह  अपनी

 वह  हड़ताल  न  करे  जिसको  धमकी  दी  गई  है  ।

 |

 अखिल  भारतीय  मोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  की  मुख्य  मांगे  निम्नलिखित  हैं  :

 1.  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  पथकर  समाप्त

 फररना  ।

 2.  31-5-92  से  देश  के  सभी  भागों  से  चुंगीकर  समाप्त  करना  और  दिल्ली  में  टमिनल  कर

 समाप्त  करना  ।

 3.  बीमा  प्रीमियम  कम  करना  ।

 4.  मोटर  वाहन  1988  के  लिए  बहुल  प्रवर्तन  एजेंसियां  हटाना  ।

 5.  ओवर  लोडिंग  बिरोधी  प्रावधानों  को  सख्ती  से  लागू

 6.  बाहनों  के  लाइसेंस  जारी  करने के  लिक्ष  ड्राइवरों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  प्रशिक्षण  स्क्ल
 खोलना  ।
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 1.  सड़क  परिवहन  सम्बन्धी  कराधान  के  सिद्धान्त  निर्धारित  करना  ।

 8.  राजमार्ग  पर  होने  वाली  लूटमार  पर  नियंत्रण  ।

 9.  अन्तर्राज्जीय  प्रचालनों  के  लिए  परमिट  समाप्त  करना  और  कुछ  शर्तों  में  परिवतेन  के

 साथ  राष्ट्रीय  परमिटों  का  नाम  बदलना  ।

 10.  परमिटों  से  वाहनों  की  आयु  सम्बन्धी  प्रतिबंध  हटाना  ।

 11.  वाहक  अधिनियम  को  अद्यतन  बनाना  ।

 12.  खाड़ी  युद्ध  और  बंगलादेश  युद्ध  के  दौरान  डीजल  पर  लगाया  गया  अधिभार  समाप्त

 करना  ।

 13.  प्रचालकों  की  एसोसिएशनों  और  को-आपरेटिव्स  को  डीजल  आउटलेट्स  देना  ।

 14.  स्थाई  पुलों  पर  मार्ग  कर  हटाना  ।

 15.  वाहनों  और  टायरों  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  ।

 16.  वाणिज्यिक  वाहनों  पर  उत्पाद  शुल्क  कम  करना  ।

 उन  मांगों  की  सूची  जिन्हें  सरकार  द्वारा  पूरी  तरह  से  या

 आंशिक  रूप  से  स्वीकार  किया  गया

 1.  पथकर  एवं  चुंगीकर

 पथकर  समाप्त  करने  की  मांग  के  संदमें  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  अखिल  भारतीय  मोटर

 ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  द्वारा  दायर  रिट  याचिका  में  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  लंबित  है  ।

 सरकार  हस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करेगी  ।

 सरकार  ने  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  और  लक्षद्वीप  को  छोड़तर  सभी  संघ  शासित
 क्षेत्रों  से चृंगी  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 सरकार  ने  एक  समिति  का  गठन  किया  जिसमें  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के

 प्रतिनिधि  शामिल  जो  चुंगीकर  और  पथकर  से  संबंधित  सभी  मुद्दों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 2.  बहुल  प्रवर्तन  एजेंसियां

 इस  बात  पर  सहमति  थी  कि  निम्नलिखित  मामलों  में  पुलिस  की  शक्तियों  को  वापस  लेने  के

 लिए  मोटर  वाहन  1988  में  आवश्यक  संशोधन  किए  जाएंगे  :--

 (1)

 (2)  परमिटों  की

 (3)  परमिट  छर्तों  की

 (4)  बीमा  प्रमाणपत्रों  की
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 (5)  कंडक्टरों  के

 (6)  फ्टिनेस  एमाणपत्र  स्थिति  को  छोड़कर  जब  वाहन  दुघंटना  में  शामिल  हो  )

 3.  बाहमों  की  ओवषरलोडिग

 अखिल  भारतीय  मोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  के  प्रतिनिधियों  को  यह  बताया  गया  था  कि  मोटर

 वाहन  अधिनियम  में  ओवरलोडिग  के  लिए  सख्त  दंड  पहले  से  ही  विद्यमान

 ओवरलोडिंग  समाप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  दिये  गए  निर्देशों  को  दोहराया
 गया  है  ।

 4,  ट्राइविग  लाइसेस

 इस  बात  पर  सहमति  थी  कि  मोटर  वाहन  अधिनियम  की  धारा  2  में  उपयुक्त  संशोधन  किया

 जाएगा  जिसके  द्वारा  लर्नर  ब्राइसेंस  शआ्राप्त  करने  के  लिए  पात्रता  यह  होगी कि  उम्के  प्राव्र  एक  वर्ष  की
 अवबषि  के  लिए  हल्‍्फ्रे  या  मध्यम  मोटर  वाहन  ड्राइविंग  लाइसेंस  हो  ।

 5.  राणमार्ग  लूटमार

 जल  भूतल  परिवहन
 मंत्रालय

 को  इस  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  इस  मामले
 को  संबंधित  राज्य

 सरकार
 के  साथ  पहले  ही  उठाया  जा  च्‌का  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय ने  राजमार्ग  लूटमार  के  जोखिम  को  समाप्त  करने  हेतु  एक  नीति  तैयार  करने  के  लिए  जले

 मध्य  प्रदेश  और  बिहार  राज्यों  के  पुलिस  महानिरीक्षकों  की
 25-11-1992  92  को  एक  बैठक  बुलाई  अखिल  भारतीय  मोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  को  भी  उपर्यक्त
 बैठक  में  आमंत्रित  किया  जाएगा  ।

 डे प्र

 6  परमिट  अपेक्षाएं

 राष्ट्रीय  परमिट  के  अन्तर्गत  चल  रहे  वाहनों  की  क्‍या
 चाहिए  और  तो  किस  सीमा  इस  बारे  में  रिपोर्ट  देने  क ेलिए  एक  तकनीकी  समिति  का  गठर
 किया  गया  है  ।

 7.  बाहुक  अधिनियम  को  अद्यतन  बनाना

 इसकी  जांच  की  जाएगी  ।

 8.  पुर्लों  पर  मार्गकर

 इस  बात  पर  सहमति  थी  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्मित  ऐसे  पुलों  की  जहां  मार्गकर
 लिया  जा  रहा  और  संग्रह  की  बरतंमान  स्थिति  से  अखित  भारतीय  मोटर  ट्रांसपोर्ट  कांग्रेस  को  अवगत
 कराया
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 उत्तर ee  «५  नयी  नननन  लतताण  7 नती-ी

 शहरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 ४00.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 श्री  अनादि  चरण  दास  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  |  |  992  से  3।  1992  के  दौरान  कुछ  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाया

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ॥  कया  कुछ  विशेष  रूप  से  गुजरात  में  जामनगर  और  उड़ीसा  में  भुवनेव्वर  तथा

 »  क्टक  का  दर्जा  बढ़ाने  सम्बन्धी  अनेक  अनुरोध  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े

 t  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 ;  ।

 (5)  उन  पर  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित  मंत्रालय  के  उप  मंत्री  शान्ताराम  पोतहुल  ;  :  नहीं  ।

 »  ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को  किशाया

 भत्ता/नगर  प्रतिपूर्ति  दिए  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  जिन  शहरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में

 अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  उनका  विवरण  संलग्न  विवरण  में  दिया  जा  रहा  है  ।

 (&)  मफान  किराया  भत्ते/नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  के  प्रयोजन  के  लिए  शहरों  का  दर्जा

 पुनर्वेगीकरण  दस  वर्षीय  जनगणना  में  हुए  अन्तिम  जनसंख्या  आंकड़ों  के आधार  पर  किया  जाता

 है  ।  शहरों  का  दर्जा  उन्‍नयन/पुनवेर्गीकर०  ,  जहां  कहीं  भी  जरूरी  भारत  के  महापंजीयक  और

 जनगणना  आयुक्त  से  1991  के  अन्तिम  जनसंख्या  आंकड़ों  के  प्राप्त  हो  जाने  के  पःचात  ही  किया

 विधरण

 ऋ०  सं०  शहरों/नगरों  के  नाम  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  मास

 ।  3

 1.  बारंगल  रे
 .  बेसमपल्ली  |

 आन्ध्र  प्रदेश

 3.  भावगगर
 4.  जामनगर
 5  हिम्मतनगर

 अुजरात

 6  गांधीनगर
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 गोवा  गोवा

 तिरूअनंतपुरम  )
 कसरागोड  |

 केरल

 जम्मू  जम्मू  और  कष्मीर

 बेलगांव  )

 मंगलौर  |
 कर्नाटक

 सर
 ।  मध्य  प्रदेश

 विरार  ।
 औरंगाबाद  |  महाराष्ट्र
 ओसमानाबाद  |

 कटक  |

 मुवनेश्वर  !  उड़ीसा

 पुरी  ॥

 कोटा

 गंगापुर  शहर  |  राजस्थान

 तिरूचिरापलली  |  तमिलनाडु
 संकरनकोबिल  |

 अगरतला  त्रिपुरा

 देहरादून  ,

 अलीगढ़

 हल्द्वानी  उत्तर  प्रदेश

 पौड़ी
 बड़ौत  ||

 पॉडिचेरी
 पॉंडिचेरी

 तुरा  मेघालप
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 क्षेत्रीय  प्रामोण  बंकों  के  कर्मचारियों  के  संबंध  में  गठित  कार्यदल  को  रिपोर्ट

 ]
 802.  श्री  गया  प्रसाव  कोरी  :

 क्या  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  औद्योगिक

 स्यायाधिकरण  के  अधिनिर्णय  के  कार्यान्वयन  के  कारण  उत्पन्न  हुई  समस्याओं  का  समाधान  करने  के

 लिए  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  मुख्य  महाप्रबन्धक  की  अध्यक्षता  में  गठित  किये  गये

 कार्यदल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गयी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (ar)  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 बिस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के

 लिए  राष्ट्रीय  औद्योगिक  अधिकरण  निर्णय  और  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  कमंचा  रियों  के  सेवा  भर्ती  तथा  पदोन्नति  नीति  में  कुछ  परिवर्तन

 लाए  जाने  राष्ट्रीय  क्रषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  ने  तदनुसार  1991  में

 एक  कार्यंदल  का  गठन  किया  था  जिसके  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  थे  :

 ])  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  सभी  वर्गों  के  सेवा  विनियम  तैयार

 1)  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  में  भर्ती  और  पदोन्नति  नोति  तैयार  और

 समीकरण  समिति  की  रिपोर्ट  सहित  अधिकरण  के  निर्णय  के  कार्यान्वयन  संबंधित  कोई
 अन्य  मामला  ।

 जिसे  कार्यदल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  ने  सरकार  को  कर्मचारी  सेवा

 भर्ती  और  पदोन्नति  नीति  आदि  के  बार  मे  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  र
 सुभाव  दिए  कार्यदल  की

 सिफारिशें  विचाराधीन
 हैं  और  यथासमय  उन  पर  निर्णय  लिए

 गेहूं  का आयात  ओर  थविवेशी  ऋण

 ]
 303.  श्री  शिवाजी  पटनायक

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  घरेलू  बाजार  में  मूल्य  वृद्धि  पर  अंकुश  लगाने  के  उद्देश्य  से  गेहूं  के आयात  करने

 मै  देश  के  विदेशी  ऋण  में  वृद्धि  होने  की  संभावना

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  आयात  करने  के  क्या  कारण  और  ह

 सरकार  द्वारा  बढ़े  हुए  विदेशी  ऋण  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 जिस  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  रामेहवर  :  आयाठ  घालू  मेला

 आय  से  पूर्णतः  वित्तपोषित  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 ~  अमन  कब  नींद  ओ  कममज-य-्पभपप+5े नरक  नवमी

 2-93  के  दौरान  सरकार  मांग  और  पूर्ति  के  खत्च  असंतुलन  को  ठीक  करने  और

 खुले  बाजार  में  गेहूं  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  बनाए  रखने  की  दृष्टि  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 लिए  पूर्ति  कायम  रखने  हेतु  लगभग  29.90  लाख  टन  गेहूं  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  करार  किया

 विदेशों  स ेऋण  की  आवश्यकता  को  कम  करने  के  सरकार  ने  एक  संशोधित

 विनिमय  दर  को  सनिश्चित  आंशिक  परिवतंनीयता  को  आरम्भ  करके  और  निर्यात  संबं

 अग्रिम  लाइसेंसिंग  और  शुल्क  वापसी  के  द्वारा  निर्यात  को  प्रोत्साहित  किया  सरकार  ने  विदेशी

 प्रत्यक्ष  निविश  के  चयनित  उदारीकरण के  द्वारा  प्रतिष्ठित  भारतीय  कम्पनियों  को  विदेशों  में  इक्विटी

 जारी  करने  कौ  अनुमति  और  अनुमोदित  विदेशी  निवेश  संस्थानों  को  सेवी  के  विनियमन  के

 अनुसार  भारतीय  पूंजी  बाजार  में  निवेश  की  अनुमति  देकर  गैर-ऋण  पूंजी  अन्तर्वाहों  को  भी  प्रोत्साहित
 किया

 3500/-  रुपये  से  अधिक  मल  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  केंद्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 सहगाई  भत्ता

 804.  डा०  लाल  बहावुर  रावल  :

 कया  विज्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केंद्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मूल्यों  में  होने  वाली  वृद्धि  के  लिए  शीघ्र  राहत
 प्रदान  करने  हेतु  मंहगाई  भत्ता  दिया  जाता  है

 क्‍या  3500/-  रुपये  प्रति  माह  से  अधिक  मूल  वेतन  पाने  वाले  केंद्रीय  कर्मचारियों  को

 मंहगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  किस्त  नकद  नहीं  दी  जाती  है  और  उनके  लिए  उस  राष्षि  पर  आयकर

 दना  अपेक्षित  होता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इसके  परिणामस्वरूप  इन  कमंचारियों  को  होने  वाली  असुविधामों  को

 दर  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मर्ञ्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  शान्तारास  पोतदुर्खे|  :  कंन्द्रीय  सरकार  ने  कर्मचारियों

 को  देय  मंहगाई  भत्ते  का  निर्धारण  608  के  औसत  सूचकां#क  से  ऊपर  औद्योगिक  कामनगारों  के  लिए
 अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  1960--100)  के  12  महीने  के

 औसत  में  प्रतिशतता  वृद्धि  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 से  1.7.90  तथा  उसके  आगे  देय  मंहगाई  भत्ते  के  अतिरिक्त  किस्त  का  भुगतान
 केन्द्रीय  सरकार  के  3500/-  रु०  प्रतिमाह  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  नकद  रूप  में

 नहीं  किया  जाता  है  बल्कि  वह  राषि  उनके  अपने-अपने  भविष्य  निधि  खातों  में  जमा  कर  दी  जाती  है  ।

 मंहगाई  भत्ते  की  राशि  वेतन  का  भाग  होने  के  कारण  आय  मानी  जाती  है  और  इसलिए  कर  योग्य  है  ।
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 भविष्य  निधि  में  इस  प्रकार  की  बचत  आय  कर  अधिनियम  की  धारा  88  के  अन्तर्गत  उपयुक्त
 कर  छूट  दिए  जाने  के  योग्य  इन  अनुदेशों  में  फिलहाल  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं

 गुजरात  में  पुलों  का  निर्माण

 ]
 805.  श्री  चन्दृभाई  देशमुख  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विगत  दस  वर्षों  के  दोरान  संघ  सरकार  द्वारा  गुजरात  में  कितने  उपरि  पुलों
 का  निर्माण  किया

 उनमें  से  कितने  पुलों  पर  बन्द  पथ  कर  पूरा  हो  गया  है  और  कितने  पुलों  पर  अभी  भी

 विद्यमान  और

 सरकार  द्वारा  पथ  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  नियमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  जगदोश  :  पिछले  10  वर्षों

 में  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  13  पुल/ओवर  ब्रिज  पूरे  किए  गए  ।

 इन  13  पुलों  में  से  केवल  दो  पुल  शुल्क  लगाए  जाने  योग्य  एक  पुल  के  मामले  में

 शुल्क  पहले  ही  एकत्र  किया  जा  चुका  है  ओर  दूसरे  पुल  के  मामले  में  यह  कार्य  चल  रह  है  ।

 शुल्क  का  एकत्रीकरण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पुलों  के  प्रयोग  के  लिए

 1992  में  शामिल  इन  नियमों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शुल्क  की  दरें  और  इसका

 शुल्क  दरों  को  प्रदर्शित  करने  का  एकत्रीकरण/वसूली  की  शुल्क  एकत्रीकरण  का
 एकत्र  शुल्क  का  प्रेषण  शुल्क  एकत्र  करने  की  अवधि  आदि  शामिल  हैं  ।

 पंजाब  सरकार  हारा  ओवर  ड्राफ्ट

 806.  श्री  गुरुदास  कामत  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवे  बंक  ने  संचित  ओवर  ड्राफ्ट  के  सम्बन्ध  में  पंजाब  सरकार  को
 चेतावनी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 आज  तक  को  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  का  कुल  संचित  ओवर  ड्राफ्ट  कितना
 और

 उन  राज्यों  के  विरुद्ध  जिन्होंने  सात  लगातार  काये  दिवसों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर
 ओबर  ड्राफ्ट  वापस  नहीं  क्‍या  कारंवाई  की  जा  रही

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  शास्ताराम  :  और  24  अक्तूबर
 ओर  3  1992  के  बीच  जब  पंजाब  सरकार  ओवर  ड्राफ्ट  में  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने
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 राज्य  सरकार  को  देनिक  स्थिति  की  सूचना  दी  थी  तथा  उन्हें  ओवरड्राफ्ट  क्लीयर  करने  हेतु  अनुशोध
 किया

 25  1992  की  स्थिति  के  राज्य  सरकारों  का  कुल  औसत  ओवरड्राफ्ट
 11.11  करोड़  रुपये  था  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 रुपयों

 1.  भणिपुर  4.06

 2.  मिजोरम  0.33

 3.  नागालेंड  4.91

 4.  पश्चिम  बंगाल  1.81

 11.1]

 2  1985  से  प्रभावी  ओवरड्राफ्ट  विनियमन  स्कीम  के  अन्तर्गत  किसी  भी  राज्य

 सरकार  को  भारतीय  रिजवं  बक  के  साथ  सात  लगातार  कार्य  दिवसों  से  अधिक  ओबरड्राफ्ट  में  रहने
 की  इजाजत  नहीं  दी  गई  यदि  कोई  राज्य  सरकार  सात  क्रमिक  कार्य-दिवसों  से  अधिक  समय  तक

 ओवरड्रफ्ट  में  रहती  है  तो  रिजवं  बंक  उस  राज्य  सरफार  की  ओर  से  भुगतान  नहीं  करेगा  ।

 उड़ोसा  में  पटसन  प्रसंस्करण  एकक

 807.  भ्री  के०  पो०  सिह  वेव  :

 कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  में  पटसन  प्रसंस्करण  एककों  की  स्थापना  करने  हेतु  कोई

 प्रस्ताव  मिला  ओर

 पदि  तो  राज्य  में  ऐसे  एककों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  ये  किन-किन  स्थानों  पर

 श्थापित  किए  जायेंगे  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  और  नई  औद्योगिक  नोति  के

 अनुसार  पटसन  उद्योग  के  लिए  लाइसेंस  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  गई  है  और  उड़ीसा  सहित  देश  के

 किसी  भी  भाग  में  पटसन  प्रोसेसिग  एककों  की  स्थापना  हेतु  सरकार  से  अब  स्वीकृति  लेना  आवश्यक

 नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ऋण-माफो

 808.  झ्रो  शाम  नगोना  सिथ्थ  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  पिछली  सरकार  ने  देश  में  10,000  रु०  तक  के  ऋण  माफ  कर  दिए

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  में  कितनी  घनराशि  तक  के  ऋण  माफ

 किए  और

 उसके  मुआवजे  के  रूप  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  कितनी  धनराहि  दी  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारत  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के
 बेंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  आर०  के  ऋणकर्ताओं  की  चयन  की  गई  श्रेणी  के  प्रति
 ऋणकर्ता  10,000/-  रुपये  तक  की  ऋण  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहुत
 योजना  आर०  डी०  बनायी  थी  ।  राज्य  सरकारों  ने  भी  सहकारी  समितियों  के  ऋणकर्ताओं
 के  लिए  केन्द्रीय  योजना  के  अनुरूप  स्वयं  अपनी  भी  योजनाएं  तैयार  की  जबकि  सरकारी  क्षेत्र  के
 बेंकों  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  द्वारा  दी  गई  ऋण  राहत  की  प्रतिपूर्ति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जानी
 थी  ।  राज्य  योजना  के  तहत  प्रदान  ऋण  राहत  के  भार  को  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  में  50:50  के
 आधार  पर  विभाजित  किया  जाना  सहकारी  समितियों  द्वारा  प्रदान  की  गई  ऋण  राहत  का
 50%  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  दिए  जाने  वाले  उनके  भाग  के  ऋणों  को  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  बंक  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बंक  द्वारा  प्रदान  की  गई  निधियों  में  से
 संवितरण  किया  जा  रहा  है  ।

 16.11.1992  की  स्थिति  के  अनुसार  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  योजना  के

 अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कुल  51.81  लाख  व्यक्तियों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बेंकों  और  सहकारी  समितियों  द्वारा  कुल  1047.62  करोड़  रुपये  की  रकम  की  सहायता  दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  16.11.1992

 की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  एवं  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सहकारी
 बंक  और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  भूमि  विकास  बंक  को  ऋणों  और  अनुदान  के  रूप  में  477.43  करोड़
 रुपये  की  ऋण  राशि  स्वीकृत  और  संवितरित  की  गयी  नाबार्ड  ने  अब  सभी  राज्य  सहकारी
 राज्य  भूमि  विकास  बकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  को  उनके  द्वारा  प्रदान  की  गई  राहत  की  100

 प्रतिशत  जाँच  करने  और  अपात्र  ऋणकर्ताओं  से  सम्बद्ध  दावों  को  छोड़ने  के  पश्चात्‌  संशोधित  दावे

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  नाबार्ड  सहकारी  समितियों  से  अन्तिम  दावों  से  संबंधित  विवरणों  की

 प्राप्ति  के  पए्चात्‌  ओर  धनराशि  जारी  करने  पर  विचार  करेगा  ।

 बिहार  के  पलामू  जिले  में  कोयला  खातनें

 809.  श्री  रामदेव  राम  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  पलामू  जिले  में  शुरू  की  गई  तथा  बंद  की  गई  कोयला  खानों  की  अलग-अलग
 संक्ष्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  गोरे  खाने  को  भी  बंद  करने  का  आदेश  दिया

 गोरे  खानों  के  बंद  होने  के  दौरान  कितने  श्रमिक  विस्थापित  और
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 अब  तक  काम  पर  लगाए  गए  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उन  प्रतिष्ठानों  के  नाम

 कया  हैं  जिनमें  उन्हें  काम  पर  लगाया  है  तथा  उन  प्रतिष्ठानों  के  नाम  क्‍या  है  जहाँ  बाकी  श्रमिकों  को

 काम  पर  लगाया  जाएगा  ?

 वीक  लक  की  कलकि  लक  ———  ee  मकान काम

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०बी०  :  बिहार  के  पलामू  जिले  में  दो

 विद्यमान  कोयला  खानों  को  अर्थात्‌  हुतार  तथा  राजहारा  को  राष्ट्रीयकरण  के  उपरान्त  नियंत्रण  में  ले

 लिया  गया  था  ओर  सेन्‍्ट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  द्वारा  एक  नई  हेरीलॉग  खान  को  स्वीकृति  दी  गई  जो

 कि  वर्तमान  में  कार्यान्वयन  अधीन  उक्त  जिले  में  किसी  भी  कोयला  खान  को  बंद  नहीं  किया
 गया  है  ।

 गौर  मेगनेटाइट  खान  को  उचित  ग्रेड  की  मंगनेटाइट  धातु  की  अनुपलब्धता  के  कारण
 तथा  अत्यधिक  वित्तिय  हानि  होने  के  कारण  भी  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 और  गौर  मेगनेटाइट  खान  में  नियोजित  320  श्रमिकों  में  से  सात  श्रमिकों  को  खान
 में  ही  काम  उपलब्ध  करा  दिया  गया  जो  कि  उसकी  देखरेख  तथा  सुरक्षा  का  कार्य  कर  रहे
 बाकी  श्रमिकों  की  नियुक्ति  अन्य  संगठनों  में  निम्नलिखित  रूप  में  की  गई  है  ।

 1.  कठारा  क्षेत्र  308

 2.  पिपरवार  ध्ण्य  3

 3,  बी०  एण्ड  के०  न  6

 4.  राजरघा  तन  2

 5.  अरगदा  नल  1.

 बाहनों  द्वारा  ध्वनि  प्रदूषण

 810.  श्रो  गिरधारी  लाल  भागंव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  ट्रकों  तथा  अन्य  वाहनों  द्वारा  हॉने  बजाने  से  उत्पन्न  ध्वनि  प्रदूषण  के

 संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  इसकां  ब्यौरा  क्‍या

 कौन-कौन  से  क्षेत्रों  में  ध्वनि  प्रदूषण  निर्धारित  मानक  सीमा  से  अधिक  पाया  गया  है
 तथा  लोगों  उन  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  गर्मवती  महिलाओं  एवं  अच्चों  पर  इसका  क्‍या

 प्रभाव  पड़ता  और

 ऐसे  ध्वनि  प्रदूषण  की  रोकथाम  हेतु  सरकार  ने  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवदोश  ट/ईटलर)  :  से  |  केरद्रीय

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  1989-90  में  देश  के  आठ  महानगरों  में  ष्वनि-स्तर  संबंधी  सर्वेक्षण  किया

 अध्ययन  में  भारी  यातायात  वाले  क्षेत्रों  में  भी  ध्वनि  स्तर  को  मानिटर  किया  गथा  था  ।  दिल्ली  के

 वाणिज्यिक  और  भारी  याताय।त  वाले  क्षेत्रों  तथा  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  औसत  परिवेशी
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 घ्वनि  स्तर  दिन  के  समय  मानक  से  अधिक  था  जबकि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  ध्वनि  स्तर  मानक  से  कम

 था  ।  भारी  यातायात  वाले  क्षेत्रों  और  साइलेंस  जोन्‌स  में  ध्वनि  के  मुख्य  स्रोत

 वाहन  ही  पाए  दिल्‍ली  नगर  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  परिवेशी  ध्वनि  स्तर  दर्शाने  वाला  हिस्टोग्राम

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  ध्वनि  प्रदूषण  विशेषकर  गर्मवती  महिल।ओं  और  शिक्षुओं  पर

 पड़ने  प्रभाव  का  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  अध्ययनों  से  पता  चला  कि

 ऐसी  ध्वनि  कष्टदायक  होती  है  और  इससे  मनोवेज्ञानिक  और  शारीरिक  परिवतंन  होते  भावनात्मक

 प्रतिक्रियाएं  उत्पन्न  होती  हैं  और  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव  पड़ता  दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  ने  23  दाक्षिक
 15  रिहायशी  कालोनियों  और  32  अस्पतालों  के  आस-पास के  क्षेत्रों  को  जोनਂ

 चोषित  किया  ध्वनि  प्रदूषण  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  नियमित  रूप  से  मुकदमा  चलाया

 जाता  वर्ष  के  दोरान  1.1.92  से  15.11.92  तक  1,02,918  वाहन  चालकों  पर  ध्वनि  प्रतिबंधों
 का  उल्लंघन  करने  के  लिए  मुकदमा  चलाया  गया  ।
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 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  3  पर  कार्य

 ]
 811  श्री  अमर  रायप्रधान  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  ब  1  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  3।  पर  टोरसा  नदी  पर  नए
 पुल  सहित  घोकसरडांग  होकर

 फ्लाकटा  से  प्‌ंडीबाड़ी  तक  नए  मार्ग  पर  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई

 इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  है  तथा  अब  तक  कितनी  धनराष्टि  स्वीकृत  कौ  गई
 और

 पुल  और  सड़क  का  निर्माण  पूरा  होने  की  अनुमानित  तिथि  कौम-सी

 जल-भूतल  परिवहन  मनम्त्राल्य  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  से  राष्ट्रीय
 पर  फ्लाकटा  से  पुडीबाड़ी  तक  13.72  करोड़  रु०  की  लागत  से  मए  संरेखण  कार्य

 जिसमें  तोरसा  नदी  पर  नया  पुता  शामिल  दिनांक  10.11.88  को  स्वीकृति  दी  गई  ।  इस  कार्य
 को  दो  पैकेजों  में  बाटा  गया  अर्थात्‌  पकेज  टोरसा  पुल  से  सम्बन्धित  है  जो  अभी  शुरू  हुआ
 है  और  पैकेज  Il  सम्पर्क  छोटे  पुलों  और  पुलियों  से  सम्बन्धित  है  जिन  पर  लगभग  20%
 प्रगति  हो  चुकी  इस  सम्पूर्ण  परियोजना  को  1995  तक  पूरा  करने  का  लक्ष्य

 ऋण  राहुत  योजना

 ]
 812.  श्रो  ब्रह्मानन्द  मंडल  :

 क्या  जित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कृषि  और  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तर्गत  ग्रामिण  बंकों  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  की

 राहत  दी  गयी

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तगगंत  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बंक  को  केन्द्रीय  सरकार  की
 ओर  से  200  करोड़  रुपये  की  दूसरी  किस्त  प्राप्त  हो  चुकी  किन्तु  ग्रामीण  बंकों  को  उनके  द्वारा  दी
 गयी  राहत  के  अनुपात  में  धनराष्ि  नहीं  दी  गयी  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  द्वारा  राहत  की  इस  धनराहि  को  ग्रामीण  बंकों  को  मे  दैने  के  कारण  उन्हें
 घाटा  हो  रहा  है  और  ण्दि  तो  इन  बंकों  को  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराष्षि  का
 घाटा  हुआ  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  वलब्रीर  :  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास
 बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  कृषि  एवं  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के  अन्तर्गत  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बकों  द्वारा  कुल  798.97  करोड़  रुपये  की  क्रण  राहत  प्रदान  की  गई  यह  आंकड़ा
 अमन्तिम  है  क्‍योंकि  नाबार्ड  से  बंकों  से  प्रदान  की  गई  राहुत  की  शत  प्रतिशत  जाँच  करने  और  अपात्र
 हिताधिकारियों  से  संबंधित  हिस्से  को  अलग  करने  के  बाद  संशोधित  दावे  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कह्ल
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 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  को
 अनुदान

 के  रूप  में और  नाबार्ड  ने  इस  योजना  के  अंत  गत  ः
 413.31  करोंड  रुपये  जारी  किए  उपलब्ध  शेष  राशि  बेकों  से  अंतिम/संशोधित  दावे  होने  के

 बाव  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  को  उनके  दावों  के  समानुपातिक  आधार  पर  मंजूर  की  जाएगी  ।  ऋणों  के ।,
 इन  ऋणों  पर  लिए  जाने  वाले  ब्याज  की प्रयोजन-वार  और  अवधि-वार

 इन  ऋणों  को  बट्टे'खाते  डालने  की  तारीखों  आदि  जंसे  ब्यौरे  के  अभाव  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  द्वारा

 इस  सम्बन्ध  में  उठाई  गई  हानियों  की  राशि  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 डो०  टो०  सी०  मूमि  का  वाणिज्यिकोकरण

 813,  क्षुमारी  फ़िड़ा  तोपनों  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  17  1992  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  1623  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  डी०  टी०  सी०  की  फालतू  भूमि  के  वाणिज्यिक  उपयोग  की  योजना  को
 अंतिम  रूप  दे  दिया

 )
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  डी०  टी०  सी०  की  फासतू  भूमि  का  न

 वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 प्रत्येक  डियरो  की  फालतू  भूमि  को  फिस  प्रकार  के  वाणिज्यिक  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  किया
 जायेगा  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  टाईटलर  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  रिजवं  बक  द्वारा  केरद्र  सरकार  को  धन  दिए  जाने  पर  रोक

 814.  श्रो  एम०  थो०  बी०  एस०  मूर्ति
 : भ

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  सरकारों  पर  लगाई  गई  रोक  के  समान  ही  भारतीय  रिजवं  बंक  का  केन्द्र
 सरकार  को  दी  जाने  वाली  अधिकतम  राशि  पर  भी  रोक  लगाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्ज्ञालय  में  राज्य  मन्त्रो  शांताराम  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  वाधिक  योजना  के  वित्तपोषण  की  योजना  के  आधार  पर
 राज्यों

 को
 उनके  आयोजना  और  आयोजना-भिन्‍्न  व्यय  के  लिए  प्रदान  थी  जाने  बाली  अपेक्षित  सहायता

 और  वित्त  आयोग  की  स्वीकृत  सिफारिशों  केन्द्रीय  घाटे  का  हिस्सा  होती  भारतीय  रिजर्य  बंक  भी
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 ना  —  ए॑र2७७७एछएछताा  लो जपता  पाए  ््  ———

 राज्यों  को  उनके  अस्थायी  नकद  घाटों  की  पूर्ति  के  लिए  अर्थोपाय  अग्रिम  प्रदान  करता  हस

 इनके  अतिरिक्त  राज्यों  भारतीय  रिजवं  बंक  से  लगातार  ओबरड्राफ्ट  लेने  की  अपेक्षा  नहीं  की

 जाती  ।  इसलिए  भारतीय  रिजवं  बंक  के  ऋण  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  और  राज्यों  की  स्थिति  बस्तुतः

 तुलनीय  नहीं  भारतीय  रिजव॑  बक  के  ऋण  में  निवल  वृद्धि  पर  बारीकी  से  नजर

 रखती  है  ओर  इसे  उचित  सीमाओं  मे  रखने  के  लिए  हर  संभव  उपाय  करती  है  ।

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 815.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोज  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  199  2-93  के  दोरान  केरल  में  राजमार्गों  के  विकास  हेतु  कुछ
 योजनाओं  को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  कुल  कितनी  लम्बी  सड़क  का  विकास  करने  की  सम्भावना  है

 और  इस  प्रथोजनार्थ  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 जल-भतल  परिवहन  के  राज्य  मन्‍्त्री  जगदीश  :  और

 हाँ  ।  वर्ष  1992-93  के  दौरान  निम्नलिखित  परियोजना  स्वीकृत  की  गई

 परियोजना  का  नाम  स्वीकृत  धनराशि

 रा०  पर  अकुलम  पुल  का  निर्माण  4,90,03,000  रु०

 यह  स्कीम  एक  पुल  परियोंजना  से  संबंधित  चालू  वर्ष  के  लिए  इस  कायं  हेतु
 1  लाख  रु०  का  बजट  प्रावधान  है  ।

 अप्रबासो  भारतोयों  की  केरल  में  जमा  धनराशि

 816.  श्री  कोडोीकुस्नील  सुरेश  :

 क्यां  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अप्रवासी  भारतीयों  की  केरल  के  विभिन्‍न  बैकों  में  कितनी  घनराशि  जमा  और

 अप्रवासी  भारतीयों  ने  केरल  के  किस  बेक  में  अधिकतम  राषि  जमा  की  है  और  तत्संबंधी

 ध्यौरा  क्‍या

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  इलथोर  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सांथिधिक  नकदी  अनुपात  और  नगदी  प्रारक्षित  अनुपात

 817.  श्री  के०  मुरलोधरण  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 $$ ऊन सांविधिक

 भारतीय  रिजबं  बेंक  ने  वर्तमान  सांविधिक  नकदी  अनुपात  और  नगदी  प्रारक्षित  अनुपात
 कितना  निर्धारित  किया  और

 इसमें  और  कमी  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  ससत्री  इलबोर  :  दिनांक  3  1992  की
 स्थिति  के  अनुसार  बकाया  निवल  मांग  और  सावधि  देयताओं  देयताओं  को  के
 स्तर  पर  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  प्रामीण  बेंकों  को  की  सांविधिक  नकदी  अनुपात
 को  38.5  प्रतिशत  निर्धारित  किया  गया  है  और  दिनांक  3  1992  के  स्तर  से  ऊपर  की  निवल

 मांग  और  समय  देयताओं  में  किसी  भी  वृद्धि  के लिए  सांविधिक  नकदी  अनुपात  को  30  प्रतिशत

 निर्धारित  किया  गया  अनिवासी  देयताओं  पर  सांविधिक  नकदी  अनुपात  30  प्रतिशत  निर्धारित

 किया  गया  है  भारतीय  रिजवे  बंक  ने  घोषणा  की  है  कि  दिनांक  3  1992  की  स्थिति  के

 अनुसार  देयताओं  पर  सांविधिक  नकदी  अनुपात  को  निम्नानुसार  कम  किया  जाएगा  :-

 पखवाड़े  से  शुरू  होने  वाली  प्रभावी  तारीख  दिनांक  3  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  निवल
 मांग  और  सावधि  देयताओं  सी०  एन०  आर०
 और  एन०  आर०  ई०  जमा  राहियों  फो  पर
 निवल  मांग  और  सावधि  देयताओं  पर  सांविधिक  नकदी

 अनुपात
 न्‍ीजनननिननयाययय।पएापनपए।खक्‍ऊखभझझ+++ापभ्प+ैेै  शा  -  नल

 9  1993  38.25

 6  1993  38.00

 6  माचे  1993  47  <
 >+-+--+++-

 घरेलू  और  अनिवासी  देयताओं  के  लिए  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  के  आरक्षित  नकदी  अनुपात
 को  15  प्रतिशत  निर्धारित  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  वृद्धिशील  आरक्षित  नकदी  अनुपात  के

 अन्तगंत  नकद  बकाया  अवरुद्ध  बना  रहा  ।  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  घोषणा  की  है  कि  अवरुद्ध  हुए
 बकाया  नकद  को  तीन  समान  किएतों  में  जारी  कर  दिया  जाएगा  (17  1992,  14

 1992  और  12  1992  को  शुरु  होने  वाला  पखबाड़ा  ।

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  सांविधिक  नकदी  अनुपात  में  की  जाने  वाली

 और  कटौती  को  सरकार  की  बाजार  ऋण  की  आवश्यकताओं  और  वित्तीय  घाटे  में  कमी  को  ध्यान  में
 रख  कर  किया  आरक्षित  नकदी  अनुपात  में  और  कटौती  मुद्रास्फीति  दर  की  कमी  और
 कारगर  मौद्रिक  नियंत्रण  के  लिए  वेकल्पिक  उपायों  को  विकसित  करने  पर  निर्मर  करेगी  ।

 नये  सिलेसिलाये  वस्त्र  निर्यातकों  के  लिए  सुविधाएं

 818.  श्री  शशि  प्रकाश  :

 क्या  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  ने  सिलेसिलाये  वस्त्र  कोटा  नीति  के  अन्तर्गत  नए  अस्त्र  निर्यातकों  को
 क्या  सुविधाएं  प्रदान  की  और
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 उनके  हितों  की  रक्षां  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/करने  का  विचार  है  ?
 रकम  व्कषणा  aes  अनजानी  नननयन  ५यण  —  —_——

 वस्त्र  मरत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  अजश्ञोक  :  और  परिधान  निर्यात

 हकदारी  वितरण  नीति  के  अन्तर्गत  अभ्यपर्णों  या  अन्यथा  के  कारण  समय-समय  पर

 उपलब्ध  होने  वाली  मात्राओं  को  पहले  आओ  पहले  पाओ  प्रणाली  के  अन्तगंत  आबंटित  किया  जाता  है  ।

 नये  परिधान  निर्यातक  ऐसे  कोट  के  आबंटन  के  लिए  आवेदन  कर  सकते  ऐसे  निर्यातक

 निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  के  अन्तगंत  कोट  पाने  के  पात्र  हैं  जिसमें  वाषिक  कोटों  का  20%  श्राबंटित

 किया  जाता  बछरतें  कि  उन्होंने  विनिर्माण  एककों  की  स्थापना  की  हो  और  कुछ  छर्तों  का  पाव़त
 किया  हो  ।  गेर  कोटा  हऊदारी  क्यू०  प्रणाली  के  अन्तर्गत  वाधषिक  कोटे  का  18%  आबंटन

 किया  जाता  है  जिसको  नये  निर्यातक  पाने  के  पात्र  हैं  जो  कि  कोटा  देशों  ओर  गर-फोटा  देशों  को  उनके

 द्वारा  किए  गए  गेर-कोटा  पदों  के  निर्यात  निष्पादन  पर  निर्मर  करता  नये  निर्यातक  विगत  निष्पादन

 हकदारी  प्रणाली  और  गेर-कोटा  हकदारी  प्रणाली  के  अन्तगंत  हकदारियों  के  हस्तान्तरण  की  सुविधा
 का  भी  लाभ  सकते  हैं  इसक  अलावा  कोटा  देशों  और  गैर-कोटा  देशों  को  गर-कोटा  पदों  के

 निर्यात  के  बारे  में  कोई  भी  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 सेवा  निवत्त  रक्षा  कर्मियों  हेतु  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 819,  डा०  राजांगोपालम  श्रोधरण  :

 जया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सड़क  महानिदेशालय  के  प्रक्षिक्षण  निदेशालय  ने  वर्ष  1992  के  दौरान  भौच्योगिक
 रईः  विधि  .  ही  व  े  व

 आयोजित सम्बन्धों  के  बारे  में  सेना  के  सेवानिवृत्त  अधिकारियों  के  लिए  कोई  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  श्रम  मंत्रालय  ने  इस  पाठ्यक्रम  का  आयोजन  किया  और

 इस  पाठ्यक्रम  से  सेवानिवृत्त  सेना  कामिकों  का  किस  हद  तक  लाभान्वित  होने  की

 सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मन्‍्तरो  शरद  :  और  पुनर्वास  महानिदेशालय  ने  1992

 से  1993  तक  सवानिवृत्त  होने  वाले/सेवानिवृत्त  हो  गए  सेना  अफसरों  के  ओद्योगिक  संबंधों  तथा

 कामिक  प्रबंधन  में  स्नातकोत्तर  डिपलोमा  पाठ्यक्रम  शुरू  किया  तीनों  सेनाओं  से  2।  अफसरों  के

 पहले  बैच  को  निम्नलिखित  विषयों  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  हैं  ४

 उद्योगों  में  कार्य  करने  की  परिस्थितियाँ

 (2)  मजदूरी  तथा  वेतन  प्रबंध  ।

 (3)  औद्योगिक  मनोविज्ञान  तथा  व्यवहारात्मक  विज्ञान  ।

 (4)  औद्योगिक  संबंध  ।

 (5)  सामाजिक  सुरक्षा  ।
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 (७)  ओद्योगिक  विधि  ।

 (7)  श्रम-विधि  ।

 (8)  मानव  संसाधन  का  संगठनात्मक  व्यवहार  एवं  प्रबंधन  ।

 नहीं  ।

 इस  पाठ्यक्रम  को  उद्देश्य  प्रशिक्षित  अफसरों  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि
 करना  है  ।

 गे  र-बे  किंग  वित्तीय  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  कार्यदल

 820.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजव॑  बंक  द्वारा  गठित  गैर-बे  किंग  बित्तीय  कंपनियों  सम्बन्धी  काय॑  दल  द्वारा

 दिए  गए  मुख्य  सुझाव  कया

 क्‍या  सरकार  उनके  सुझावों  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  सुझावों  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की

 सम्भावना

 बित  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  बलबोर  :  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  वित्तीय
 कम्पनियों  पर  गठित  कार्यदल  की  मुख्य  सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं  : 5  ॥

 (I)  गैर  बंककारी  वित्तीय  कम्पनियों  के  श्रेणीवार  वर्गीकरण  को  रदद  करके  उनके  लिए
 एक  समान  बिनियम  लागू  करना  ।

 (11)  50  लाख  रुपये  ओर  अधिक  को  निवल  अधिकृत  निधि  वाली  कम्पनियों  के  लिए
 नियंत्रण-कारी  रुख  अपनाना  ।

 ला

 नई  कम्पनियों  के  लिए  प्रवेश  मानदण्ड  ।

 (IV)  विनियम  का  ध्यान  कम्पनियों  के  देनदारी  पक्ष  से  परिसम्पत्ति  पक्ष  पर  केन्द्रित  करना  ।

 (५)  तुलन  पत्र  इतर  मदों  के  लिए  परिसम्पत्ति  और  ऋण  संपरिवतंन  तत्वों  हेतु  जोखिम  भार
 पर  आधारित  पूंजी  पर्याप्तता  मानक  लागू  पूंजी  पर्याप्तता  मानदण्ड  को  लागू
 करने  तक  समग्र  ऋण-इक्यविटी  अनुपात  15  :  1  होना  चाहिए  ।

 (VI)  पोर्टफोलियो  प्रबन्धन  स्कीम  के  तहत  निर्धारित  राशि  किसी  कम्पनी  द्वारा  अधिकृत
 निवल  राशि  के  अनुरूप  होती  चाहिए  ।

 गैर  बंककारी  वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा  स्वीकृत  जमाराशियों  की  अवधि  12  महीने  से
 84  महीने  होनी  चाहिए  ।

 गैर  बेकिंग  वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा  स्वीकार  की  जाने  वाली  जमाराष्षियों  पर  ब्याज
 दरें  वाणिज्यिक  बंकों  द्वारा  दी  जाने  थाली  ब्याज  दरों  से  20,  से  3%  अधिक  ही
 सीमित  किया  जाना  चाहिए  ।
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 (5)  आय  पता  लेखें  को  सुस्पष्ट  अशोष्य  और  संदिग्ध  ऋणों  के  लिए
 प्रधान  करने  हेतु  मानदण्डों  का  निर्धारण  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सिद्धांत  रूप  में  कायंदल  की  सिफारिशों  को  स्वीकार

 कर  लिया  इन्हें  चरणबद्ध  रूप  से  लागू  किया

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  2  को  चोड़ा  करना

 821.  श्री  भगवान  हांकर  शाक्‍त  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली-कानपुर-कलकत्ता  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  2  के  मथुरा-आगरा
 खंड  को  चौड़ा  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  पर  काम  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  ?

 जल-भतल  परिवहन  मन्श्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  ४  ओर  जी

 ओ०  ई०  सी०  एफ०  जापान  की  ऋण  सहायता  से  रा०  रा०  2  के  मथुरा-आगरा  खंड  में

 148.33  कि०  मी०  से  199.66  तक  को  घार  लेन  का  बनाने  की  परियोजना  संस्वीकृति  के

 199  2-93  की  अनुदान  मांगों  में  शामिल  किया  गया  है

 कार्य  शुरू  होने  की  संभावित  तारीख  अभी  नहीं  बतलाई  जा  क्‍योंकि  यह
 परियोजना  के  अनुमोदन  के  बाद  और  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगी  बोली  के  आधार  पर  निविदाओं  के

 आमंत्रण  सहित  अन्य  आवश्यक  औपच।रिकताएं  पूरी  होने  के  बाद  ही  शुरू  होगा  ।

 सहकारो  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  को  ब्याज  वरें

 822.  श्री  माणिक  राव  होडल्पा  गावीत  :

 क्या  थिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  हाल  ही  में  उधार  देने  की  दर  तथा  सभी  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सहकारी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  द्वारा  46  दिन  से  तीन  वर्षों  क ेलिए  जमा  धनराश्षि  पर  दी  जाने  वाली

 ब्याज  दर  में  कमी  की  घोषणा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  ओर  भारतीय  रिजवें  बेंक  ने
 9  1992  से  राज्य/कैन्ट्रीय  सहकारी  बेकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  जमाराधियों  और

 श्रग्रिमों  की  ब्याज  दरों  में  निम्नलिखित  संशोधन  किए  हैं  ।
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 लंसाराशि

 ()  46  दिन  से  3  वर्ष  और  उससे  अधिक  अवधि  की  परिपक्वता  वाली  जमाराषहियों

 मुद्रा  अनिवासी  खाता/अनिवासी  विदेशी  खाता  को  पर  एक  प्रतिशत

 बिन्दु  से  “2  प्रतिशत  वाधिक  से  अधिक  नहींਂ  ब्याज  दरों  में

 बचत  बंक  जमाराशियों  पर  6.0  प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज  दर  में  कोई  परिवतेंन  नहीं
 किया  गया  राज्य  और  सह॒कारी  बेक  अपने  विवेकानुसार  बचत  जमाराशियों  और
 सावधि  जमारधि  खातों  पर  निर्धारित  दरों  के  अतिरिक्त  1/4  प्रतिशत  वार्षिक
 तथा  1/2  प्रतिशत  वार्षिक  के  हिसाब  से  अतिरिक्त  ब्याज  दे  सकते  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बेंक  अपने  नेवल  बचत  बेंक  जमाराषियों  के  संबंध  में  1/2  प्रतिशत
 धाषिक  के  हिसाब  से  अतिरिक्त  ब्याज  दे  सकते  हैं  ।

 (7)  अनिवासी  रुपया  खातों  आर०  ई०  के  अन्तगंत  जमाराषियों  पर
 ब्याज  दरें  ।

 इस  श्रेणी  में  बचत  बंक  जमाराशि  दर  को  5  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  6  प्रतिश्षत  कर  दिथा  गया
 46  दिन  से  3  वर्ष  और  उससे  अधिक  अवधि  की  परिपक्वता  वाले  अनिवासी  भारतीयों  के  खातों

 के  लिए  सावधि  जमा  दर  “13.0  प्रतिशत  वापधिक  से  अधिक  नहींਂ  के  अनुसार  एकल  निर्धारण  है
 जैसा  कि  नीचे  दर्शाया  गया  है  :
 जा  हल्‍एएएएणणाणणाणाात

 खाते  की  अेणी  पिछली  वर  9  1992  से  प्रभावी
 संशोधित  वरें

 विन  ee  _  |
 सावयधि  जमाराशियाँ

 46  दिन  से  एक  वर्ष  से  कम  अवधि  के  लिए  8.5  )  “46  दिन  से  3  वर्ष  और
 एक  वर्ष  से  लेकर  2  बषं  से  कम  अवधि  के  लिए  10.5;  उससे  आंधक  अवधि  की
 2  वर्ष  से  लेकर  3  वर्ष  से  कम  अवधि  के  लिए  11.0  9  पारेपक्‍ता  के  लिए

 घो  3  वर्ष  से  लेकर  5  वर्ष  से  कम  अवधि  के  लिए  13.0  |  13  प्रतिशत  से  अधिक
 5  यषे  और  उससे  अधिक  अवधि  के  लिए  14.0  |  नहींਂ  ।

 सा  अअआख0७  उ  ७  ७उअउअ  अ  उ्  फहउरऔ  आ  फ8७  ७8छ  आफ  ऊऋ  फ  उ  छअआऋअछ+आ
 उधार  सम्बन्धी  ब्याज  व

 2  लाख  रुपये  से  अधिक  को  ऋग  सीमाओं  पर  उधार  संबंधी  ज्याज  दरें  एक  प्रतिशत  बिन्दु
 अर्थात्‌  19.0%  से  घटा  कर  18%  से  कर  दी  गयी  निर्यात  ऋण
 ब्याज  दर  को  समान  रूप  से  एक  प्रतिशत  बिन्द्र  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 20  बड़  ओद्योगिक  घरानों  के  विरुद्ध  बकाया  कर

 823.  भरी  मोहन  रावले  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1988-89,  1989-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  अन्त  में  20  बड़े
 औद्योगिक  घरानों  पर  अलग-अलग  केन्द्रीय  उत्पाद  सीमाशुल्क  तथा  आयकर  की  कितनी  घनराष्ि
 बकाया  और
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 7)  ऊझ॒  _  पे  ्फ  फ

 उनसे  बकाया  धनराहि  को  वसूल  करने  के  लिए  तथा  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए
 जा  रहे

 वित्त  मसत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामेशवर  :  और  बकाया  कर  की  राशि
 के  बारे  में  आंकड़े  औद्योगिक  घराने-वार  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  पूरे  देश  में  फंले  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  इन
 औद्योगिक  घरानों  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  बहुत-सी  कम्पनियों  के  बारे  में  सूचना  एकत्रित  करने  में  हतना
 अधिक  समय  एवं  परिश्रम  लगेगा  कि  उससे  प्राप्त  होने  वाले  परिणाम  उद्देश्य  के  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।

 बकाया  कर  राक्षियों  की  वसूली  के  यथा-आवश्यक  समझे  गये  विधिक  एवं
 अध्य  उपाय  समय-समय  पर  किये  जाते  रहते  हैं  ।

 परियोजना  मूल्यांकत  समिति

 824,  श्री  जाजं  फर्नान्‍न्डोज  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  291  मिलियन  टन  कोयले  के  वार्षिक  उत्पादन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने

 के  लिए  स्वीकृत  400  परियोजन/ओं  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  परियोजना

 मूल्यांकन  समिति  गठित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  की  संभावना  है  ?

 कोयला  मन्त्रालय  में  उप  सम्त्री  एस०  थोी०  :  से  सरकार  ने  कोयला
 कत्र  में  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  परियोजना  मूल्यांकन  समिति  का  गठन  नहीं  किया

 कोयला  मन्‍्त्रालय  ने  परियोजना  निष्पादन/कार्यान्वयन  के  लिए  मार्ग॑निद्देशों  की  सिफारिदा  करने

 किन्तु  एक  समिति  का  गठन  किया  था  तथा  इन  मार्गनिर्देशों  का अनुपालन  किए  जाने  के  लिए  उस्हें
 कोयला  कम्पनियों  में  परिचालित  किया  गया  सी०  आई०  एल०  कोयला  मंत्रालय  के  साथ
 परामर्श  करके  एक  केन्द्रीय  दल  का  भी  गठन  किया  है  ताकि  सभी  चालू  परियोजनाओं  के  तीत्र
 कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 काफी  स्वीकृत  परियोजनाओं  को  अब  पूरा  कर  लिया  गया  दिनांक  1.10.1992  की

 स्थिति  के  अनुसार  कोल  इंडिया  लि०  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  में  201  परियोजनाएं
 रही  हैं  और  पूरी  हो  जाने  पर  इन  परियोजनाओं  से  168.40  मिलियन  टन  कोयले  का  वाधिक

 उत्पादन  प्राप्स  होगा  ।

 कोयला  क्षेत्रों  में  कम  लागत  के  मकानों  का  निर्माण

 ]

 825.  श्लौ  एमन०  जे०  राठवा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  केन्द्र  का  कोयला  क्षेत्रों  मे ंनिवास  कर  रहे  आधिक  दृष्टि  से

 पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  कम  लागत  के  मकानों  के  निर्माण  हेतु  भारत  कोरिंग  कोल  लि०  के  साथ
 सआिलकर  कोई  योजना  तैयार  की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कुल  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  जाएगा  तथा  इससे  पिछड़े  वर्ग  के  कुल  कितने  लोगों

 को  लाभ  प्राप्त

 इनके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावता  और

 इन  मकानों  के  आवंटन  हेतु  क्या  छर्तें  निर्धारित  की  गई

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०  बो०  :  से  केन्द्रीय  खान

 अनुसंधान  गृह  तथा  भारत  कोकिक  कोल  लि०  निम्न  लागत  गुहों  का  नि  माण  किए  जाने  की
 |

 एक
 योजना  बनाने  के  सम्बन्ध  में  परस्पर  विचार-विमश  कर  रही  यह  मामला  अभी  भी  पयवेक्षण  के

 चरण  में  हैं  ।

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास

 826.  श्री  सूर्य  नारायण  यावव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तरी  बिहार  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा

 उनका  विकास  करने  तथा  उनके  क्षेत्र  में  बुद्धि  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  कायं  हेतु  चालू  वर्ष  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदोश  :  जी  हूँ  ।  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  विकास  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ओर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मौजूदा

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  पारस्परिक  प्राथमिकता  और  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इनमें  सुधार  काय्यं  किए  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  28,  28  ए  और  To  का  भाग  लम्बाई  567

 कि०  उत्तरी  बिहार  से  होकर  गुजरता  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  इन  खंडों  पर
 सड़क/पुल

 परियोजनाओं  के  विकास  के  वर्ष  1992-93  के  444.79  लाख  रु०  का  प्रावधान  किया

 गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पोड़ी  और  चमोली  जिसे  में  बंक  शाखायें

 827.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खन्डूरो  :

 क्या  विस  मंत्री  26  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  753  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पौडी  और  चमोली  जिलों  के  उन  सभी  स्थानों  पर  बेक  शाखायें

 खोल  दी  गई  है  जिनके  लिए  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  लाइसेंस  जारी  किए

 यदि  तो  उन  बैंकों  ओर  स्थ्गनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  पर  ये  शाखाएं  खोली  गई

 यदि  तो  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 प्रस्ताव
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 का  ब्  लजाज--ः

 बेंकों  की  शाखायें  खोलने  हेतु  स्वीकृत  किए  गए  उपरोक्त  लाइसेंसों  की  मान्य  अवधि  को

 कितने  समय  के  लिए  बढ़ाया  गया  और

 इन  जिलों  के  उन  नये  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहाँ  से  सरकार  को  सार्वजनिक  प्रतिनिधियों

 मे  बेक  शालायें  खोलने  हेतु  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  इस  बारे  में  अभी  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सग्जो  दलबीर  :  से  पौड़ी  गढ़वाल  और  भमोली

 जिलों  के  संबंध  में  भारतीय  रिजवे  बंक  द्वारा  जारी  किए  गए  लम्बित  पड़े  लाइसेंसों  में  से  पंजाब

 नेशनल  बक  ने  चेलूसंण  ओर  गेंडान्नाल  नामक  ग्रामीण  केन्द्रों  में  ध्ाखायें  खोली  बाकी

 लाइसेंसों  का  उपयोग  अभी  किया  जाना  भारतीथ  रिजवं  बंक  ने  इस  वर्ष  के  आरम्भ  में  बंकों  को

 याद  दिलाया  था  कि  वे  आबंटित  केन्द्रों  में  यधाशीघ्र  शाखायें  खोल  दें  ।  बेकों  ने  कहा  है  कि  आबंटित

 केन्द्रों  मे ंसमी  मौसमों  के  लिए  पक्की  उपयुक्त  संचार  आदि  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं
 की  कमी  के  कारण  शाखायें  खोलने  में  देरी  हुई  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  भी

 अनुरोध  किया  है  कि  आवश्यक  आधारभूत  सुविधायें  प्रदान  करने  में  वे  अपना  सहयोग  दें  ताकि  इन
 केन्द्रों  मे ंबंक  अपनी  शाखायें  खोल  सर्क  ।  बकाया  लाइसेंसों  की  वंधता  अवधि  को  31.3.1993  तक

 बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  चघमोली  ओर  पौड़ी  गढ़वाल  जिलों  के

 लिखित  केद्धों  में  शाखाएं  खोलने  के  बारे  में  उन्हें  जनता  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  :

 जिले  का  माम  फेर  का  नाम

 शमोली  मेैथान  नानी

 केदारक्लाल  और  जख

 पौड़ी  गढ़वाल  कटीरी  ब्यासघाट  और
 सतपाली

 प्रामीण  केन्द्रों  के  लिए  नवीन  लाइसेंसिंग  नीति  के  प्रत्येक  बंक  को  अपने  सेवा  क्षेत्र  के

 अन्तर्गत  आने  वाले  केन्द्रों  का  पता  लगाना  होता  है  और  उक्त  केन्द्रों
 सै  संबंधित  आवश्यक  ब्यौरा  जिले

 के  लीड  बक  को  भेजना  होता  लीड  बंक  ऐसी  सूची  का  समेकन  कर  उसे  जिला  कलेक्टर  के  पास

 भेजता  है  जो  अपनी  सिफारिशों  सहित  उसे  संबंधित  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  भारतीय  रिजर्व  बेंक

 के  पास  भेजता

 थाल  भम  विरोधी  संयुक्त  राष्ट्र  कार्यवाही  संल

 ]

 828.  डा०  सुधोर  राय  :

 अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  अमरीका  ने  बाल  श्रम  के  विरुद्ध  लोगों  को

 प्रोत्साहित  करने  के  विचार  से  एक  सेल  स्थापित  किया  है  जिसका  नाम  बाल  श्रम  विरोधी  काय॑वाही
 कक्ष  और
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 कअभनज-+-ननमननन+न  ++  न

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  का  क्‍या  योगदान  होगा
 ?

 अम  मन्त्रालय  सें  उप  सन्‍्त्री  पथन  सिह  ४  और  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  संयुक्त  राष्ट्र  पद्धति  की  संस्थागत  व्यवस्था  भहाँ  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बाल  श्रम  विषयों  पर
 विचार  किया  जाता  है  जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्बन्धी  बाल  श्रम  निवारण

 कार्यक्रम  तथा  20  1989  को  यू०  एन०  जी०  ए०  द्वारा  अपनाएं  गए  बालकों  के
 अधिकार  सम्बन्धी  अभिसमय  के  अन्तर्गत  बालकों  के  अधिकार  सम्बन्धी  समिति  शामिल

 सरकार  वाल  श्रम  उन्मूलन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  में  सक्रियता  श्ले  भाग  ले  रही

 अनिवासी  भारतोय  रुपया  खांता

 829.  श्री  संयद  शाहाबुद्दीन  :

 क्या  बिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  ढपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  निर्धारित  रुपये  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  बेंक  लेन-दैन  में

 तथा  खुले  बाजार  में  पृथक-पृथक  रूप  से  1992  से  प्रति  माह  क्या  कीमत  रही

 आनेवासी  भारतीयों  द्वारा  1992  से  प्रति  माह  कुल  कितना  रुपया  भारत  में
 भेजा  गया

 क्या  सरकार  को  अनिवासी  भारतीयों  से  विदेश  स्थित  भारतीय  बंकों  के  माध्यम  से  रुपयों
 में  अनिवासी  भारतीय  रुपया  खाता  खोलने  तथा  संचालन  में  लगने  वाले  समय  और  प्रयत्न  के  सम्बन्ध
 में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  प्रक्रिया  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  क्या  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  किसी  अनिवासी  भारतीय  को  विदेश  स्थित  किसी  बेक  के  माध्यम  से  भारत
 में  विदेशी  मुद्रा  खाता  खोलने  के  लिए  वास्तव  में  कया  प्रक्रिया  अपनानी  पड़ती

 वित्त  मन्ज्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामेहवर  :  भारतीय  रिजय॑  बंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  चूंकि  अस्तर्राष्ट्रीय  व्यापारिक  मुद्रा  नहीं  अतः  भारतीय  रिजर्व  बेक  द्वारा  पथा
 नियत  रुपये  का  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कोई  मूल्य  नहीं  भारतीय  रिजवं  बेंक  हसे  भारत  मेंਂ
 प्राधिकृत  व्यापारियों  से  खरीद  और  बिक्री  हेतु  व्याफ़रिक  कारोबार  के  लिए  खरीदने  और  बेचने  के
 सिए  हस्तक्षेप  मुद्रा  की  दर  नियत  करता  1  1992  हस्तक्षेप  पौँड  स्टलिग  में

 भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  घोषित  दरें  निम्नानुसार  हैं

 मध्य  दर  खरोब  वर  बिक्री  दर

 1  पाँड  100/-

 1  1992  48,3014  रु०  पौड  2.0755  पौंढ  2.0651

 3  1992  46,4337  रु०  पौंड  2.1590  पौँड  2.1482 2:
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 1992  से  भारतीय  रिजबं  बेके  ने  हस्तक्षेप  मुद्रा  को बदलकर  अमरीकी  डालर  कर

 दिया  पहली दर
 3  1992  को निम्नानुसार घोषित  की  गई  थी  :

 अध्य  दर  :  1  =  25.89  रुपये

 लरीद  दर  ४  100  ==  3.8720  अमरीकी  डालर

 बिक्री  100  -  3,8  528  अमरीकी  ढासर

 क्तेमान  दरें  हस  प्रकार  हैं  :

 झरीद  :  100  ८ਂ  3,8720  डालर

 बिक्री  :  100  =>  3,8  530  डालर

 ये  दरें  5.3.1992  है  अपरिवर्तित  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  घोषित  दर  व्यापारियों  के  भारतीय  रिजयं  बंक  के  साथ  प्र।धिकृत

 व्यापारियों  के  कारोबार  के  लिए  वैध  हैं  और  यहूं  केवल  स्वीकृत  कारोबार  के  लिए  ही  उपलब्ध  है
 व्यापारी  कारोबार  के  लिए  बाजार  दर  को  फॉरेन  एक्सचेंज  डीलसं  एसोसिएशन  आफ  इंडिया

 के  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुरूप  निरन्तर  आधार  पर  वाणिज्यिक  बेंकों  के  द्वारा

 उद्धृत  किया  जाता  इंडीकेटिव  माकिट  दरों  को एफ०ई०डी०ए०आई०  द्वारा  देनिक  आधार  पर

 घोषित  किया  जाता  प्रत्येक  माह  के  आरम्भ  में  घोषित  ये  दरें  निम्नानुसार  हैं  :

 अनिवासी  रुपया  खाते  और  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी

 खाते  में  प्रेषित  राधि  के  आंकड़े  निम्नानुसार  हैं  :

 एफ  ०ई  ०डी  ०ए०आई  ०  असरीको  डालर  100/-
 खरोद  दर  एफ०ई०डो०ए०आाई०

 बिक्रो  दर

 1  1992  3,4500  3,4000

 2  1992  3,2200  3,2150

 5  1992  3,2800  3,2770

 ।  1992  3,2940  3,2910

 1  1992  3,3000  3,2960

 3  1992  3,3280  3,3250  !

 1992  3,3180  |

 3,3320  3३,3300
 |
 /

 |
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 मिलने  वाले  स्याज  रहित  निवल  अंतंप्रवाह

 डालर

 1992  एफ०सी०एन०भआर०ए  एन०्भार०ई०आर०ए०

 जनवरी
 30  18

 फरवरी  63  1

 मार्च  119  24

 अप्रैल  (--)  188  52

 मई  76  (-)  5

 जून
 45  57

 जुलाई
 4  23*

 अगस्त
 9  (--)  17*

 सितम्बर
 3  (--)  18*

 अक्तूबर
 14  (--)  23*

 *अनन्तिम

 और  भारतीय  रिजबंं  बेंक  को  कभी-कभी  एन०आर०ई०/एफ०सी०एन०आर०  खात्तों

 से  सम्बन्धित  प्रक्रियात्मक  मामलों  पर  शिकायतें  प्राप्त  होती  भारतीय  रिजवं  बक  द्वारा  संबंधित

 प्राधिकृत  व्यापारियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रभाग  के  साथ  मामलों  को  तुरन्त  उठाया  जाता  है  और  बंकों  से

 प्राप्त  तथ्यों  क ेआधार  पर  अनिवासी  भारतीयों  के  संतुष्टि  क ेलिए  इनको  हल  किया  जाता

 प्राधिक्त  इस  उद्देश्य  हेतु  निर्धारित  फार्म  को  भरने  के  बाद  अनिवासी  भारतीयों

 के  नाम/नामों  में  इन  खातों  को  आसानी  से  खोल  सकते  हैं  ओर  इस  सम्बन्ध  में  धन  को  भारत  को  भावी

 अनिवासी  भारतीय  ल्ञाताधारी  के  निवास  के  देश  से  अथवा  अन्य  किसी  बाहरी  देश  से  एक  स्वीकृत

 तरीके  से  हस्तांतरित  किया  जाता  बशतें  कि  खाताधारी  के  पास  का  देश  और  वह  देश  जहाँ  से  घन

 प्राप्त  होना  दोनों  ही  बाहरी  देशों  के  वर्ग  में  हों  ।  अनिबासी  भारत  में  इस  प्रकार  के  खातों

 को  खोलने  के  लिए  विदेश्षी  मुद्रा  सम्बन्धी  कार्य  करने  बाले  बंकों  अथवा  विदेश  में  उनकी  शाखाओं  या

 पतन्र-व्यवहारियों  से  सम्पक्क  कर  सकते  हैं  ।

 प्राथमिक  बुनकर  सहकारो  समरितियाँ

 ]
 830.  श्री  लाल  बाबू  राय  :

 क्या  वस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देए  में  राज्यवार  कितनी  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियां

 174
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 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  राज्यवार  इन  समितियों  द्वारा  उत्पादित  हैंडलूम
 उत्पादों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इन  समितियों  में  स्टॉक  जमा  हो

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  क्‍या  और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई

 से  सरकार  द्वारा  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  के  उत्पादन  और  स्टॉक  के  आंकड़े

 नहीं  रखे  जाते  ।

 हथकरचा  उत्पादों  के  विपणन  में  संवर्धन  करने  के  लिए  कई  योजनाएं  लागू  को  गई  हैं  ।

 इनमें  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  द्वारा  उत्पादित  हथकरघा  उत्पाद  भी  शामिल  इन

 योजनाओं  में  विपणन  विकास  सहायता  डिजाइन  संग्रह  के  अंतर्गत  उत्पादों  के  उत्पादन

 और  उनकी  महानगरों  में  राष्ट्रीय  स्तर  की  प्रदर्शनियां  आयोजित  करना  शामिल  है  ।

 विवरण

 राज्य  का  नाम  बुनकर  सहकारी  समितियों  की  सं०

 1.  आंध्र  प्रदेश  598

 2.  असम  1643

 3...  बिहार  1385

 4...  गुजरात  1298

 5.  हरियाणा  440

 6.  हिमाघल  प्रदेश  148

 7.  अम्मू  व  कश्मीर  223

 8...  कर्नाटक  278

 9...  केरल  602

 10  मध्य  प्रदेश  504

 ।।  महाराष्ट्र
 842

 12  मणिपुर
 156  १56

 उड़ीसा
 736

 14  पंजाब
 1127
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 1  2  3

 15...  राजस्थान  636

 16...  तमिलनाडु  1505

 17  त्रिपुरा  69

 18  उत्तर  प्रदेश  4323

 19  पश्चिमी  बंगाल  1388

 20.  मेघालय  28

 21  पांडिचेरी  14

 22...  मिजोरम  41

 23...  दिल्‍ली  449

 24...  नागालेंड  74

 कुल
 :  19,427...  9427...

 बीड़ी  भमिकों  के  लिए  सामाजिक  सुरक्षा  तथाकल्याणकारी  योजना

 831.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बीड़ी  उद्योग  के  श्रमिकों  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  तथा  उनके  लिए
 कल्याणकारी  योजनायें  बनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पथन  सिह  :  और

 सामाजिक  सुरक्षा  :  इस  समय  करीब  12  लाख  बीड़ी  कमकारों  के  नाम  कर्मचारी  भंविष्य
 निधि  संगठन  में  दर्ज  हैं  औन  करीब  21,725  बीडी  करमकार  कर्म  करी  राज्य  बीमा  योजमा  के  अन्तर्गत
 शामिल  किये  गये  हैं  ।  नो  बीड़ी  कमंकार  भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  नहीं  है  उनके  लिए
 एक  समूह  बीमा  योजना  1-4-1992  2  से  आरंभ  की  गयी  है  ।

 कल्याण  :  स्वास्थ्य  और  मनोरंजन  के  क्षेत्र  में  बीडी  कर्मकारों  के  लिये  अनेक
 कल्याण  योजनायें  बोडी  कमंकार  कल्याण  निधि  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 प्यों को समाप्ति | 832 , श्री बो० एस० विजयराघधवन : क्रो अनन्तराम देशमुख : भरी प्रकाश थो० पाटिल : क्या जित्त मंत्री यह बताने की इ पा करेंगे कि :
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 ज्निाितख।ै

 केंद्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  द्वारा  समाप्ति  हेतु  पहचान  किए  गए

 पदों  की  श्रेणी-वार  संख्या  कितनी

 इस  पदों  को  समाप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं  ;

 क्‍या  भारत  के  पुनर्गठन  कार्यक्रम  पर  विश्व  बंक  द्वारा  किये  गये  एक  अध्ययन  के  अनुसार
 अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  संख्या  में  10  प्रतिशत  की  कटौती

 करने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शान्ताराम  :  और  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  यया  सम्भव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 शहतूत  की  खेती  से  कोया  का  उत्पादन

 833.  श्री  राजेश  कुमार  :

 शोमती  भावना  चिखलिया  :

 झोमती  शीला  गौतम  :

 क्या  ध्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 शहतूत  की  प्रति  हैक्टेयर  खेती  से  कोया  का  औसत  उत्पादन  कितना  होता  है  ;

 ओर  जापान  ज॑से  अन्य  रेशम  उत्पादक  देशों  की  तुलना  में  इसका  उत्पादन  कितना

 कम  अथवा  अधिक  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  शहतूत  का  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाये  जा  रहे  कदमों  का

 ब्यौरा  क्या

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (  भी  अशोक  :  1991-92  के  आंकड़ों  के

 अनुसार  भारत  में  प्रति  हैक्टेयर  शह॒तूती  क्षेत्र  में  कोसों  की  औसत  पैदावर  327  किशग्रा०

 भारत  चीन  और  जापान  में  मलवरी  रीलिंग  कोसा  उन्पादन  के  ब्योरे  निम्नानुसार  हैं  :

 देश  यर्ष  मलबरी  रीलिंग  कोसा  उत्पादन

 भारत  1991-92  1,07,1  39

 चीन  1990  4,70,000

 जापान  1991  20,821
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 प्रति  हेक्टयर  पलवरी  पैदावार  में  कृषि  करने  के  लिए  उठाए  गए/उठाए  जाने  वाले  कदमों

 में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 1.  पत्तियों  की  उच्चतर  पैदावार  और  पौष्टिक  आहार  लक्षणों  वाली  मलबरी  की  नई

 किस्मों  का  प्रचार  करना  ।

 2.  उच्च  पैदावार  और  रोग/सूखा  निरोधक  रेशम-कीट  प्रजातियों  की  नई  किसमें  रिलीज

 करता  ।

 3-  मूलबीज  फार्म  का  विकास  और  ग्रेनेज  की  स्थापना  ।

 4...  रेशम  उत्पादन  पद्धतियों  के  उचित  पैकेज  के  प्रकार  के  लिए  रेशम  उत्पादक  किसानों  के
 लिये  प्रष्चिक्षण  सामूहिक  वार्ताओं  आदि  का  आयोजन  करना  ।

 5.  किसानों  को  चाक़ी  पोषित  रोग-मुक्त  चकक्‍तों  की  सप्लाई  करना  ।

 6.  विस्तार  सहायता  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 7.  रोग  नियंत्रण  उपायों  का  प्रचार  करना  ।

 कृषि  और  प्रसंस्‍्कृत  खाद्य  उत्पादों  का  निर्यात

 834,  श्री  अमल  दत्त  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  से  संबद्ध  आर्थिक  गतिविधियों  के  लिए
 उपलब्ध  द्विपक्षीय  विदेशी  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  योजनाओं/परियोजनाओं |क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  यह  सहायता  उपलब्ध

 है  और  इसकी  घनराहि  कितनी  है  ;  और

 इस  सहायता  का  उपयोग  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  प्रथास  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  से  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय
 विफास  अभिकरण  ने  कृषि  व्यापारीकरण  ओर  उद्यम  परियोजना  के  अन्तर्गत  प्राइवेट  कृषि  व्यापार  के
 विकास  के  लिए  200  लाख  अमरीकी  डालर  के  अनुदान  की  वचनबद्धता  की  इस  परियोजना  के

 लिए  28  1991  को  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और  आशा  की  जाती  है  कि  यह  30

 L998  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  प्राप्त  सहायता  का  अन्य

 बातों  के  कृषि  व्यापार  में  लगे  हुए  महाराष्ट्र  के  उद्यमियों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  के

 साथ  घरेलू  बाजारों  में  अधिक  कार्यकुशलता  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  में  सहायता  पहुंचाने  में  किया

 जाएगा  इस  परियोजना  का  कार्यान्वयन  भारतीय  औधोगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  द्वारा  किया  जा

 रहा  जो  इस  परियोजना  के  अन्तगंत्  कृषि  व्यापार  में  लगे  पात्र  उद्यमियों  को  सहायता  देती

 इसके  अरब  आथिक  विकास  के  लिए  कुवंत  निधि  भी  भींगा  मछली  पालन  के  लिए  केरल
 मत्स्य  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  70  लाख  कुवंती  दीनार  की  सहायता  प्रदान  करने  पर  सहमत

 हो  गई  इस  परियोजना  के  मुख्य  उद्देश्य  फींगा  मछली  का  मछाआरों  को  रोजगार  मुहैया
 कराना  और  केरल  के  तटीय  क्षेत्रों  की  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को  सुधारना  उक्त  दो  दाता  अभिक  रणों
 द्वारा  दी  गई  द्विपक्षीय  सह।यता  की  वचनबद्धता  का  समय  पर  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  सिए
 सरकार  इन  परियोजनाओं  की  निकटता  से  मानीर्टा रंग  कर  रही  है

 ।
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 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तित

 835.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  सणि  त्रिपाठी  :

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 श्री  गोविन्द  मुंडा  :

 डा०  कातिकेशबर  पाज्  :

 ओर  रामचरत  घंगारे  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  राज्यवार  तथा  संघ  राज्यवार  क्षेत्र  प्रति

 वर्ष  कया

 रोजगार  कार्यालय  के  रजिस्टर  में  श्रेणीयार  आवेदकों  की  संख्या  कया

 छिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  सरकार  ने  कोई  व्यापक

 योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भ्रम  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  परम  सिह  :  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन

 द्वारा  रोजगार  एवं  बेरोजगारी  पर  किए  गए  पिछले  सर्वेक्षण  1987  1988)  के  आधार

 पर  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  राज्यवार  अनुमानित  संख्या  संलग्न  बिवरण  में  दी  गई

 रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  1990  की  स्थिति  के  अनुसार
 हक्षणिक  श्रेणिक  श्रेणी-वार  आवेदकों  की  यह्‌  आवश्यक  नहीं  कि  वे  सभी  बेरोजगार  निम्न

 प्रकार  थी  :

 इंक्षणिक  भ्रेणी  संब्या

 ()  मंद्रिकुलेट  12327.7

 इण्टरमीडिएट  अण्डर-पग्रेजुएट  5156.4

 स्नातक  तथा  उससे  ऊपर  3622.8

 [५)  कुल  शिक्षित  व्यक्ति  21106.9

 तथा  उससे

 और  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  पर  विशेष  बल  दिया  गया  योजना  में

 आधिक  वृद्धि  की  उच्च  दर  सहित  उप-सेक्टरों  तथा  क्षेत्रों  की  तोब्रतर  वृद्धि  की आवश्यकता

 पर  बल  दिया  गया  है  जिनमें  रोजगार  सृजन  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  सापेक्षिक  रूप  से  उच्च

 रोजगार  सम्भाव्यता  भोगोलिक  तथा  फसलवार  विविधोकृत  कृषीय  बंजर  भूमि  तथा  वनों
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 का  ग्रामीण  गर-फार्म॑  सेक्टर  तथा  ग्रामीण  इन्फ्रास्ट्रक्चर  का  लघु  तथा  विकेन्द्रीकृत

 विनिर्माण  की  तीब्रतर  वृद्धि  तथा  आवास  का  विस्तार  इस  योजना  में  परिकल्पित  रोजगारोन्मुख  वृद्ध
 नीति  के  मूलभूत  तत्व  इन  प्रयासों  से  शिक्षित  एवं  अधिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  अवसर

 सृजित  होंगे  ।  इसके  स्व:रोजगार  एकीकृत  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  तथा  नेहरू
 रोजगार  योजना  का  लक्ष्य  निर्वाह  योग्य  रोजगार  प्रदान  करना  है  ।

 विवरण

 ऋक्र०सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  शिक्षित  बेरोजगार  ब्यक्तियों  की  संस्या

 2 3 आंध प्रदेश 353 2. असम 3 बिहार 4 गुजरात 5 हरियाणा 6. हिमाचल प्रदेश 38 7 जम्मू और कश्मीर 40 8 कर्नाटक 229 9. केरल 727 मध्य प्रदेश महाराष्ट्र 365 मणिपुर 9 मेघालय नागालैंड 2 उड़ीसा पंजाब राजस्थान 94 सिक्किम तमिलनाइु 488 20, त्रिपुरा 23
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 1  2  3

 21.  उत्तर  प्रदेश  387

 22.  पश्चिम  बंगाल  476

 23.  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  2

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  नगण्य

 25.  चंडीगढ़  9

 26.  दाबर  और  नगर  हबेली  नगष्य

 27.  दिल्‍ली  53

 28.  दमन  और  दीव  16

 29.  लक्षद्वीप  ॥

 30,  मिजोरज  नगण्य

 31.  पॉंडिचेरी  8

 _  |  ्््रर  _  _

 अखिल  भारत  4537

 _

 बाल  अमिकों  के  संबंध  में  संगोष्ठी

 ]
 836.  क्री  डी०  बेंकटश्वर  राव  :

 डा०  के०  डी०  जेस्थाणी  :

 झीमती  सरोज  दुबे  :

 शी  अमधल्लभ  पाणिप्रही  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 डा०  सुधोर  राय  :

 झो  रूपचन  सुरमु  :

 क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  |  1992  को  यमुना  नगर  में  भारत  में  बाल  श्रमिक  विषय  पर  एक  दो

 दिवसीय  संगोष्ठी  हुई

 यदि  तो  उस  संगोष्ठी  में  चर्चित  मुद्दों  का  ब्यौरा  क्या
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 क्‍या  देश  भर  में  14  बे  के  कम  आयु  के  कार्यरत  बच्चों  के  बारे  में  राज्यवार  कोई

 मूल्यांकन  किया गया

 कया  सरकार  द्वारा  ऐसे  बच्चों  को  शोषण  मुक्त  करने  के  लिए  कोई  कांयंक्रम  प्रारम्भ

 किया  गया  है

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  बाल  श्रम  1986  को  ज्यादा

 कड़ाई  से  लागू  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पथ्षस  सिह  :  और  हरियाणा  सरकार

 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  गुरू  नानक  खालसा  यमुना  नगर  में  बाल  श्रमिकों  पर  एक
 सेमीनार  बायोजित  किया  गया  था  जिसमें  बाल  श्रमिकों  को  मजदूरी  की  कम  दर  के  बाल  श्रम
 के  निषेध  और  बाल  श्रम  को  कम  किए  जाने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदमों  से  सम्बन्धित  मुद॒दों  पर
 विचार  विमशं  किया  गया  था  ।

 जर  भारत  की  जनगणना  (1981  की  अनुमान  के  अनुसार  भारत  में
 13,6  मिलियन  बाल  श्रमिक  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  सरकार  ने  राष्ट्रीय
 बाल  श्रम  नीति  के  अन्तरगंत  बाल  श्रमिकों  को  शोषण  से  मुक्त  कराने  के  लिए  कार्यक्रम  शुरू  किए

 और  (4)  राज्य  सरकारों  से  बाल  श्रम  और  1986  986

 सहित  विभिन्‍न  अधिनिथमों  में  बाल  श्रम  से  संबंधित  उपबंधों  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए
 समय-समय  पर  कहा  जाता  रहा  राज्य  सरकारों  से  तिमाही  विवरण  भेजने  की  अपेक्षा  की  गयी  है
 जिसमें  किए  गए  निरीक्षणों  की  पता  लगाए  गए  टायर  किए  गए  अभियोजन  और  दोष

 सिद्ध  के  मामलों  से  संबंधित  सूचना  दी  गई  हो  ।  |

 विवरण

 1981  की  जनगणना  के  अनुसार  बाल  श्रमिकों  का  विवरण  (0-14  आयु
 77 बा

 क्रमांक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  0-14  आयु  वर्ग  के  कमंकार
 1981  की  जनगणना

 1  2  3

 1.  आभ्ध्न  प्रदेश  1,951,312

 2  असम
 क

 3.  बिहार  1,101,764

 4  गुजरात  616,913

 5  हरियाणा  194,189
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 I  2  3  या

 6.  हिमाचल  प्रदेश  99,624

 7.  जम्मू  और  कष्मीर  258,437

 8.  कर्नाटक  1,131,530

 9  केरल  92,854

 10.  मध्य  प्रदेश  1,698,597

 11.  महाराष्ट्र  1,557,756

 12.  मणिपुर  20,217

 13.  मेघालय  44,916

 14.  तांगाल॑ण्ड  16,235

 15.  उड़ीसा  702,293

 16,  पंजाब  216,939

 17.  राजस्थान  819,605

 18  सिक्किम  3,561

 19.  तमिलनाडु  975,055

 20.  त्रिपुरा  24,204

 21.  उत्तर  प्रदेश  1,434,675

 22.  पष्टियम  बंगाल  605,263

 23,  अण्डमान  और  निकोबार  हीपसमूह  1,309

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  17,950

 25.  चण्डीगढ़  1,986

 26.  दादर  और  नगर  हवेली  3,615

 27.  दिल्ली  25,717

 28.  दमन  और  दीव  9,378

 29.  लक्षद्वीप  56

 30.  मिजोरम  6,314

 31.  पाण्डिचेरी  3,606
 पा

 कल  13,640,872
 ः

 +  दस  समय  असम  की  अशां  परिस्थितियों  के  कारण  1981  की  जनगणना  नहीं  हो  सकी असम  की  भ्रशांव  परिस्थितियों  क ेकारण  की  जनगणना  नहीं  हो  सकी  थी  ।

 ।
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 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  प्रामोण  विफास  बेंक  द्वारा  सहकारो  ऋण  समितियों  का

 पुनवित्त  पोषण

 837.  श्री  विजय  मबल  पाटिल  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  अनेक  सहकारी  ऋण  सांमतियां  राष्ट्रीय  कृषि  तथा

 ग्रामीण  विकास  बैंक  के  माध्यम  से  कृषि  कार्यों  कः  पुनवित्तपोषण  करने  में  असमर्थ  हो  गयी  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबंधों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सहकारी  ऋण  समितियों  के  वित्तीय  आधार  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  वलबोर  :  से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बैक  से  पुनवित्त  क ेआहरण  के  लिए  पात्रता  संबंधी  मातदण्डों  को  इसके  द्वारा  केन्द्रीय

 सहकारी  बंकों  के  स्तर  पर  निर्धारित  किया  जाता  है  प्राथमिक  स्तर  पर  नाबार्ड

 प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  को  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  से  उन्हें  मंजूर  सीमाओं  के  सम्बन्ध  में  मौसमी

 कृषि  प्रचालनों  के  लिए  ऋण  सुविधाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  पात्रता  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं
 करता  प्राथमिक  स्तर  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसाइटियाँ  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  से  नये  और

 बूक  न  करने  वाले  सदस्यों  का  वित्त  पोषण  करने  के  लिए  ऋण  प्राप्त  कर  सकती  नाबार्ड  ने

 केन्द्रीय  सहकारी  बेकों  और  राज्य  सहकारी  बेंकों  से  विभिन्‍न  मंचों  में  अपने  वसूली  संबंधी  कार्य

 निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  कहा  है  ताकि  कृषकों  को  ऋण  उपलब्ध  कराने  में  बाधा  उत्पन्न

 न  पड़े  ।

 दंगा  पोड़ितों  को  राहत

 ]
 838.  थभ्रो  छेदी  पासवान  :

 क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  1964  के  दंगा  पीड़ितों  को  वित्तीय  प्रदान  करने  के  मामले  में  जाँच  करने  के

 लिए  गठित  की  गई  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  उसकी  प्रमुख  सिफारिशें  कया  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्‍या  काय॑वाही  की

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  दलबोर  :  से  सरकार  ने  1984
 में  हुए  दंगों  से  प्रभावित  ऋणकर्ताओं  को  प्रदान  किए  गए  बेंक  ऋणों  पर  रियायतों  की  समीक्षा  करने
 के  लिए  1992  में  अधिकारियों  समिति  का  गठन  किया  उफ्त  समिति  ने  सरकार
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 को  अचनी  रिपोर्ट  1992  में  प्रस्तुत  कर  दी  इस  रिपोर्ट  में  की  गयी  मुख्य  सिफारिशों  इस

 अकार  हैं  :

 (7)  उन  ऋणों  के  मामले  में  जिनमें  ऋण  की  मूल  ऋण  दैने  के  समय  5,000/-  go

 तक  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  लिए  जाने  बाले  निर्णय  की  तारीख  तक  के  ब्याज

 समेत  उसे  बटट-खाते  डालने  के  प्रएन  पर  विचार  किया  किसी  ऋणकर्ता  द्वारा

 किसी  एक  बैंक  से  लिए  गए  ऋणों  की  कुल  5000/-  रुपये  की  रकम  पर  ही  उक्त

 राहत  दी  जाएगी  ।  जो  खाते  पहले  ही  31  1992  को  या  उससे  पहले  बंद  हो

 गए  हैं  वे  ऐसी  राहत  के  पात्र  नहीं  होंगे  ।

 (1)  दिनांक  |  1990  से  3।  1992  की  अवधि  के  लिए  ब्यॉज  दर  को

 घटाकर  4  प्रतिशत  वाधिक  करके  केस्द्रीय  ब्याज  सब्सिडी  योजना के  अन्तर्गत

 अन्तिम  तारीख  31  1992  तक  बढ़ायी  जा  सकती  है  ।

 दंगा  प्रभावित  उधारकर्त्ताओं  के  मामले  में  बेकों  द्वारा  ऐसे  दंगा  प्रभाषित  उभारकर्त्ताओं

 को  पहले  के  दिए  ऋणों  पर  31-3-92  तक  ब्याज  पर  ब्याज  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।

 जो  खाते  31  1992  को  या  उससे  पहले  बम्द  किये  जा  चुके  वे  इस  राहत  के

 लिए  पात्र  नहीं  होंगे  ।

 भारतीय  रिजवं  बे  क  द्वारा  सभी  बेकों  को  परामझ्  दिया  जाये  कि  वे  अपर्थाप्त

 पोषण  के  श्विकार  बतंमान  चालू  एककों  या  वे  एकक  जिन्हें  पोषण  द्वारा  अथरक्षम  बनेंकी
 जा  सकता  हैं  ऐसे  मामलों  की  समीक्षा  करें  और  उन्हें  वर्तमान  ब्याज  दरों  पर

 आवध्यकता  के  आधार  पर  कार्यशील  प्‌  जी/सावधि  ऋण  प्रदान

 (१)

 (५)  दंगों  से  प्रभावित  ऋणकर्त्ताओं  को  मंजूर  की  गयी  नयी  ऋण-सुंविधायें  सामान्य  ध्याज  दरै

 तथा  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  समय-समय  पर  घोषित  किये  जाने  वाले  सामान्य

 मानदण्डों  के  अनुरूप  होनी  चाहिए  ।

 समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  सरकार  द्वारा  भारतीय  रिजबं  बेक  के  परामए्  से  विचार

 दिया  जा  रहा  है  ।

 सोयाबीन  निर्यातक

 839.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन

 क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोयाबीन  निर्यातकों  को  कॉडला  पत्तन  पर  कठिनाइयों  का  सामता  करना  पड़
 रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  :  और  कांडला

 पत्तन  में  भीड़-भाड़  रहती  है  जिससे  जहाजों  को  बर्थ-पूर्व  रुकना  पड़ता  है  और  इसमें  सोयाबीन  का

 निर्यात  करने  वाले  जहाज  भी  शामिल  हैं  ।

 सातवें  कार्गो  बर्थ  के  शुरू  होने  पर  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  तञ्रा  प्रामोण  विकास  बंक  की  परियोजनाओं  को  विश्व  बंक  से  ऋण

 ]

 840.  क्कुमारी  पुष्पा  देवों  सिह  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बक  ने  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैक  की  परियोजनाओं  के  लिए
 कोई  ऋण  स्वीकृत  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बंक  की  कुछ  परियोजनाओं  हेतु  विएव  बेक
 से  ऋण  लेने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्र  :  विश्व  बेंक  ने  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकस  बंक  ।  परियोजना  के  लिए  3,750  लाख  अमेरिकी  डालर  का  एक  ऋण  पैकेज  स्वीकृत
 किया  था  जिसे  पूरे  ऋण  के  इस्तेमाल  के  साथ  30-6-91  को  बन्द  कर  दिया  गया

 श्रश्न  नहीं

 भारत  सरकार
 ने  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  की  एक  अन्य  परियोजना  के  लिए

 विदब  बके  से  सम्पर्क  किया  है  जो  विचाराधीन
 हु

 संगठित  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना

 841.  श्रोमती  गीता  सुखर्जो  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  संगठित  क्षेत्र  के  कमंचारियों  के  लिए  प्रस्तावित  पेंशन  योजना  को  अब  तक
 क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  तथा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  !

 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पबन  सिंह  :  हां  ।

 :  पेंशन  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 पाकिस्तान  से  कुछ  समूहों  द्वारा  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  पार  करना

 842.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 186



 6  1914  लिखित  उत्तरਂ
 नी  नलतत+0्तेेे  pay फतफऊखखफखफ फअकख  फख  आछझःः

 क्या  सरकार  को  पाकिस्तान  से  कुछ  समूहों  द्वारा  जम्मू  और  कश्मीर  में  वास्तविक  नियंत्रण

 रेखा  पार  करने  के  लिये  समय-समय  पर  किए  गए  प्रयासों  की  जानकारी  है  ;

 यदि  तो  पिछले  महीनों  के  दौरान  ऐसी  कितनी  घटनाएं  हुई

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  और

 सीमा  पार  करने  की  घटताओं  को  रोकने  के  लिये  भावी  योजना  क्या

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  और  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  थीकि

 पाकिस्तान  से  कुछ  व्यक्तियों  ने  ग्रुपों  में  24  1992  को  जम्मू  और  कश्मीर  में  वास्तविक

 नियंत्रण  रेखा  पार  करने  की  योजना  बनाई  थी  ।

 और  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा/सीमा  उल्लंधन  के

 मामलों  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाने  और  शिमला  समभौते  का  आदर  करने  का  अनुरोध
 किया  है  ।

 वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  और  हमारी  सीमाओं  का  उल्लंघन  न  हो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ॥

 सरकार  अपेक्षित  उपायों  की  निरंतर  पुनरीक्षा  करती  रहती  है  ।

 ओऔद्यो  गिक  वित्त  निगम

 843,  डा०  बाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डो  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  सांविधिक  निकाय  से

 निगमित  निकाय  में  बदलने  का  है  ;

 a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इसे  कब  तक  बदले  जाने  का  विचार

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  सिह  :  और  सरकार  का  कम्पनी

 1956  के  तहत  एक  नवीन  सरकारी  कम्पनी  निगमित  करने  का  प्रस्ताव  जिसमें  भारतीय

 औद्योगिक  वित्त  निगम  सम्पूर्ण  व्यवसाय  तथा  कार्यों  को  साथ  ही  साथ  भारतीय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  की  सभी  परिसम्पत्तियां  एवं  देयताएं  और  स्टाफ  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  एक  नियत  दिन
 से  स्थानान्तरित  कर  दिए  जाएंगे  ।  नियत  दिन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अभी  अंतिम  निर्णय

 लेना  है  ।

 भारतीय  ओऔद्योगेक  वित्त  निगम  को  एक  कम्पनी  में  परिवर्तित  किए  जाने  यह  फिरसे

 अपने  व्यवसाय  सम्बन्धी  नीतियां  तैयार  कर  सकेगी  और  अधिक  स्वायतता  प्राप्त  कर  संसाधनों
 को  जुटाने  के  लिए  पूंजी  बाजार  में  प्रवेश  कर  सकेगी  तथा  स्थूल  रूप  से  प्रथम  प्रकार  फी  वित्तीय

 संस्थाओं  के  साथ  एक  रूपता  प्राप्त  कर  सकेगी  ।
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 तेश  ठकर

 844,  प्रो०  के०  बी०  थामस  :

 भरी  थी०  एस०  विजयराधक्भ  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  नौवहत  निगस  ओर  कोचीन  छिपयाड़  लिमिटेड  के  बीच  बीच  ठेकरों  के

 मिर्ख़नाण  करने  हेतु  समझौता  हुआ

 यदि  को  निर्माण  में  अभी  तक  क्या  प्रगति  हुई

 क्‍या  इन  उपक्रमों  के  बीच  तेल  टंकरों  के  मूल्य  मिर्धारण  कशने  के  संबंध  में  कोई  वियाद

 और

 यदि  तो  इस  बिवाद  को  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 जस-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 हाँ  ।  भारतीय  नौषहन  निगम  और  कोचीन  शिप्यार्ड  लि०  ने  प्रत्येक  85,200  डी०
 डब्ल्यू  ०  टी०  के

 3  क्रड़  आयल  टेंकरों  के  निर्माण  के  लिए  30  1986  को  तीन  ठेकों  पर  हस्ताक्षर  किए  ।:  इस
 श्रंखला  का  पहला  अर्थात्‌  हल  सं०  007  दि०  6.10.1990  को  डिलिवर  किया  गया  और

 दूसरा  हल  सं०  008  दि०  29  1992  को  डिलिवर  किया  गया  था  ।  तीसरा

 अर्थात्‌  हल  सं०  009  निर्माणाधीन  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रहन  नहीं

 विदेशी  मुद्रा

 श्री  चन्दूसलाल  चस्राकर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समथ  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  »  गैर  इसकी  राष्ट्रीय  मांग  में  कितना  अन्तर

 क्‍या  सरकार  ने  सीधे  विदेशी  निवेश  की  अनुमति  देकर  विदेशी  मुद्रा  के  शुद्ध  आवक

 मूल्यांकन  किया
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 विदेशी  मुद्रा  की
 उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गये  हैं/करने  का

 विचार  है  ?

 जित्त  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  राग्रेशौयर  :  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  और
 भपेक्षाओं  में  घाटा  या  अधिशेष  देश  के  मुगतान  संतुलन  खातों  के  चालू  खाता  क्षेष  में  दर्शाया

 गया  चालू  व  ब॑  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  महू  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  चालू  लेखा

 188



 6  1994  लिखित  उत्तर

 घाटा  6  से  7  अरब  डालर  के  बीच  होगा  ।  पूंजी  खाते  के  अन्तगंत  सामान्य  भ्रवाहों  का  हिसाब  लगाने

 के  3  अरब  डालर  का  वित्तीय  अस्तर  होने  का  अनमान  है  |

 और  चाल  वर्ष  के  दौरान  सीथे  बिदेशी  निवेश  के  माध्यम  से  लगभग  400  से  500

 मिलियन  डालर  का  विदेशी  मुद्रा  का  निंबल  अन्तप्रंवाह  होने  का  अनुमान  हैं  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  पहले  से  ही  शुरू  किए  गए  और

 शुरू  किए  जा  रहे  अन्य  उपाओं  निर्यात  संवर्धन  उदारीक्ृत  मुद्रा  दर  प्रबन्ध  की  नई  पद्धति

 का  कारगर  कार्यान्‍्वंगन  और  विदेशी  सहायता  का  बेहतर  उपयोग  करना  झ्ामिल  है  ।

 बीड़ी  मजदूरों  के लिए  मकान

 846.  कुमारों  बिमला  धर्मा  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  से  मकान  बनाने

 का  निर्णग्र  लिया  गया

 यदि  तो  उक्त  निर्णय  किस  तारीख  को  लिया  गया  और  इस  संबंध  में  अब  तक

 कितना  का  किया  गया  और

 इन  मकानों  क्य  निर्माण  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभग्वना  है  ?

 अस  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पवन  सिंह  :  जी  हां  ।

 और  आधिक  रूप  से  कमजोर  बीडी  कमंकारों  के  लिये  आवास  योजना  के  अध्तर्गत

 1979-8  9-8  92  तक  मध्य  प्रदेश  में  3400  मकान  स्वीकृत  किये  गए  हैं  ।  इन  मकानों  में  से

 124)  मकान  तैयार  हो  चुके  हैं  और  100  मकान  निर्माणाधीन  शेष  मकानों  का  निर्माण  कार्य

 राज्य  सरकार  द्वारा  अभी  शुरू  नहीं  किया  गया

 बाहनों  का  जब्त  किया  जानता

 ]

 47.  प्रो०  प्रेम  धूमल

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  आयकर  और  सीमा  झृल्क  विभागों  ने  ब  डी  संख्या  में  वाहन  जब्त  किये

 यदि  तो  30  1992  तक  ऐसे  वाहनों  की  कुल  संख्या  कितनी

 क्‍या  इन  वाहनों  की  नीलामी  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेइदबर  :  और  उपलब्ध  रिपोर्टों  स ेपता

 चलता  है  कि  30  92  की  स्थिति  के  अनुसार  सीमाशुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  की

 अभिरक्षा  में  287  जब्तशुदा  वाहन  थे  |  आयकर  विभाग  को  वाहन  जब्त  करने  की  दाक्ति

 प्राप्त  नहीं  है  ।

 से  समी  विभागीय/अदालती  कार्यंवाहियों  को  पूरा  करने  के  पश्चात्‌  ही  जब्तशुदा
 वाहनों  का  निपटान  सावंजनिक  नीलामी  के  द्वारा  अथवा  अन्यथा  किया  जा  सकता

 बढ़िया  किस्म  के  कोयले  पर  से  नियंत्रण  समाप्स  करना

 848,  श्री  राजेस्त्र  अग्निहोत्री  :

 करो  सत्य  वेब  सिह  :

 कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बढ़िया  किस्म  के  कोयले  मुख्यतः  रानीगंज  कोयला  श्ानों

 उत्पादित  कोयले  पर  से  नियंत्रण  समाप्त  करने  का

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 इस  प्रस्ताव  पर  अंतिम  निर्णय  कब  सक  लिए  जाने  की  संभावना

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  थो०  :  कोयला  सरकार

 को  उच्च  ग्रेड  के  कोयले  की  कीमतों  पर  से  नियंत्रण  हटाये  जाने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 सरकार  द्वारा  उठाए  गए  अनेक  कदमों  के  वावजूद  यह  देखने  में  आया  है  कि  उच्च  ग्रेड

 बाले  कोयले  की  उपलब्धता  पर  प्रतिबंध  होने  क ेकारण  कोयला  खुले  बाजार  में  उसकी  नियंत्रित  मूल्य
 से  बहत  अधिक  मूल्य  पर  बिक  रहा  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  यदि  उच्च  ग्रेड  वाले  कोयले  की

 कीमतों  पर  से  नियंत्रण  हटा  लिया  जाए  तो  बाजार  मूल्य  तथा  नियंत्रित  मूल्य  के  बीच  के  अंतराल  का

 लाभ  कोयले  का  उत्पादन  करने  वाली  कंपनिथों  को  मिल  सकता  जिससे  उनकी  आशथिक  स्थिति  में

 सुधार  आ  जाएगा  ।

 कोयले  के  मूल्य  पर  नियंत्रण  हटाए  जाने  के  निर्णय  को  अधिसूचित  किया  जाता  इस

 स्थिति  में  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 ऋण  वसूलों  स्यायाधिकरण

 ]

 849.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  बैकों  के  लिए  ऋण  बसूली  न्‍्यायाधिकरण  स्थापित  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 बिस
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  यह  निर्णय  लिया  गया  है

 कि  एक  निर्धारित  सीमा  से  ऊपर  की  अतिदेय  ऋणों  की  शीघ्र  वसूली  के  लिए  एक  विशेष  न्यायाधिकरण

 के  गठन  हेतु  एक  कानून  बताया

 डो०  टो०  सो०  हारा  पुरानी  बसे  चलाना

 850.  भ्ो  फूल  चन्द  वर्मा  :

 झो  बी०  एल०  दार्मा

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डी०  टी०  सी०  की  अधिकांश  बसें  पुरानी  हैं  और  चलाने  के  अनुपयुक्त  होते  के

 बावजद  भी  इन  बसों  को  सड़कों  पर  चलाया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  कया  कदम  उठा  रही  है  कि  चलने  योग्य  बसों  को

 ही  चलाया  जाए  ?
 ह

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालथ  के  राज्य  ससत्री  जगदीश  :  से  दिल्ली

 परिवहन  निगम  की  जो  बसें  सड़क  पर  भेजी  जाती  हैं  वे  सभी  बसें  सड़क  पर  चलाए  जाने  योग्य  होंती  हैं
 और  उनके  पास  राज्य  परिवहन  दिल्ली  का  फिटनेस  प्रमाणपत्र  होता

 होंती

 न्‍
 0.92

 की  स्थिति
 के  अनुसार

 दिल्ली  परिवहुन  निगम  की  41.57%  बसे  अपनी  आयु

 पूरी  कर  चुकी  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  दिल्ली  परिवहन  निगम  इन  बसों  को  बदलने  में

 असमर्थ  है  ।

 बेकों  में  रिक्त  पद

 851.  डा०  सहादोपक  सिंह  शाक्थ  :

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 झीमती  गिरिजा  वेवो  :

 भी  मोहन  सिंह  :

 कली  राम  नाइक  :

 क्या  थिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 साबंजनिक  क्षेत्र  के  उन  बंकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  प्रबंध

 कार्यकारी  निदेशकों  तथा  निदेशक  मंडल  के  सभी  सदस्यों  के  पद  अब  तक  रिक्त  पड़े
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 किस  तिथि  से  ये  पद  खाली  पड़े

 इसके  कारण  क्या

 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  मे  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  या  उठाने  का

 विचार

 क्या  गत  एक  वर्ष  में  बेंकों  में  उच्च  पदों  पर  नियुक्ति  सम्बन्धी  नीति  के  उल्लंघन  की

 घटनाएं  सरकार  के  ध्यान  में  आई  और

 +

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?*

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मग्त्री  बलबोर  :  से  (w)  भारतीय  स्टेट  बंके  में

 अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशकों  तथा  राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशकों  और  कार्यपालक

 निदेशकों  की  नियुक्ति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जाती  इन  पदों  पर  रिक्त  स्थानों  का  ब्योरा  नीचे

 दिया  गया
 है  :

 बेंक  का  नाम  पद  जिस  तारीख  से  रिक्त  है

 भारतीय  स्टेट  बंक  श्रध्यक्ष  1.8:92

 सिडिकेट  बंक  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  5.11.92

 इलाहाबाद  बंक  झरध्यअ  ०वं  प्रबन्ध  निदेशक  25.6.92

 आंध्ा  बेक  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  1.7.92

 यूकों  बैंक  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  8.7.92

 बेंक  आफ  बड़ौदा  कार्यपालक  निदेशक  *  24.11.91

 सेंट्रल  बेक  आफ  इंडिया  कार्यपालक  निदेशक  5.2,9  2

 युनाइटेड  बेक  आफ  इंडिया  कार्यपालक  निदेशक  16.4.92

 न्यू  बेंक  आफ  इंडिया  कार्यपालक  निदेशक  25.4.92

 बिजया  बंक  कार्यपालक  निर्देशक  22.6.9 2

 इंडियन  बेंक  कार्यपालक  निदेशक  1.7.92

 2.  सरकार  राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  बोडों  और  भारतीय  स्टेट  बेक  के  केन्द्रीय  बोर्ड  में  गेर  सरकारी
 निरदेशकों  की  नियुक्ति  भी  करती  भारतीय  स्टेट  बेक  के  7  अनुषंगी  बेकों  में  सरकार  गैर-सरकारी
 निदेशकों  की  नियुक्ति  नहीं  करती  राष्ट्रीयकृत  बकों  के  बोडों  में  गैर-सरकारी  निदेशकों  के  85
 रिक्‍त  स्थान  हैं  ।  इनमें  से  अधिकांश  रिक्त  स्थान  1985  से  हुए  भारतीय  स्टेट  बेक  के
 केन्द्रीय  बोर्ड  में  इस  समय  गेर-सरकारी  निर्देशकों  के  4  रिक्त  स्थान  हैं  ।

 3.  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  क ैसभी  28  थेकों  के  बोर्डों  में  कमंकार  और  गैर-कर्मकार  सिदेशकों  की

 नियुक्ति  भी  करती  दो  बेकों  मर्थात्‌  स्टेट  बेक  आफ  इन्दोर  और  स्यू  बैंक  आफ  इंडिया  में  कर्भकार

 192



 6  1914  लिखित  उत्तर

 कमंचारी  निदेशकों  के  रिक्त  स्थान  हैं  और  ये  रिक्त  स्थान  18.7.1991  और  1,9.1987  से

 रिक्त  हैं  ।  पाँच  बेकों  में  गैर-कमंकार  निदेशकों  के  रिक्त  स्थान  हैं  ।  इन  रिक्त  स्थानों  का  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  है  :

 बेंक  का  नाम  जिस  तारील  से  रिक्त  है

 इलाहाबाद  बेक  1.7.87

 बेक  आफ  महाराष्ट्र  £ः  1.7.87

 सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  8.4.8 4

 यूनियन  बेंक  आफ  इंडिया  8.4.84

 पंजाब  एंड  सिंध  बेंक  राष्ट्रीयकरण  के  समय  से  नियुक्ति
 नहीं  की  ५ई

 4.  सरकार ने  पूर्ण  कालिक  गर-सरकारी  निदेशकों  और  कर्मचारी  निदेशकों  के  रिक्त
 स्थानों  को  भरने  के  लिए  पहले  ही  आवश्यक  कदम  उठाये  हैं  ।

 5.  इन  नियुक्तियों  के  मामले  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  एवं  प्रकीर्ण  1970  और

 1980,  भारतोय  स्टेट  बंक  1955  और  भारतीय  स्टेट

 19  59  में  निर्धारित  प्र/क्रया  का  पालन  क्या  जाता  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  इन  नियुक्तियों  में
 सांविधिक  प्रावधानों  के  उल्लंघन  का  कोई  मामला  सामने  नहीं  आया

 भारत  पटसन  निगम  ह्वारा  कच्चे  जूट  को  लरोद

 852.  श्री  अजय  मुखोपःध्याय  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पटसन
 निगम  ने  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कच्चे  जूट  की  कितनी  गांढें  खरीदी

 और  देश  में  चाल  बषें  के  दौरान  अब  तक  राज्यवार  कितनी  खरीद  की  गई

 देश  में  भारतीय  पटसन  निगम  के  कितने  खरीद  केन्द्र  हैं  और  चाल  वर्ष  के  दौरान  हनमें

 है  कार्यरत  केन्द्रों  की  जिलेवार  संख्या  कितनी  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 देश  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  में  भारतीय  पटसन  विभाग  के  सहज  और  सही  प्रचालम

 में  कोई  बाधाएं  हैं  और  उनका  क्या  ब्यौरा

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  1991-92  पटसन  गौसम

 और  पटसन  मौसम  1992-93  2-93  के  दौरान  15.11.92  तक  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  खरीदे  गए
 पटसन  की  राज्य-वार  मात्रा  निभ्मानुसार  है  :  नह  हा  अधि
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 (180  किश०ग्रा०  की  प्रत्येक

 राज्य  199  2-9  3

 (15.11.92  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कुल  खरीदारी

 पश्चिचम  बंगाल  4,85,000  3,52,701

 बिहार  43,333
 .

 1,59,992 2

 असम  1,34,722  61,032

 मेघालय  9,167  4,818

 उड़ीसा  1,944  13,933

 तिपुरा  1,444  15,883

 उत्तर  प्रदेश  ध्गाय्‌  993

 आंध्र  प्रदेश  1,944  6,350

 अखिल  भारतीय  योग  :  6,77,554  615,676  5,676...  का
 >-++

 बषे  1992-93  मौसम  के  दोरान  जे०  सी०  आई०  के  अन्तर्गत  कार्यरत  विभागीय  क्रय
 केसद्र  पी०  और  उप  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्याਂ  निम्नानुसार  है  :

 काम

 राज्य  जे०  सी०  आई०  के  क्रय  केन्द्र

 वि०  क्रय  झप  केन्द्र

 पश्चिम  बंगाल  75  40

 बिहार  16  12

 उत्तर  प्रदेश  1

 असम  24  5

 मेघालय  1  न

 उड़ीसा  5  5

 जिपुरा  4  4

 आन्भ्र  प्रदेश  8
 “8

 8

 कुल

 ः
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 जे०  सी०  आई०  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  पर  बिक्री  के  लिए
 पेश  किए  जाने  वाले  कच्चे  पटसन  की  सम्पूर्ण  मात्रा  की  खरीदारी  करें  और  तदनुसार  उसने  अपने

 एजेन्टों  के  सहयोग  से  पटसन  मौसम  1992-93  के  दौरान  15.11.92  तक  पश्चम  बंगाल  में  कच्चे

 पटसथ  की  4,8  5,000  गांठों  की  खरीदारी  की

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  पग्रामोण  विकास  बेक  हारा  अंशदान

 853.  डा०  बसंत  पवार  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  में  लगी  संस्थाओं  की  शेयर  पूंजी  में  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैंक  अंशदान  करता  है  ;

 यदि  तो  उन  संस्थाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  जिनकी  शेयर  पूंजी  में  राष्ट्रीय  कृषि  तथा
 '

 ग्रामीण  विकास  बंक  का  अंशदान  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  बंक  के  लिए  यह  आवश्यक  नहीं  हैं  कि  वह  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  में  लगी

 संस्थाओं  की  शेयर  पूंजी  में  अंशदान  राज्य  भागीदारी  की  नीति  के  कार्यान्वयन  को

 सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  और  सहकारी  ऋणदात्री  संस्थानों  के  पूंजी  आधार  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  नाबाड्ड  राष्ट्रीय  ग्रामीण  ऋण  निधि  में  से  राज्य  सरकारों  को  ऋण

 मंजूर  करता  है  जिसका  निर्धारित  अवधि  की  समाप्ति  पर  जो  20  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होगी  को

 पुनर्मुगतान  किया  जाएगा  ताकि  राज्य  सरकारें  राज्य  के  सहकारी  ऋणदात्री  समितियों  की  शेयर  पूंजी
 में  अंशदान  कर  सके  ।

 mt)  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 शराब  व्यापारियों  हारा  कर  चोरी

 854.  श्रो  हरोश  नारायण  प्रभु  झादये  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  एल्कोहल  युक्त  कितनी  शराबों  का  आयात/निर्यात
 किया  गया  और  इनका  मूल्य  कितना  *

 इन  वर्षों  के  दोरान  एल्कोहलयुक्त  दाराबों  से  कितना  सीमा  शुल्क  प्राप्त

 क्‍या  हाल  ही
 में  शराब  व्यापारियों  द्वारा  आयकर  और  सीमा  शुल्क  की  भोरी  के  मामले

 सरकार  के  ध्यान  में  आये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यबाही  की  गई  है/करने  का  विचार

 विल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभेदबर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  लिए  आंकड़े

 निम्नानुसार  हैं  :
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 वर्ष  निर्यात  आयात

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 लीटर  रुपयों  लीटर  रुपयों

 1989-90  269  467  3145  1194

 1990-91  7405  1180  953  976

 1991-92  5610  1756  486  61

 एल्कोहल  युक्त  शराबों  पर  सीमा  शुल्क  की  वसूली  के  संबंध  में  सूचना  अलग  से  नहीं  रखी

 जाती
 स्पिरिटों

 तथा  सिरके  पर  सीमा  शुल्क  वसूली  के  बारे  में  सूचता

 निम्नानुसार  है  :

 थर्ष  सोमा  शुल्क  को  वसूल  की  गईं  राशि

 रुपयों

 1989-90  12.22

 1990-91  16.52

 1991-92  18.43

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 ह

 वस्त्र  आधुनिकोकरण  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  गुजरात  को

 धनराशि  को  मंजूरी

 855.  श्री  शंकर  सिह  बाधेला  :

 क्या  वसचत्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  के

 अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इनमें  से  कितने  अनुरोध  स्वीकार  किए  गए  हैं  और  कितनी  धन-राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 ब्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बेक  के  अनुसार  वस्त्र  आधघुनिकीकरण  निधि  योजना  एम०  एफ०  के  अन्तर्गत  गुजरात  में
 31-8-92  तक  56  मामलों  के  लिए  229.00  करोड़  रु०  स्वीकृत  किए  गए  और  इस  योजना  के
 अन्तगेंत  अब  तक  169.23  करोड़  रु०  संवितरित  किए  गए  हैं  ।
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 विदेशी  ऋण  का  सीमा  निर्धारण  रा

 |
 856.  भी  नौतीज्ञ  कुमार  :

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :

 श्री  सुखदेश  पासवान  :

 श्रो  सत्यनारायण  जठिया  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अगस्त  1992  तक  विदेशी  ऋणों  की  राशि  कितनी  थी  ;

 (a)  क्या  सरकार  का  विदेशी  ऋण  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामेशवर  :  1992  के  अन्त  में

 विदेशी  बकाया  ऋणों  के  571250  लाख  अमरीकी  डालर  होने  का  अनुमान  है  जो  उस  तारीख  को

 विद्यमान  विनियम  दर  पर  171310  करोड़  रु०  के  बराबर  हैं  ।

 से  सरकार  देश  की  विदेशी  ऋण  संबंधी  देनदारी  के  प्रति  जागरूक  है  और  देश  की
 ऋण-ग्रस्तता  के  स्‍तर  पर  और  ऋण  परिशोधन  के  सम्भावित  बोक  पर  लगातार  निगरानी  रखती
 विदेशी  ऋणों  के  लिए  संविदा  करते  समय  यह  सर्देव  ध्यान  में  रखा  जाता  है  कि  देश  का  ऋण  बोझ
 और  ऋण  परिशोधन  संबंधी  देनदारी  अरथ॑व्यवस्था  की  ऐसे  ऋणों  के  परिशोधन  की  क्षमता  से  न  बढ़

 सरकार  ने  पहले  ही  आधिक  सुधारों  का  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  जिसका  उद्देश्य  अल्पकालीन
 स्थिरौकर  के  साथ  दीर्घकालीन  पुनर्गठन  करना  ये  सुधार  देश  की  आधिक  स्थिति  में  सुधार  करेंगेण
 ओर  हमारी  निर्यात  अर्जन  क्षमता  सहित  हमारी  विकास  प्रक्रिया  को  सुदृढ़  करेंगे  ताकि  ऋणों  की
 वापसी  अदायगी  की  हमारी  क्षमता  में  वृद्धि  हो सके  और  यह  ॒  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ऋण
 परिशोधन  का  यह  बोझ  ऐसे  ऋणों  का  परिशोधन  अथ॑व्यवस्था  की  क्षमता  से  न  बढ़े  ।

 बिहार  में  रेशम  धागा  परियोजना

 857.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 क्या  बसत्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  राष्ट्रीय  हंथकरघा  विकास  निगम  के  अधीन  एक  रेशम  धागा  बंक  थोजना
 संचालित को  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  बिहार  में  उक्त  योजना  के  अधीन  किए  गए  कार
 का  ब्योरा  क्या
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 हा  +

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अशोक  :  और  सरकार  ने  वर्ष

 1992-93  से  रेशम  यानें  बेंकਂ  नामक  एक  नई  योजना  आरम्भ  की  बिहार  में  इस

 योजना  के  लिए  राष्ट्रीय  हधकरधा  विकास  निगम  कार्यान्वयन  अभिकरण  होगा  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  अब  तक  कोई  राशि  जारी  नहीं  की  गई

 कोयले  के  मूल्य  में  बद्धि

 ]
 858.  श्री  अनिल  बसु  :

 कक्‍्यां  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिठले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  का  मूल्य  कितनी  बार  बढ़ाया  गया  था  ;

 क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कोयले  की  घोरी  के  वर्ष-वार  कोयले  की  मात्रा

 और  कितने  मूल्य  की  हानि  हुई  ?
 कितनी

 कोयला  मंत्रालय  में  उपसंशत्रो  एस०  बी०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कोयले  की  कीमतों  में  केवल  एक  बार  वृद्धि  की  गई  है  ।

 और  हां  ।  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  कोल  इंडिया  लि०  में  किए  गए  उत्पादन
 तथा  उत्पादकता  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 :

 पु
 डि्ंो्््ॉ  सच 178.60 कक  «रा

 वर्ष
 उत्पादन  टन  में

 1991-92  9204.14  1.40

 *उत्पादकता का मापन प्रति  व्यक्ति प्रति पाली प्रति टन उत्पादित किए गए  कोयले

 भव रूप मम  भर  छ  द्वारा एक्स  सा
 *उत्पादकता  का  मापन  प्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  प्रति  टन  उत्पादित  किए  गए  कोयले  के  रूप

 में  किया  गया  है  ।

 रेल  द्वारा  संचालित  कोयले  की  व्यवस्था  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  एक्स  कोलियरी

 एफ०  ओ०  आर०  के  आधार  पर  की  जाती  है  और  कोलियरी  में  रिकार्ड  किए  गए  वजन  के

 रेलवे  की  रसीद  जारी  की  जाती  इसलिए  कोयला  कंपनी  कोयले  की  मार्ग  के  दोरान  हुई  चोरी  पर

 रोक  लगाए  जाने  की  स्थिति  में  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप  उपभोक्ताओं  को  कोयला  कम

 मात्रा में पहुंचता उपर्युक्त परिस्थिति को देखते हुए कोयला कम्पनियां मार्ग के दौरान चोरी हुए कोयले की मात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा देने की स्थिति में भी नहीं होती है ।
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 सधु  उच्योग  इकाइयों  के  लिए  समिति

 859.  श्रो  पुथ्बीराज  डो०  अब्हाण  :

 श्रीमती  गिरिजा  देवो  :

 क्या  बि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्योग  इकाइयों  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  है  :

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इसमें  की  गई  मुख्य  सिफारिशें/टिप्पणियां  क्या  हैं  और  सरकार  ने  इस  बारे

 में  कया  कारवाई  की  और

 यदि  तो  समिति  की  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और

 भारतीय  रिजवे  बेक  ने  1991  में  श्री  पी०  आर०  नायक  की  अध्यक्षता  में  लघु  औद्योगिक

 क्षेत्र  की  का्यंशील  पूंजी  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  संबंधी  व्यवस्था  की  पुनरीक्षा  करने  के

 रुणण  लघु  औद्योगिक  एककों  के  पुनर्वास  के  लिए  मार्गनिर्दशों  की  पुनरीक्षा  करने  और  किसी  अन्य

 सम्बद्ध  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 समिति  ने  15  1992  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 समिति  की  रिपोर्ट  में  कायेशील  पूंजी  के  लिए  संस्थागत  ऋण  पर्याप्तता  और

 लघु  औद्योगिक  क्षेत्र  के  लिए  प्रदान  किए  गए  सावधि  ऋण  की  स्टॉक  स्तरों  के  लिए
 टंडन/नोरे  समिति  रुण  लघु  औद्योगिक  एककों  की  पुनरस्थापना  और  अन्य  सम्बद्ध  पहलुओं
 संबंधी  निष्कर्ष  निहित  हैं  ।  इसकी  प्रमुख  सिफारिशों  का  सार  रिपोर्ट  के  अध्याय  11  में  दिया

 रिपोर्ट  की  प्रतियां  उपलब्ध  होते  ही  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  इन  सिफारिशों  की

 भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ()  यह  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 ऊमी/सूतो  कालीनों  के  निर्यात  से  विदेशी  मुव्रा

 860.  श्री  कालका  दास  :

 क्या  बस्‍्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  हाथ  से  बुनी  हुई  ऊनी  तथा

 सूती  कालीनों  के  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  की  आय  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उनके  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठाने  का  चिचार  किया  गया
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 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  1990-91,  1991-92  तथा

 1992-93  2-93  के  दौरान  हाथ  से  बुने  ऊनी  कालीनों  तथा  सूती  कालीनों  के  निर्यात  से

 अजित  विदेशी  मुद्रा  के  ब्योरे  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :

 मूल्य  करोड़  रुपये  में

 वर्ष

 हाथ

 से  बुने  ऊनी  हाथ  से  बुने  सूती  कालीन
 कालीन  आदि  आदि

 1990-91  425.79  140.30

 1991-92  628.58  68.16

 1992-93  358.32  82.18

 बनी  न्याय  ययभ++न्‍न+-+++  जप  हद प"पतपैप +प+

 हाथ  से  वुने  ऊनी  कालीनों  तथा  सूती  कालीनों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेकों

 उपाय  किए  गए  इनमें  से  कुछ  हैं  :  शुल्क  वापसी की  कालीन  ग्रेड  ऊन  के  आयात  की

 कालीन  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  विदेशी  व्यापार  मेलों
 के

 लिए  क्रेता-विक्रेता

 बे  ठक  का  विदेशों  को  बिक्री-सह-अध्ययन  दल  प्रायोजित  करना  निर्यात  गृह/व्यापार

 गृह  के  रूप  में  मान्यता  देने  के  उद्देश्य  से  कालीन  के  निर्यात  से अजित  निबल  विदेशी  मुद्रा  को  ट्रिपल

 बेटेज  दिया  जाता  है  ।

 भारत  में  विदेशी  बेक

 861.  प्रो०  मालिनों  भट्‌टाचार्य  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  भारत  स्थित  विदेशी  बकों  के  लाभ  की  प्रतिशत  वृद्धि  का  बेक

 बार  ब्यौरा  क्या  है  ;
 ह

 क्‍या  इन  बेंकों  ने  भारतीय  रिजवं  बंक  के  निरदेशों  का  पालन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  बलओऔर  :  भारतीय  रिजवं  बक  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  विदेशी  जिनकी  भारत  में  शाखाएं  के  लाभ  में  प्रतिशत  वृद्धि
 का  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  गया  है  ।

 और  भारत  में  कार्यरत  विदेशी  बंकों  से  बंककारी  विनियमन  1949,
 भारतीय  रिजर्व  बेंक  1934  और  अन्य  सम्बद्ध  कानूनों  में  निहित  सांविधिक  आवद्यकर्ताओं

 की  अनुपालना  करना  अपेक्षित  भारतीय  रिजये  बंक  अन्य  अनुसूचित  वाणि  ज्यिक  बकों  की  तरह

 विदेशी  बेकों  के  कार्यों  का  नियंत्रण  और  निगरानी  करने  के  मामले  में  मी  «ड  तरदायौ  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बंक  द्वारा  सांवधिक  निरीक्षणों  के  दौरान  विदेशी  बंकों  के  कार्यकरण  में  पाई  गई

 200



 6  1914  विजित

 अभिषमितताओं  को  तत्काल  सुधारात्मक  उपाए  करने  के  लिए  बेक  के  उच्च  प्रवन्धन  के  ध्यान  में  लाया

 जाता  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  इन  बेकों  को  निरीक्षण  रिपोर्टों  को  अपने  भारतीब  सलाहकार

 बोर्डों  के  समक्ष  रखने  और  अपने  प्रधान  कार्यालयों  को  प्रतियां  भेजने  को  कहा  जाता

 मेंकों  को  3  माह  की  अवधि  के  भीतर  भारतीय  रिजवं  बंक  को  अपनी-अपनी  टिप्पणियां  प्रस्तुत  करनी

 अतेक्षित  हैं  ।  विस्तत  टिप्पणियों  के  प्रस्तुत  करने  के  एक  माह  के  अन्दर-अन्दर  भारतीय  रिजर्व  बंक

 सम्बद्ध  बंक  के  मुख्य  अधिकारी  के  साथ  निरीक्षण  के  निष्कर्षों  पर  विचार-विमर्श  का  आयोजन  भी

 करता  है|

 विवरण

 31.3.90,  31.3.91  और  31.3.92  को  समाप्त  हुए  वर्षों  के  लाभ/हानि

 रुपये

 ऋ०सं०  विदेशी  बंकों  के  नाम  मार्च  बदि  मार्च  वृद्धि  मार्च  वि

 1990  ९  1991  %  1992  ५९%
 तीन  उरभअभगअन्‍ऋरनण>+-++०>  »

 2  3  4  5  6  7  8

 कि  नि सी  न  नी  ">>  ५.  te  जा

 1.  आबू  धाबी  क्शियल बेंक
 30  15.38  32.  6.67  121  278.13

 2...  ए०्बी०एन० आमरो  बंक  लि०  261  26.70  550  110.73  1493  171.45

 3,  अमेरिकन  एत्सप्रेस  बेक  1697  ४7.72  2242  32.12  4640  106.96

 4...  ए०एन०जेड०  ग्रिंडलिज  बेंक  3534.  78.39  3410  एन०ए०  92.02  169.85

 5.  बेंक  आफ  अमेरिका  एन०टी०

 और  2842  192.39  2208  एन«(०  (35!  187.6)  |

 6,  बेंक  आफ  बहरीन  और

 कुवैत  बी०ई०सीਂ  34  325.00  150  341.,1 8  280  ४6.69

 72,  बेंक  आफ  क्रेडिट  और  काम०

 इंटरनेशनल  लि०  305  12.96  524  71.80  643  22.71

 8...  बेंक  आफ  ओमान  लि०  149  161.40  59  एन०ए०  !53  159.32

 9...  बेंक  आफ  नोवा  स्काटिया  134  235.00  172  28.36  158  एन०ए०

 10.  बेंक  आफ  टोक्‍यों  लि०  598  2035.71  605  1.77  962  59.0]

 11...  इंडोसुएज  286  48.96  276  एन०ए०  792  186.५6

 12,  बंक  नेझ्षनल  डी०  पेरिस  540  451,02  193  एन०ए०  937  384.97
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 जकक्‍मन+  का वनिनाकलाताणा पान  नतनििनख+प।ाझाे  ४  पा  नज

 2  3  4  5  6  7

 13.  बार्कलेज  बेंक  पा+  ~~
 (+-81)  एन०ए०  18!  324.04

 14,  ब्रिटिश  बंक  आफ  द  मिडिल  ईस्ट  443  101.36  543  22.57  729  34.25

 15,  सिटी  बंक  एन०ए०  3253  67.94  5861  80.17  13912  137.37

 16.  क्रेडिट  लायनेइस  (--39)  एन०ए०  446  1143.59  662  48.43

 लोस

 17.  डयूछ  बंक  335  289.53  668  99.40  1548  131.74

 18.  हांगकांग  और  शंधाई  बेकिंग

 कारपोरेशन  1575  5251.00  1467  एन०ए०  3827  160.87

 19,  ओमान  इंटरनेशनल  बंके
 एस०  ए०  ओ०  जी ०  333  100.60  284  एन०ए०  153  एन०ए०

 20,  द  सक्रा  बंक  1260.  80.00  256  107.17  385  50.39

 1,  सानया  बंक  19*  एन०ए०  264  एन#ए०

 220,  सोसिएट  जनरेल  110.  66.67  187  70.00  372  99.93

 23,  सोनाली  बैंक  620  82.35  3।  एनं०ए००  29  एन०ए०

 24...  स्टड्ड  घाटे  बंक  2885  421.70  3118

 लोस

 एन०  ए०>-जाग  नहीं

 1990  से
 कार्य  करना  शुरू  किया  ।

 नेत्र  वती  नद्दी  पर  पुल  का  निर्माण

 “62,  श्री  वी०  धनंजय  कुमार
 :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  48  के  पनेमंगलौर  खंड  में  नेत्रवत्ती  नदी  पर

 नए  पुल  के  निर्माण  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 यदि  तो  पुल  के  निर्माण  की  अनुमानित  लागत  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरः  होगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज़्य  मन्‍्त्री  जगवीश  :  से

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  48  पर  पनेमंगलौर  में  नेत्रवती  पुल  तथा  इसके  पहुंच  मार्गों  के  निर्माण  के

 लिए  405.28  लाख  रु०  तथा  575.96  लाख  रु०  के  लागत  प्राक्कलन  31.1.92  को  संस्वीक्ृत

 फर  दिए  गए  ।  इसे  1996  में  पूरा  करने  का  लक्ष्य
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 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  तथा  मुग्रा  स्फीति  दर  के  बोच  असमानता

 ]
 863.  डा०  लक्ष्मी  नार।यण  पाण्डेय  :

 झी  श्रवण  कमार  पटल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुद्रास्फीति  दर  गत  महीनों  के  दोरान  घटने  के  बाद  पुनः  बढ़  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्‍या

 पिछली  वृद्धि  की  तुलना  में  कमी  का  प्रतिशत  क्या

 क्या  मुद्रा  स्फीति  की  दर  में  कमी  होने  के  बावजूद  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  प्रत्याशित

 आनुपातिक  कमी  नहीं  आयी  और

 (8)  यदि  तो  उसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  ठाक्र):(क)  से  राजकोषीय  घाटे  को  कम
 करने  के  लिए  पंद्रोलियम  उत्पादों  और  पौटेशिक  तथा  फास्फेटिक  उर्वरकों  की  कीमतों  में

 1992  के  दौरान  शुरू  हुई  वृद्धि  क ेकारण  1992  के  उत्तराध  से  1992  के  चोथे

 सप्ताह  तक  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  रूप  में  मुद्रास्फीति  की  वार्षिक  दर  में  दुबारा  वृद्धि  हुई  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  में  अगस्त  1  992  से  1992  तक  हुई  गिरावट  दर्ज  की  गई

 है  ।  मुद्रास्फीति  की  दर  में  प्रत्येक  अनुवर्ती  महीनों  में  हुए  परिवर्तत  सहित  1992  के  बाद  हुई

 मुद्रास्फीति  की  वा्षिक  दरों  का  मासिक  औसत  नीचे  दिया  गया  है  :--

 मुब्रास्फीति  को  बिक  दरें

 )

 महोना

 ।
 थोक  भूल्य  सूचकांक  उपभोक्ता  मूल्य  सूथकांक
 न मनन  तनमन  नज+  लोभ जममममममममम

 मुद्रास्फीती  दर  परिवर्तन  मुद्रास्फीति  दर  परिवतंन
 +>कणन  गन  पाए I  “5

 12.9

 जुलाई  1992  11.7  (--)  10.0  13.1  (+)  1.6

 1992  9.4  (--)  19.7  11.5  (--)  12.2

 1992  ४.३...  11.7  10.0  (--)  13.0

 1992  9.8.  (+)  18.1

 1992  91  (--)  7.1

 (7  नवम्बर )
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 जे

 ताप  बिजलो  घर  को  कोयला  आपूलि  की  पुनरीक्षा  संबंधी  समिति

 |

 864.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटील  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  ताप  बिजली  घरों  को  कोयला  आपूर्ति  की  पुनरीक्षा  हेतु  गठित  उच्च  स्तरीय

 समिति  की  रचना  क्‍या  है

 ताप  बिजली  विशेष  रूप  से  रायचूर  ताप  बिजली  घर  के  संबंध  में  उच्च  स्तरीय

 समिति  द्वारा  दी  गई  नवीनतम  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कोयला  की  कमी  के  कारण  रायचूर  ताप  बिजली  घर  को  अपने  दो-तीन  इकाईयों
 को  बंद  करना  पड़ा

 क्या  सरकार  द्वारा  रायचूर  ताप  बिजली  घर  में  कोयले  की  उपलब्धता  में  सुधार  के  लिए

 राज्य  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  अनुदेश  जारी  किए  गए  और

 (3)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  और  पश्चिम  और

 दक्षिण  क्षेत्र  के  तापीय  विद्युत  गृहों  को  सिगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  में  कोयले  का  कम  उत्पादन

 होने  के  कारण  कोयलेਂ  की  आपूर्ति  में  कुछ  समस्याएं  आ  रही  अतः  दक्षिण  तथा  पश्चिम  क्षेत्रों  के

 तापीय  विद्युत  गृहों  के  लिए  कोयले  की  आपूर्ति  तथा  मांग  के  संबंध  में  विद्युत  विभाग  के  तत्कालीन
 मचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  द्वारा  पूर्व  में  की  गई  सिफारिशों  का  अद्यतन  करने  तथा

 समीक्षा  करने  की  दृष्टि  से  एक  विशेष  दल  गठित  किया  गया  था  ।  इस  दल  का  गठन  निम्नलिखित  रूप
 में  किया  गया  था  :---

 ].  अपर  कीयला  अध्यक्ष

 2.  सलाहकार  रेलवे  मंत्रालय

 2.  संयुक्त  कोयला  मंत्रालय

 4.  सलाहकार  योजना  आयोग

 5.  संयुक्त  विद्युत  विभाग

 .  सदस्य  ),  केन्द्रीय  विद्युतप्राधिकारी

 .  निदेशक  राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम

 -  मुख्य  महाप्रबंधक  ),  कोल  इंडिया

 5

 6

 प्र

 8.  सलाहकार  ),  कोयला  मंत्रालय--सदस्य  सचिव

 9

 0.  महा  लोक  इंडिया  कलकत्ता

 11.  मुख्य  संचलन  एवं  सिगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  हैदराबाद  ।
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 दल  ने  पश्चिम  तथा  दक्षिण  क्षेत्रों  के  10  तापीय  यिद्युत  गृहों  के  लिए  वर्ष  1192-92  के

 सम्बन्ध  में  कोयले  की  आपूर्ति  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया  और  उक्त  कार्यक्रम  कार्यान्‍्वयवाधीन

 इस  रिपोर्ट  के  अनुसार  रायचुर  तापीय  विद्युत  गृह  की  वर्ष  '  ०2-93  की  कोलले  की  आवश्यकता

 27.72  लाख  टन  का  मूल्यांकन  किए्ण  गया  है  ताकि  3600  मि०  यूनिट  के  उत्पादन  लक्ष्य  को  प्राप्त

 किया  जा  सके  ।

 से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  यह  सूचित  किया  बया  है  कि  रायचुर  तापीय

 विद्युत  गृह  कोयले  के  स्टाक  के  सामरिक  स्तर  पर  प्रचालन  कर  रहा  है  और  वर्ष  के  शुरू  से  विद्युत  गृह
 ने  कोयले  की  कमी  के  कारण  उत्पादन  कम  होने  के  सम्बन्ध  में  सूचना  दी  सम्बद्ध  कोयला  कम्पनी

 द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  विद्युत  गृहवार  लक्ष्य  निर्धारित  दिए  गए  हैं  ।  किन्तु  बाद

 तक  रांयचूर  तापीय  विद्युत  गृह  के  कोयले  की  आपूर्ति  कोयला  कम्पनियों  को  देय  बकाया  कोयले  की

 राशि  की  अदायगी  न  किए  जाने  के  प्रभावित  हुई  सभी  राज्य  सरकारें  तथा  राज्य  विद्युत
 बो्डों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कोयले  की  आपूर्ति  के  अस्त-व्यस्त  होने  की  स्थिति  से  बचने  के

 लिए  कोयला  कम्पनियों  को  समय  पर  अदायगी  किए  जाने  का  सुनिश्चय  करें  ।

 भारतोय  पूंजी  बाजार  में  विदेशी  निवेश

 865.  श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारती4थ  पूंजी  बाजार  में  विदेशी  संस्थानिक  पूंजी  निवेश  को  ज्यादा

 आकर्षक  और  उदार  शर्तों  पर  आमंत्रित  कराने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इन  शर्तों  का  ब्यौरा  कया

 प्रमुख  उद्योगीकृत  राष्ट्रों  द्वारा  भारतीय  निवेशकों  के  समक्ष  कया  शर्ते  रखी  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  जी  हां  ।

 इस  योजना  की  विशेषताएं  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  विदेशी  संस्थागत  निवेशक  पेंशन  पारस्परिक  निवेश

 परिसम्पत्ति  प्रबन्धन  नामजद  कम्पनियां  और  विवेकाधीन  और  अविवेकाधीन

 संविभाग  प्रबन्धन  सेवाएं  प्रदान  करने  निगमित/संस्थागत  संविभागਂ  प्रबन्धक  अथवा

 उनके  मुख्तारनामा  धारक  उन  इक्विटी  और  अन्य  प्रतिभूतियों/कम्पनियों  की  लिखतों  सहित
 प्राथमिक  और  गौण  बाजारों  में  जिन  प्रतिभूतियों  में  कारोबार  होता  उन  सभी  में  निवेश

 कर  सकते  हैं  जो  कि  ओ०  टी०  सी०  एक्सचेंजों  सहित  भारत  के  शेयर  बाजारों  में  यूचीबद्ध

 होती  हैं/की  जानी  होती  हैं  ।

 2.  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  को  भारतीय  प्रतिभूति  और  एक्सचेंज  बोर्ड  में  पंजीकृत  होना
 और  साथ  ही  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिवियम  के  तहत  भारतीय  रिजवं  बेक  से  अनुमति
 लेना  भी  अपेक्षित  है  ।  एकल  नीति  के  अधीन  प्रारम्भिक  पंजीकरण  करने  से  पूर्व  सेबी  के
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 द्वारा  भारतीय  रिजिवं  बंक  की  केन्द्रीय  अनुमति  प्राप्त  करनी  होगी  |  यह  अनुमति  5  वर्ष  के

 लिए  वंध  होगी  ओर  तत्पश्चात्‌  नवीकरणीय  होगी  ।

 7,  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  को  संबी  में  पंजीकरण/फेरा  के  अन्तगंत  ट्रेड  रिकार्ड

 व्यावसायिक  ब्ित्तीय  सुदृढ़ता  और  संस्थागत  निवेशक  के  मूल  देझ्ष  में  शेयर  बाजार
 के  लिए  नियामक  संगठन  में  प्रतिभूति  आयोग  में  पंजीकरण  धारक  होने  के  आधार  पर

 प्रदान  की  जाएगी  ।

 4.  संस्थागत  विदेक्षी  मुद्रा  मे  धल्यांकित  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  अनुमति
 प्राप्त  नामित  बंकों  में  खोलने  और  संस्थागत  निवेशक  द्वारा  सभी  प्राप्तियों  को  जमा  करने
 के  लिए  विशेष  अनिवासी  रुपया  लेखा  खोलने  और  रुपए  लेखे  स  विदेशी  मुद्रा  लेखे  में  करके

 बाद  आय  को  अंतरित  करने  और  प्रत्यावत॑ंनीय  पूजी  पूजी  लाभांश  और  किए

 गए  निवश  से  आय  आदि  को  और  पूंजी  लाभ  पर  रोके  रखे  गए  कर  की  कटोती  करने  के

 अनुमति  होगी  ।

 5.  प्राथमिक  बाजार  और  द्वितीयक  बाजार  में  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  द्वारा  किए  गए  किसी

 निवेश  के  लिए  कोई  नहीं  होगा  ।

 0.  एकल  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  द्वारा  किसी  कम्पनी  के  कुल  निगमित  पूंजी  के  5९%  की

 अधिकतम  सीमा  सभी  पंजीकृत  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  की  कुल  धारिता  और

 अनिवासी  भारतीयों  के  निगमित  और  गैर-निगमित  24",  है  जिसमें  वित्तीय

 सहयोग  के  अन्तर्गत  विदेशी  निवश  शामिल  नहीं  उसकी  51९,  तक  अनुमति  है  और

 अपतटीय  विश्व  जमा  प्राप्ति  और  यूरो  परिवतंनीय  की  अनुमति  है  ।

 7,  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  को  लाभांश  के  2  ७९५  की  समान  दर  पर  रियायती  दर  श्यवस्था

 और  ब्याज  से  आय  तथा  दीघविधि  पूंजी  लाभों  पर  10  प्रतिशत  की  कर  दर  दिए

 गए  हैं  ।  .

 सीधे  विदेशी  निवेशकों  को  छोड़कर  भारत  में  रहने  बाले  भारतीय

 निवेशकों  को  बिना  भारत  सरकार  की  अनुमति  प्राप्त  किए  भारत  से  बाहर  प्रति  ग्भृति  बाजारों  में  निवेश

 करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  इसलिए  इसमें  कोई  पारस्परिकता  की  बात  नहीं  है  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  को  घाटा

 ]
 ४66.  श्री  शिब्‌  सोरेन  :

 क्री  रास  सामर  :

 श्री  राजेण  कुमार  शर्मा  :

 श्री  साईम
 न  सरास्डो  :

 झी  पथस  कुमार  बंसल  :

 श्री  गया  प्रसाद  कोरी  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  '
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 घाटे  में  चल  रहे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनका  राज्य-वार

 ब्यौरा  कया

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  इन  बंकों  को  कितना  घाटा

 क्या  इन  बेंकों  में  इस  वर्ष  भी  घाटे  में  फिर  से  बुद्धि  होने  की  सम्भाषना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  और  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  धाटे  को  पूरा  करने  और  सभी  पहलुओं  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  पुनगंठन  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  गत  3  वर्षों  के  दौरान

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  ढ्वारा  उठाई  गई  हानियों  की  राज्य-वार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  द्वारा  उठाई  गई  हानियों  के  कारणों  की  स्थूल  रूप  से

 मिम्मलिखित  तौर  पर  पहचान  की  जा  मकती  है  —

 निर्षियों  पर  उच्च  लागत  के  कारण  ऋणों  पर  सीमित  या  नकारात्मक  माजिन  ।

 उच्च  निर्यत  खर्च  ।

 छोटे  खातों  की  बड़ी  संख्या  के  कौरण  ऊंची  सेवा  सम्बन्धी  व्यय  ।

 प्रतिबन्धित  परिचालनों  के  कारण  प्रति  कर्मचारी  निम्न  उत्पादकता  ।

 इस  वर्ष  के  परिंघालनात्मक  परिणामों  की  जानकारी  वर्ष  के  खातों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने
 के  पश्चात्‌  ही  ज्ञात  होगी  ।

 सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  पुनर्गठन  के  लिए  परामर्श  की  प्रक्रिया  शुरू  कर

 है  ।  अनेक  माडल  तैयार  किए  गए  इसमें  सभी  बत॑मान  196  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  का  विलय

 एक  भारतीय  राष्ट्रीय  ग्रामीण  बेंक  आर०  बी०  आई०  )  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  भी
 शामिल  है  ताकि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  ब्रेकों  की  अर्थंक्षमता  में  सुधार  किया  जा  सके  तथा  ग्रामीण  क्षेत्र  के

 लिए  ऋण  प्रवाह  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।  इस  विषय  में  अभी  तक  कोई  अध्तिम  निर्णय  नहीं
 लिया  गया  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  को

 हुए  घाटों  की  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  राज्यवार  विवरण
 ह

 अवधि  के  दौरान क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों को  हुए  घाटे
 ः

 *  9  ७०७१  ०००७०७७  4७ करना»  ९७०५  भाशााम्मकाए-+०3७  ध१०व-ा  लत  5०.  रा  ह ७७,  व
 1989-96  89-96  1990-91  1991-92

 क्र०  सं०  राज्य  का  नाम  राशि  क्षे०पग्राण्बें०  राशि  राशि

 की  संख्या  की  सख्या  कीःसंख्या

 I  2:  3  4  5  6  7  8

 1,  हरियाणा  3  0.85  3  0.66  4  3,90
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 ।  2  3  4  5  6  7  8

 2...  हिमाचल  प्रदेश  1  0.23  2  0.45  2  1.04

 3  जम्मू  व  कम्मीर  3  1.29  3  1.37 1  1.14

 4  पंजाब  3  0.31 1  0.22  4  0.53

 5  राजस्थान  14  11.73  13  10.44  13  23.71

 6.  अरुणाचल  प्रदेश  ]  0.10  ।  0.12  1  0.23

 7  असम  4  0.98  4  3.81  3  6.24

 8  मणिपुर  0.21  1  0.43  1  0.55

 9  मेघालय  ॥|  0.20  1  0.22  1  0.13

 10  मिजोरम  ]  0.45  1  0.56  एन०  ए०  एन०  ए०

 11  नागालेंड  1  0.08  एन०  ए०  एन०  ए०  0.15

 12  त्रिपुरा  1  0.53  1  0.42  एन०  ए०  एस०  ए०

 13  बिहार  16  8.80.  17  14.43  16  29.31

 14  उड़ीसा  8.02  7  8.39  6  17.26

 15  पद्तिचम  बंगाल  6  4.13  8  6.99.  5  8.32

 16  मध्य  प्रदेश  21  13.32  21  11.55  21  25.53

 17  उत्तर  प्रदेश  34  25.05...  30  18.83  31  43.32

 18...  गुजरात  9.  310  9  3.64  9  7.30

 19  महाराष्ट्र  8  29.54.  10  3.70.  9  4.70

 20  आन्ध्र  प्रदेश  9  6.95  5  0.93  7  6.89

 21  कर्माटफक  11  3.12  9  3.82  11  12.73

 22...  केरल  --  -  -++  1  0.32

 23  तमिलनाडु  3  1.79  3  1.91  3  4.56

 में  संक्षोधन

 ]

 867.  श्री  द्रव  विधे  :

 थी  आभन्‍्त  अहिरयार  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हा

 कया  विदेशी  सुद्रा  विनियम  अधिनियम  !  973  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्‍या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  सम्भ।वना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  से  विदेशी  म॒द्रा  विनियमन

 1973  में  संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  सक्रियता  से  विचार  किया  जा  रहा

 है  और  इस  सम्बन्ध  में  चालू  सत्र  के  दौरान  एक  विधेयक  पेश  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 प्रमुख  पत्तनों  ढ्वारा  माल  ढुलाई

 868.  डा०  कृपासिन्ध  भोई  :

 क्या  जल  पूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षो  में  पत्तन-वार  विभिन्‍न  प्रमुख  पत्तनों  से  कितनी  मात्रा  में

 कार्गों  की  ढुलाई-उत

 क्‍या  सरकार  ने  पत्तनों  के  माल  ढलाई  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु  पत्तन  न्यास  को  कहा
 और

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  माल  हलाई  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  प्रमुख  पत्तन  का
 कार्ये  निष्पादन  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश्  :  से

 31-3-92  की  स्थिति  के  अनुसार  महापत्तनों  की  क्षमता  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तथा  चालू
 वित्त  वर्ष  में  अक्टूबर  तक  हैंडल  किए  गए  कार्गो  के  ब्यौरे  अनुवंध  में  दर्शाएं  गए  महापत्तनों  की

 क्षमता  में  वृद्धि  करना  एक  सतृत  प्रक्रिया  है  और  वा्षिक  योजनाओं/पंचवर्षीय  योजनाओं  के  तहत
 विभिन्‍न  स्कीमों  के  तहत  ऐसा  किया  जाता  वर्ष  |992-93  में  सभी  महापत्तनों  की  समग्र  क्षमता

 170.23  मिलियन  टन  तक  होने  की  आशा  है  ।
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 ]
 869.  श्री  रास  बदन  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  समाज  के  निर्धन  तथा  कमजोर  वर्गों  को  जनता  कपड़ा/सस्ते  मूल्य  के  कपडे
 की  संप्लाई  बन्द  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 MRR  अस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  यद्यपि  जनता  कपड़े  के  उत्पादन

 और  इसके  आपूर्ति  को  धीरे-घीरे  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  फिलहाल  ट्रोल  कपड़े  के  उत्पादन

 और  इसकी  आपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  में  कोई  परिवतंन  नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  छोटी  इकाई  और  ग्रामीण  और

 सब्सिडी  योजनाओं  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने  की  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  जनता  कपड़ा  योजना

 को  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 खेलल्‍लया  समिति  की  रिपोर्ट

 ]
 870.  प्रो०  )  रीता  वर्मा  :

 श्री  दत्तात्रेय  ४ंडारू  :

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभ  राँठये  :

 विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि

 क्‍या  डा०  राजा  जे०  चेल्लया  की  अध्यक्षता  में  बनी  कर  सुधार  समिति  ने  सरकार  को

 अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  ने  क्‍या  सिफारिश  की  और

 सरकार  द्वारा  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  ।  रामेहवर  :  से  डा०  राजा  चेल्लया  को

 अध्यक्षता  में  बनी  कर  र॒ुधाः  समिति  ने  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  का  प्रथम  भाग  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।

 इस  रिपोर्ट  समिति  ने  पांच  विस्तृत  क्षेत्रों  में  सिफारिश  की  है  :--

 अन्तरिम  पोर्ट  में  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्धित  समस्याओं  अर्थात्‌  निगम  लाभ  कर  जिसःे

 विदेशी  वस्तुअ  धान  भी  शामिल  कारोबार  व्याज  कृषि
 कर  कराधान  ओर  उपहा  सम्बन्धी  समस्याओं  पर  विच।र  नहीं  किया  गया  है  ।
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 घरेलू  अप्रत्यक्ष  करों  की  प्रणाली  में  और  सुधार  विशेषकर  केन्द्रीय  स्तर  संशोधित

 कीमत  योग  कर  के  प्रतार  सम्बन्धी  अधिक  विवरण  और  को

 कीमत  योग  कर  में  पश्वितेन  करना  ।

 प्रकिया  में  सुधार  जिसमें  अपीलीय  जटिल  उपबन्धों  और  करदाता  के  विरुद्ध

 असम्यक्‌  रूप  से  लाग्र  किए  गए  प्रत्यक्ष  कर-सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  को

 हटाना  शामिल

 प्र.असन  की  समस्याएं--प्रशासन  को  अधिक  सक्षम  बनाने  के  साथ-स्राथ  कराधान  के
 अधिक  विस्तृत  पहलुओ  के  प्रति  प्रशासन  को  अधिक  सहृदय  तथा  सड़ग

 प्रशासनिक  सं  उच्च  स्तर  पर  चयन  दण्ड  और

 रस्कार  में  परिवर्तत  करना  ।

 (3)  राजस्व  लेखा  परीक्षा  की  भूसिका--लेखा  परीक्षा  का  दृष्टिकोण  और  कर
 वे  लिए  उत्पन्न की  गई  समन्याएं--सुधार  की  रूपरेखा  सिफारिशों की  जांच की  जा
 ञ्ही  है

 भारतीव  जोबन  बोमा  निगम  के  ५,त  लम्बित  दावे

 ४71.  श्रीमती  एच०  :

 श्रीमती  कृष्णन्त्र  कौर

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बतान  की  पा  करंगे  कि  :

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  और  चालू  वर्ष  में  भारतीय  ज।वन  बीमा  निगम  के
 पास  समयावधि  पूरी  होने  के  कितने  दावे  भुगतान  हेतु  लम्बित  पड़े

 क्‍या  ऐस  दावों  की  संख्या  बढ़  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  दावों  के  तुरन्त  निश्रटान  हेतु क्या  कदम  उठाया  जाएगा  ?

 बत्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  अपेक्षित  सूचना  इस  प्रकार  है  :---

 3।  सा  को  समाप्त  वर्ष  लम्बित  दावों  को  संख्या

 1990  ७4,946

 1991  52,968

 1992  62,114

 चालू  वर्ष
 81,404 4

 (30-9-1992  992  तक  की  स्थिति  के  अनुसार )
 जी  नहीं  ।  वर्ष  के  दौरान  देय  कुल  परिपक्वता  दावों  की  तुलना  में  लेखा  वर्ष  के  अन्त  में
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 बकाया  परिपक्‍वता  दावों  का  प्रतिशत  पिछले  तीन  वर्षों  में  3  प्रतिगत  के  आस-पास  बनाए  रखा

 गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयला  परियोजनाओं  के  लिए  फ्रांस  का  सहयोग

 872.  श्री  अझोक  आनम्दराव  वेशमुख
 :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क़पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  कोयला  खदान  परियोजनाओं  के
 लिए  फ्रांस  से  वित्तीय  और  अन्यथा

 सहायता  प्राप्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  के  वीच  कोई  समझौता  con  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०बी०  :  से  जी  ।  कोयला

 क्षेत्र  में
 नई  खनन  पद्धति/प्रौद्योगिकी  की  शुरूआत  करने  हेतु  फ्रांस  की  सहायता  ली  जा  रही

 सी०डी०एफ०आई०  फ्रांस  के  साथ  निम्नलिखित  कोयला  परियोजनाओं  के  लिए  सरकार  पर  हस्ताक्षर
 किए  गए  जों  कि  वर्तमान  में  कार्यान्वयन  अधीन  है  :---

 (1)  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  में  कोटाडीह  भूमिगत  परियोजना  में  हाईफेस  लांगवाल
 प्रौद्योगिकी  प्रारम्भ  करने  के  लिए  करार  फ्रांसिसी  सहायता  फ्रंच  फ्रन्‍्क  215.5:  मिलियन )

 2)  ईस्टने  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  बुराधेमों  में  इन्डो-फ्रांस  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  किए
 जाने  के  लिए  करार  फ्रांस  सहायता  फ्रन्‍न्च  फ्रंक  9.500  मिलियन  )

 (3)  वेस्टने  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  में  राजूर  में  पिललर  के  लिक्विडेशन  के  लिए  तकनीकी
 व्यवहाय  अध्ययन  करने  तथा  सम्भावित  क्षेत्रों  में  उत्थनन  करने  के  लिए  करार  फ्रासी  सहायता
 फ्रेंच  फ्रंक  |  मिलियन  )

 (4)  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  में  गोदावरी  खानी  10  और  ४  इनकलाइन  में
 ब्लास्टिग  ग्रेमेरी  तरीके  को  अंग्रीकृत  करने  के  लिए  करार  फ्रांस  सहायता  फ्रेंच  फ्रक  63.05
 मिलियन  )

 जून  1992  में  भारत  फ्रांस  कायंदल  की  पेरिस  में  कोयले  पर  हुई  ग्यारह॒वीं  बंठक  में  भारतीय
 पक्ष  ने  फ्रांसिसी  पक्ष  से  निवेदन  किया  था  कि  वह  अनंता  कोलफील्ड्स  आरश्के०

 न्यटेक  कोलेरीस  कम्पनी  ग्रुसिक  अंडरग्राउन्ड  कोलफील्ट्स  लिमिटेड )
 और  भनोरा  वेस्ट  गू०  जी०  (  इस्टन  कोत्र  फील्ड  स  लिमिठेड  )  आदि  की  एक  समेकित  कोयला  परियोजना

 स्थापित  करने  में  मदद  फ्रांसिसी  पक्ष  की  सहमति  के  पश्चात  इन  भ्रस्ताबों  की

 कपरेखा  तैयार  की  जा  सकती  है  ।

 सहकारिता  क्षेत्र  में  अप्रवासी  भारतोयों  का  निवेश

 873.  श्री  ओस्‍्कार  फर्नाम्डीज  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  पा  करेंगे  कि कर  उभर
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 क्या  केन्द्र  सरकार  का  सहका  रिता  क्षेत्र  में  अप्रवासी  भारतोयों  को  निवेश  करने  की

 अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या-क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कसत्र  निगस  की  रुए्ण  भिलों  को  बन्द  करना

 ४74,  श्री  धर्मण्णा  मोंडय्या  साढुल  .

 श्री  हरिसिह  चावड़ा  :

 श्री  हाराधन  राय  :

 श्री  तरित  बरण  तोपटार

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पान्डेय

 क्या  बस्चत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ु

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  सारे  रुग्ण  एककों  को  बन्द  करने  के

 बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  है

 क्या  सरकार
 ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  किसी  एकक  को  हाल  ही  मे  बन्द  किया  है

 निकट  भविष्य  में  बन्द  करने  की  संभावना  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विशेष  रूप  से  गुजरात  में  इन  मिलों  के  बन्द  हं।ने  के  कारण  मिलवार  कितने  श्रमिका  की

 छंटनी  की

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  श्रमिकों  के  पुनर्वास  और  सुरक्षा  की  कोई  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 वस्त्र  मंत्रालय  स॑  राज्य  मंत्री  अशोक  गहलोत  )  :  से  सरकार  ने  एन०टी०  सी०

 के  लिए  एक  सर्वांगीण  सुधार  गीति  का  अनुमोदन  किया  चुनिन्दा  वित्तीय  और

 कीय  पुर्नानर्माण  तथा  स्वेच्छिक  सवा  निवृत्ति  योजना  के  जरिए  फालतू  श्रमिक  बल  का  सुव्यवस्थीक रण
 इस  नीति  के  मुख्य  अंग  हैं  ।  स्वेच्छिक  सेवा  निवृत्ति  योजना  की  पेशकश  क्रमिक  रूप  ५  रुग्ण  ऐसी  मिलों

 के  कमंचारियों  और  कामगारों  को  भी  की  जाएगी  जिनके  अथंक्षम  होने  की  कोई  संभावना

 नहीं  है  तथा  जिन्हें  बन्द  करना  पड़  सकता  है  अथवा  अयेक्षमता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उन्हे  निकटस्थ

 एककों  के  साथ  समामेलित  किया  जा  सकता  मिलों  की  अर्थक्षमता  पर  स्वेच्छिक  सेवा  निवृत्ति  योजना

 और  अन्य  महत्वपूर्ण  कारकों  के  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  विन्षार  करने  के  वाद  एन०टी०सी०  के

 अलग  को  बन्द  करने  या  समामेलन  के  प्रदत्त  पर  विचार  किया  31-10-92  की
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 स्थिति  अनुसार  एन०टी०सी०  के  अन्तर्गत  वस्त्र  मिलों  के  2009  अधिकारियों
 और  कर्म॑चारियों  ने  सर्वांगीण  सुधार  की  नीति  के  अन्तर्गत  स्वैच्छिक  सेवा  निवत्ति  योजना  का  लाभ
 उठाया  ।

 से  सर्वांगीण  सुधार  की  नीति  के  अन्तर्गत  एन०्टी०सी०  के  सुव्यवस्थीकृत
 गारो ंके  पुतः  नियोजन  और  पुनः  प्रशिक्षण  के  लिए  पुनर्वासन  निधि  योजना  में  5:  करोड़  रु  की
 घनराशि  प्रदान  की  गई  विद्युतकरधा/रीलिंग  एककों  की  स्थापना  के  लिए  ऐसेਂ  कामगारों  को
 क्षण  तकनीकी  और  वित्तीय  सहायता  तथा  संस्थागत  वित्त  प्रदान  करते  के  लिए  योगनाएं  पहले  से  ही
 तैयार  कर  ली  गई  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  फो  बोसस

 875.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  क ेलिए  बोनस  सीमा  !600  रुपए  निर्धारित  किए  जाने

 का  क्‍या  मानदण्ड

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  अपने  कर्मचारियों  को  अदा  की  जा  रही  बोनस  की  राशि  में

 वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्ास्ताराम  :  केन्द्रीय  सरकार  के  कम  चारिरें
 को  देय  बोनस  की  राशि  की  कोई  अधिकतस  सीमा  नहीं है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 असम  में  उद्यमियों  को  बंक  ऋण

 |
 R70.  क्री  प्रवीन  डेंका  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  असम  के  दारंग  और  कामरूप  जिलों  में  कितने

 उ्यमियों  को  तेंक  ऋण  दिया  गया

 बेंक  के  लिए  संबन्धित  जिला  उद्योग  केन्द्रों  न ेकितने  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  का  चयन

 किया  और  ऋण  की  सिफारिश  किन्तु  उन्हें  अभी  तक  ऋण  नहीं  मिला

 इसके  क्या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  युवकों  को  बेंक  से  ऋण  मिले  क्‍या  कदम  उठाए
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 ननज  न  ननननिनन  6  चल  +  ते  लाल  हिना जन  ऑननननननगनगभभगनगन  कक अननानना जन  अनान  न  है  मम

 गए  हैं  ?

 वित्त  मन्‍्त्रात्यय  के  राज्य  मन्त्री  बलधोर  :
 से  यूको  बक  उपर्युक्त  दीनों

 जिलों  का  लीड  वेंक  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  स्पांसर  किए  गए  मामलों  की  मंजूरी  |  हैतु  सम्बन्धित
 बेंकों  द्वारा  उन  पर  विचा*  किया  जाता  कुछ  मामलों  में  संवितरण  मुख्य  रूप  से  इसलिए  संभव  नहीं

 हुआ  क्योंकि  कष्ठ  आवेदक  सरकाशी  सेवा  में  पाए  कुछ  ने  नकद  संवितरण  की  मांग  की  और  कुछ
 अन्य  ऋण  लेने  आए  ही  नहीं  ।  लीड  बंक  ने  उद्यमियों  क ेउचित  चयन  और  प्रोत्साहन  के  लिए  मामले

 को  जिला  उद्योग  केन्द्र  के  साथ  उठाया

 इस  योजना  के  अंतर्गत  पिछले  तीस  वर्षों  के  लिए  कामरूप  जिले  के  मामले  में  प्रगति

 निम्नानुसार  थी  :--

 सभी  बंक  89-90  15  36

 उद्यमियों  की  जिन्हें  बक  ऋण  दारंभ जिले के लिए इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है  356  350

 मंजूर  किया  गया

 उद्य  मियों
 की  जिनका  जिला  34  36

 उद्योग  केन्द्र  द्वारा  शिक्षित  बेरोजगारों  युवकों  की

 स्वरोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  चयन  एवं

 सिफारिश  की  गई  लेकिन  बंक  ऋण  नहीं  दिया

 गया

 दारंभ  जिले  के  लिए  इसी  प्रकार  की  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 वी  जाएंगी  ।

 गरीगी  उस्मलन  हेतु  ऋण

 ]
 877.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुंडा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  के  दोरान  गरीबी  उन्मूलन  हेतु  क्या  शिक्षित  बेरोजगारों

 की  समस्‍या  को  हल  करने  के  लिए  योजनाएं  तंयार  की  हैं  तथा  उन्हें  ऋण  देने  का  विचार  किया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथीर  :  और  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 को  स्वरोजगार  उपलब्ध  कराने  की  योजना  के  तहत  ऋण  उन  छिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्वीकृत

 किए  जाते  जिन  की  पारिवारिक  आय  प्रति  वर्ष  सकें |  रुपए  से  अधिक  न  ताकि  वे  उद्योग

 सेवा  तथा  कारोबार  में  स्व॒रोजगार  उद्यम  शुरू  कर  सकें  ।  प्रत्येक  उच्चमी  को  योजना  के  तहत  धंक  एक

 मिला

 जुला ऋण उपलब्ध कराते जो औद्योगिक उद्यमों के लिए अधिक से अधिक उद्यमों के लिए अधिकतम 25,000/- रुपए तथा लघु व्यावसायिक उद्यमों के लिए अधिकतम
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 15,000/-  रुपए  लक्ष्य  उद्योग  मंत्रालय  में  विकास  आयुक्त  द्वारा  जो  योजना
 नियंत्रण  करता  वाषिक  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  वित्तीय  वर्ष  1992-93  के  लिए
 ।  लाख  लाभभोगियों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  तहत

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पारिवारिक  ऋणों  की  भी  स्वीकृति  दी  जाती  जिसके  तहत  बषे  1992-93  के  लिए
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  लगभग  1:88  लाख  हिताधिकारियों  का  वास्तविक  लक्ष्य  नियत  किया
 गया  है  ।

 शहरी  क्षेत्रों  में  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तगत  शहरी  माइक्रो  उच्चम  योजना  के  तहत  गरीबी

 रेखा  से  नीचे  के  लोगों  के  लिए  ऋणों  की  स्वीकृति  दी  जाती  ताकि  वे  स्वरोजगार  के  लिए  उत्पादक

 परिसम्पत्तियां  अजित  कर  सकें  ।  शहरी  क्षेत्रों  क ेलिए  शहरी  विकास  मंत्रालय  योजना  का

 त्रण  करता  हारा  1992-93  के  लिए  लगभग  एक  लाख  हिताधिकारियों  का  लक्ष्य  नियत  किया

 गया  है  1

 उपरोक्त  प्रत्येक  योजना  के  अंतगंत  लक्ष्य  सम्बन्धित  मंत्रालय  द्वारा  वार्षिक  आधार  पर  नियत

 किए  जाते  हैं  तथा  |993-94  के  लिए  तदनुरूपी  लक्ष्य  अभी  उपलब्ध  महीं  हैं  ।

 शेयर  वलालों  के  परिसरों  में  आयकर  छापे

 ]
 878.  श्री  ताराचभ्द  खण्डेलवाल  :

 श्री  गुरुवास  कामत  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  विभाग  ने  चालू  वर्ष  के  दौरांन  शेयर  दलालों  के  परिसरों  में  छापे  मारे

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इनमें  से  प्रत्येक  शेयर  दलाल  के  परिसर  से  बिना  हिसाब-किताब  की  कितनी

 अन्य  सम्पत्ति  और  आपत्तिजनक  दस्तावेज  जब्त  किए  गए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेश्थर  ठाकुर  )  :  हां  ।

 और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  शेयर  दलालों  के  परिसरों  की  ली  गई  तलाशी  के

 तथा  अभिगृहीत  की  गई  लेखा  बाह्य  परिसम्पत्तियों  के  ब्यौरे  संलग्त  विषरण  में  दिए  गए  हैं

 इन  तलांशियों  के  दौरान  अपराध-आरोपणीय  दष््तावेज  तथा  कम्प्यूटरीकृत  बहीखाते  भी

 अभियृहीत  किए  गए
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 विवरण

 क्रਂ  प्रुप का  माम  अभिगृहीत  की  गई  परिसम्पत्तियों का  मुल्य

 सं०  कुल

 जवाहरात

 रु०

 ह्

 रा

 ्ओ  3  4  5  6

 बस्वई

 1.  हषद  एस०  मेहता  20.00  शून्य  4881.95  4901.95

 2.  खंडवाल  ग्रूप  1.00  18.32  328.34  347.66

 3.  मंत्री  वाठिया  ग्रुप  4.89  *  7.56  1208.35  1220.80

 4.  आर०  मद्रास  :01.71  शून्य  1000.02  1101.75

 5.  शाज  रतन  पी०  मोहता  0.64  6:71  शुन्य  73.5

 6.  श्रेणिक  जे०  शाह  शुन्य  शून्य  8.0:  8.07

 7,  बी०  एन०  राठी  एण्ड  1.70  श्न्य  श्न्य  1.70

 8.  मैं०  ए०  ए०  पारिख  3.59  4.03  40.06  47.68

 सन्स

 9.  मै०  जे०  एच०  पटेल  घ्न्य  13.90  262.70  276.60

 10.  मै०  पी०  एच०  वकील  0.34  2.01  52.69  55.06

 11.  मै०  ए०  एम०  कमल  ,3.88  .  13.10  0.60  17.59

 17.  हितेन  पी०  दलाल  '.  1.48  25.94  300.96  328.39

 १3.  प्रीति  एन०  अग्रवाल  शुन्य  धन्य  467.28  467.28

 14.  अखिल  के०  दलाल  ष्न्य  2.03  33.18  35.22

 15.  भूपेन  सी०  दलौल  0.50  8.94  5.51  14.95

 16.  ए०  डी०  नरोत्तम  श्न्य  श्न्य  1.29  1.29

 17.  जे०  पी०  गांधी  श्न्य  ष्न्य  0.27  0.27

 18.  महेष्  जे०  पटेल  0.50  श्न्य  8.57  9.07
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 किन  8  िननना  *  5  नल  वन  अनन  सन्नी  न  लिनननीन  नमन  नननना  न  जन  3.  ०+«-  3

 1  महेश  कुमार  डी०  शुक्ल  3  2.4.  40.55

 .._

 43.70

 20.  हरेश  के०  दलाल  1.00.  2.42  श्न्य  3.42

 20.  एस०  रामास्वामी  1.00  शून्य  6.75  7.75

 एक्सल  एण्ड  कम्पनी )

 हैदराबाद

 22.  मैं०  राठी  ब्रदर्स  श्न्य  0.07  63.08

 23.  वेणु  गोपाल  इनानी  22. to wat wet 63.01  9.98  0.07  63.08

 24.  अशोक  कुमार  गिलाडो  0.50  शून्य  8.70  ब्न्य

 सव्रास

 25.  मे०  अभिषेक  एण्ड  कं०  0.35  शून्य
 24.85  25.20

 26.  मै०  एफ०  एस०  कस्तूरी  छ्न्य  शून्य  2.20  2.20

 एण्ड  कम्पनी

 27.  मै०  शाह  एण्ड  शाह  शून्य  शुन्य  शुन्य  9.20

 28.  मै०  शाह  एसोसिएट्स  शुन्य  शुन्य  शून्य  शुन्य

 29,  मे०  विष्यनाथ  असल  0.50  2.55  28.45  7  50

 केडिया

 30.  मै०  निमिश  मेहता  एण्ड  श्न्य  शुन्य  9.89  9.89

 कं०

 .  एस०  एम०  सम्बाशिवम  शून्य  श्न्य
 -  शून्य  शून्य

 32.  एण्ड  कम्पनी  छुन्य  ष्न्य  6.75  6.75

 33.  शिवराम  एण्ड  कम्पनी  शुन्य  णून्य  शून्य  षून्य

 34.  रोहिणी  एण्ड  कम्पनी  शून्य  श्न्य  5.3  5.3

 35.  सी०  सी०  बिलियम  शून्य  द्यून्य  49.73  49.73

 वर्गीस

 36.  नम्बूदरीपाद  एण्ड  कं०  शुन्य  शून्य
 49.73  49.73

 37.  ओ०  जी०  एण्ड  कं०  शून्य  षून्य  35.00  35.00

 38.  टी०  ए०  शुन्य  शून्य
 35.00  35.00

 लीला

 वी०  बी०  देसाई
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 जज  ++  ee  अिकनल...न  वीरेन्द्र सहगल

 ।

 46.

 2

 नई  दिल्‍ली

 वीरेन्द्र  सहगल  एष्ड
 कम्पनी

 आर०  पी०  गुप्त

 एस०  एस०  भावेरी  तथा

 मोनिका  भावेरी

 में०  एन०  के०  अग्रवाल

 एण्ड  कम्पनी

 कानपुर

 रूप  चन्द  जैन

 डी०  जसरापुरिया

 एस०  हरदयाल  सिंह

 इन्दौर

 दीपक  कुमार  जिवेदी

 कलकत्ता

 पन्‍नालाल  केजरीवाल

 गोपालदास  आगड़ी

 .  -  में०  लक्ष्मी  एथ्ड  कम्पनी

 मैं०  सी०  मैकरटेक  एण्ड
 मै०  स्टीवर्डे  एम्ड  कम्पनी

 मं  ०  मनोज  धृफेलिया

 बंगलोर

 में०  कटारिया  एण्ड  कम्पनी

 :॥  ०  भाट  एसाॉसि  40२  स

 मे०  अनन्त  हेगडे

 एसोसिएट्स

 र सन

 शूभ्य

 शून्य

 छुन्य

 1.96

 1.70

 4.03

 शत

 27  1992
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 किस  सससस  -+  ४  +क  ऑन  क्‍िनलननन  ल्‍अनजिननभभभनगनग-+  +  a  eee  +»  re

 प्राइवेट  क्लिनिकों  और  नसिग  होसों  द्वारा  आयकर  चोरी

 ]
 879.  भी  भीकांत  जेसा  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 न

 क्‍या  सरकार ने  प्राइवेट  प्रैक्टिस  कर  रहे  प्राइवेट  क्लिनिकों  और  नर्सिंग  होमों
 के  द्वारा  की  जा  रही  आयकर  की  चोरी  के  सम्बन्ध  में  मूल्यांकन  करवाया

 यदि  तो  उनके  द्वारा  वर्ष  में  कितनी  राशि  की  कर  चोरी  की  जाती  और

 आयकर  की  इस  चोरी  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइबर  :  ओर  ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा
 आयकर  अपवंचन  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  अधिकारिक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 घारा  44  एए  के  अधीन  सांविधिक  उपबंध  बनाए  गए  हैं  जिनके  तहत  ऐस  चिकित्सीय
 व्यावसाथिकों  द्वारा  कानून  द्वारा  विहित  लेखों  को  रखा  जाना  अपेक्षित  होता  है  और  इनको

 पड़ताल  कर-निर्धारणों  की  संवीक्षा  करते  समय  की  जाती  है  ।  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  का  कर-निर्धारण
 करने  के  लिए  विशिष्ट  व्यावसायिक  सकिल  सुजित  किए  गए  हैं  जिससे  इस  प्रकार  के  मामलों  में
 अपवंचन  की  बेहतर  ढंग  से  हैन्डलिंग  करने  तथा  ०ता  लगाने  में  सुविधा  हो  सके  ।  इसके

 आयकर  विभाग  का  जांच-स्कंध  मरीजों  द्वारा  नरसिग  होमों  आदि  को  की  गई  10,000/-  रु०

 से  अधिक  की  अदायगियों  के  मामले  में  भी  प्रति-सत्यापन  करता  है  ।  ऐसे  व्यावसायिकों  के  मामलों  में

 तलाशी  सर्वेक्षण  करने  तथा  अन्य  जाच-पड़ताल  और  पूछताछ  करने  ज॑से  तरीकों  से  कार्यबाही  की

 जाती  है  जिनके  बारे  में  कर-अपवंचन  के  बार  में  कोई  विशिष्ट  सूचना  उपलब्ध  हो  ।

 बिहार  में  जब्त  नशीले  पवार्थ

 ४80.  श्री  राम  टहल  चोषरी  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  बिहार  में  नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  के  कितने

 मामले  पकड़े

 इनमें  जब्त  किए  गए  नशीले  पथार्थों  का  ब्यौरा  «या

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  मामले  वर्ज  किए  गए  ओर

 जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थों  के  निपटान  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेशबर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार
 में  नक्षीले  पदार्थों  की  तस्करी  के  पता  चले  मामलों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 1989  1990  1991

 134  648  401
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 इनमें  से  जब्त  किए  गए  नशीते  पदार्थों  का  ब्यौरा  निभ्न  प्रकार  है  :--

 oo  कर  जल  ने  जजक-ननन«मननन

 1989  1990  1991

 गांजा  15319  12434  1829

 हरीश  621  1168  1102

 हेरोईई  .
 -+-  7.05  ।

 जैसा  कि  ऊपर  में  दिया  गया  है  ।

 पुलिस  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  एवं  सीमा  शुल्क  के  प्रभागीय  राज्य

 उत्पाद  शुल्क  के  मण्डलीय  कार्यालय  आदि  ज॑सी  प्रत्येक  पता  लगाने  वाली  इकाइयां  स्वापक  ओऔषध  एवं
 प्रभावी  पदार्थ  1975  की  धारा  के  अन्तर्गत  न्यायाधीश  से  आदेश  प्राप्त  करके

 जब्त  किए  गए  नशीले  पदार्थों  को  मुकदमे  से  पहले  नष्ट  करने  के  लिए  प्राषिक्ृृत  जहां  यह  सम्भव

 न  उन्हें  जांच  करने  वाले  न्यायाधीश  से  मुकदमे  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  इस  प्रकार  के  निपटान  के

 आदेए  प्राप्त  करने  होंगे  ।

 बंधुआ  श्रमिकों  का  पुनर्वास

 881.  श्री  सुभाष  चन्द्र  नायक  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  हेतु  व्यापक  ग्रामीण  स्तरीय  योजनायें  बनाने
 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  मार्ग  निदेश  दिये  :;  और

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  !

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पबन  सिह  :  और  बंधुआ  श्रमिकों  के

 पुनर्वास  के  लिए  ग्राम-स्तरीय  योजनायें  तैयार  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को

 व्यापक  दिशा  निदेश  जारी  किए  राज्य  सरकारें  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  कर  रही  हैं  और

 बंधुआ  श्रमिक  की  अभिरुचि  के  अनुसार  बंधुआ  श्रमिकों  को  भूमि  गैर  भूमि
 और  कुशलता/क्राफ्ट  आधारित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पुनर्वासित  किया  जा  रहा  है  ।

 भुगतान  संतुलन  का  संकट

 882.  श्री  एम०  वी०  अण्वशेखर  सूति  :

 श्री  वो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  थिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विष्व  बेंक  ने  भारत  को  आगामी  कुछ  वर्षों  में  एक  अन्य  मुगतान  संतुलन  संकट  की

 सम्भावना  के  प्रति  सचेत  किया
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 यदि
 तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिंक्रया

 क्‍या  सरकार  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  को  सुचारू  बनाये  रखने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  मंत्रो  रामेश्वर  :  नहीं  ।  तथापि  विश्व  बंक
 के  अध्ययन  ने  स्पष्ट  किया  कि  भारत  का  भुगतान  संतुलन  अगले  चार

 या
 पांच  वर्षो  के  लिए  दुर्बल  और

 अपवादस्वरूप  वित्त  पोषण  पर  निमेर  रहेगा  ।

 भुगतान  संतुलन  में  सुधार  करने  के  लिए  पहले  से  शुरू  किए  गए  अल्पावधि  और

 वधि  उपायों  के  बहुपक्षीय  और  दोनों  स्रोतों  थे  अपवादस्वरूप  वित्तपोषण  का  प्रबन्ध
 करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  ताकि  संकट  की  स्थिति  को  टाला  जा  सके  ।

 और  मुगतान  संतुलन  की  स्थिति  में  सुधार  करने  और  चालू  लेखा  घाटे  को  कम

 करने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  उदारीक्ृत  मुद्रा  दर  प्रबन्ध  के  कारगर  उदारीक्षत
 ब्यापार  नीति  वित्तीय  विवेक  के  अनुसार  द्विपक्षीय  और  दोनों  स्रोतों  से  बढ़ा  हुमा
 पूंजी  अन्तप्रंवाह  और  सीधे  विदेशी  निवेश  आकर्षित  करना  शामिल  हैं  ।

 उकनी  खुलो  सुहाने  वालो  कोयला  खातें

 883.  श्री  के०  वी०  तंग्काबालू  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  में  खुले  मुहाने  वाली  कोयला  खानों  की  कुल  संख्या  कितनी  है
 और  प्रत्येक  खान  का  वाषिक  उत्पादन  कितना

 क्‍या  सरकार  ने  डकनी  खुले  मुहाने  वाली  कोयला  खानों  का  बिकास  कःने  हेतु  स्वीकृति
 दे  दी

 यदि  तो  उकनी  में  कोयले  का  प्रतिवर्ष  कितना  उत्पादन  होता  है

 क्‍या  ऐसी  अन्य  खुले  मुहाने  वाली  कोयला  खानों  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ;
 और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  :  से  वेस्टने

 फील्ड्स  लि०  की  उकनी  ओ०  का०  परियोजना  1.10  मिलियन  टन  प्रति  का  सरकार
 द्वारा  1992  में  1C0.37  करोड़  रु०  की  अनुमानित  पूंजीगत  लागत  पर  स्वीक्ृति  दी  गई

 इस  खान  के  1999  तक  अपनी  लक्षित  क्षमता  पर  पहुंच  जाने  की  सम्भावना  वर्ष
 1991-92  2  के  दौरान  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  के  पास  2।  कोयले  का  उत्पादन  करने  वाली
 कास्ट  खानें  थीं  जिन्होंने  उक्त  वर्ष  के  दौरान  15.7.  मि०  टन  कोयले  का  उत्पादन  इसके
 अलावा  अन्य  स्वीकृत  परियोजनाएं  जिन्हें  विकसित  किया  जा  रहा  दो  परियोजनाएं  हैं  अर्थात्‌
 गां  ओ०  का०  तथा  मुगौली  ओ०  कास्ट  परियोजनाएं  जो  सरकार  द्वारा  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय

 लिए  जाने  के  लिए  मूल्यांकन  के  अग्रिम  चरण  में  है  ।
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 कोचीन  में  कन्टेनर  टमिनल

 884.  श्री  पाला  के०  एम०  मंध्यू  :

 क्या  जल-मूतसल  परिवहन  मंत्री  17  1992  के  अताराकित  प्रदन  संख्या  |  586  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  पोर्ट  ट्रस्ट  ढ्ारा  बल्‍लारपदम  केरल  में  अन्तर्राष्ट्रीय  कन्टेनर

 टमिनल  में  निजी  भागीदारी  करने  के  प्रस्ताव  पर  प्राप्त  प्रतिक्रियाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  और

 इस  टर्मिनल  को  ठेका  किन  हर्ततों  पर  देने  का  प्रस्ताव

 जल-भूलत  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  65  पार्टियों  ने

 कोचीन  पत्तन  न्यास  से  प्रारम्भिक  पूछताछ  की  प्रस्ताव  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तारीख

 31-1-1993

 सरकार  को  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 चेलंयथा  समिति  को  जब्त  किए  गए  स्वर्ज  को  बेचने  को  सिफारिश

 885.  श्री  अवण  कुमार  पठेल  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  अम्त  तक  घरेलू  सार्वजनिक  ऋण  की  राशि  कितनी  थी  तथा  जब्त  किये

 गये  स्वर्ण  की  कितनी  मात्रा  )  1992  तक  उपलब्ध  थी  और  इस  समय  वह  कितनी

 क्या  डा०  राजा  जे०  चेलेया  की  अध्यक्षता  मैं  समिति  ने  विभिन्‍न  प्रवततत  एजेंसियों  द्वारा

 जब्त  और  अधिगृहीत  किये  गये  स्वर्ण  को  नीलामी  द्वारा  बेचने  और  हस  प्रकार  प्राप्त  धन  तथा  सरकारी

 क्षेत्र  के  इक्विटियों  को  निवेश  से  हटाने  के  द्वाक्षा  प्राप्त  फ्न  से  साव॑जनिक  ऋणों  की  अदायगी  करने  तथा

 भारतीय  रिजवं  बेक  के  लाभांशों  को  उगाहने  की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  सिया  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  कलवीर  :  1991-92  के  अष्त  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  आंतरिक  लोक  ऋण/और  अन्य  दैधताओं  की  राशि  3,17,  79  करोड़  रुपए

 सरकारी  लेखों  में  घारित  जब्त  किए  गए  सोने  की  मात्रा  1-4-1992  992  और  19-11-1992  992  को  क्रमशः

 186.8  कि०  ग्रा०  और  1.071  कि०  ग्रा०

 और  जी  नहीं  ।

 भारतीय  पठसन  निभम  के  खरीद  केला

 886.  श्री  जितेस्त्र  नाथ  वास  :

 और  सूथंनारायण  यावव  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 फिलहाल  कायरत  पटसन  खरीद  विशेषतोर  पर  भारतीय  पटसन  निगम  के

 अन्तर्गत  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 चालू  वर्ष  के  दौरान  खोले  गए  नए  पटसन  केन्द्रों  का  राज्यवार  ब्योरा  कया ।/  ज्यवार  ;

 क्‍या  विशेष  तौर  पर  पश्चिम  बंगाल  तथा  उत्तरी  बिहार  में  ऐसे  और  केन्द्र  खोले  जाने  की

 भावद्यकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  केन्द्र  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :  वर्ष  |  992-93  मौसम  के  दोरान

 कार्यरत  जे०  सी०  आई०  के  विभागीय  क्रय  केन्द्रों  और  उप  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या  निम्मानुसार  है
 :

 ऊजय  --०--०«--  -  -- ------०-----. ee  ०  ++ नल  ऑनजन 5

 राज्य  ति
 ०  सी०  आई०  के  करय  केग्त्र

 के  का  न्न््ा

 ___  afer बंगाल  व  कफन्‍ाख:ेफ:॑/फेअजन+

 पश्चिम  बंगाल  76  40

 ग्

 बिहार
 16  12

 उत्तर  प्रदेश  ।  ।

 असम
 24  5

 मेघालय
 |

 उड़ीसा  55  5

 त्रिपुरा
 4  4

 आश्भ्र  प्रवेश  है
 6

 ars
 135  aR

 जे०  सी०  आई०  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोई  भी  नया  पटसन  क्रय  केन्द्र  नहीं  खोला  है  ।

 से  न्यूनतम  समथ्थन  मूल्यों  पर  बिक्री  के  लिए  पेश  किए  जाने  वाले  कच्चे  पटसन

 की  सम्पर्ण  मात्रा  की  खरीदारी  करने  के  उद्देश्य  से  जे०  सी०  आई०  ने  पटसमन  उपजाने  वाले  क्षेत्रों  में

 सहकारी  समितियों  को  अभिकरणों  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  का  निर्णय  लिया  है  ताकि  पटसन  उपजाने

 ताले  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सके  ।

 भारतीय  जीवन  बीसा  मिगम  द्वारा  गुजरात  को  आर्थिक  सहायता

 ]

 887.  श्री  छीतू  भाई  गामीत  :

 ही  काशीराम  राणा  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 inne  ale  *+  etre  नी  नलल>ओ>  जे  ले  जाम

 वर्ष  1991-92  के  दोसन  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गुजरात  की  विभिन्‍न

 परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  आर्थिक  सहायता  प्रदान  की
 गई  है

 चाल  विज  वर्ष  के  लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ऐसी  किन-किन  परियोजनाओं
 के  लिए  कोष  प्रदान  किए  जाएंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  25870.00  लाख  रुपए  ।

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  गुजरात  में  जीवन  बीमा  निगम  की  वित्तीय  सहायता  राज्य

 सरकार  आवास  जल  आपूर्ति  एवं  मल  निकासी  योजनाओं  तथा  राज्य  बिजली  बोर्ड  एवं

 राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  की  योजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  होगी  ।  इसके  जीवन  बीमा

 निगम  राज्य  सरकार  के  ऋणों  और  राज्य  वित्त  निगम  एवं  राज्य  बिजली  बोडे  के  बांडों  में  अभिदान

 करता

 भारतीय  क्रम  सम्सेलस  का  अधिजेशन

 ]
 ६४५.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  मृत्युंजय  नायक  :

 डा०  कृपासिष  भोई  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  का  अधिवेशन  हुआ

 यदि  तो  उसगें  चर्चा  किए  गये  विषयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 अ्रस  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  सिह  :
 हां  ।  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 का  वां  सत्र  7  और  '  ;  गई  दिल्‍ली  में  आयोजित  किया  गया  था  ।

 सम्मेलन  की  कार्ससूची  निम्नलिखित  थी  :-

 (+)  पिछले  सम्मेलन  के  कार्यवृत्त  की  पुष्टि  ।

 (॥)  पिछले  सम्मेलन  के  निष्कर्षों  पर  की  गई  कार्रवाई  ।

 ॥  )  औद्योगिक  सम्बन्धों  से  सम्बन्धित  कानून  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  करने  को  ध्यान
 |  रखते  हुए  नए  औद्योगिक  सम्बन्ध  कानून  सम्बन्धी  रामानुजम  समिति  की
 रिपोर्ट  पर  विचार  करना  ।

 (४)  नई  औद्योगिक  नीति  :  श्रमिकों  पर  इसका  प्रभाव  ।

 (५)  रोजगार  नीति  ।

 सम्मेलन  के  निष्कर्ष  संलग्न  विवरण  में  दिए  गये  हैं  ।
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 विवरण

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  तोसवें  सत्र  (7-5  1992  )  के  निष्कर्ष

 ).  पिछली  बंठक  के  कायंवृत्त  की  पुष्टि  ।

 1990  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  निर्णयों  पर  की  गई  कारंवाई  को  तोट  किया
 गया  ।

 3.  यह  देखा  गया  कि  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  द्विपक्षीय  रामानजम  समिति  की  सिफारिशों  पर
 केन्द्रीय  व्यवसाय  संघ  केन्द्रीय  कमेचारी  संगठनों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  व्यक्त  की
 गई  राय  पर  विचार  किया  इस  संदर्भ  में  सम्मेलन  में  यह  अनुभव  किया  गया  कि  इस  संबंध
 में  भारत  सरकार  के  विचार  जान  लेने  के  बाद  इस  मामले  पर  विचार  करना  अधिक  उपयोगी

 रहेगा  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  आश्वासन  दिया  कि  प्रस्तावित  औद्योगिक  सम्बन्ध  और  व्यवसाय
 संघ  विधेयक  का  मसौदा  सभी  पक्षों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  और  सुझावों  और  इस  समय

 देश  और  विदेशों  में  हो  रहे  परिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखकर  तैयार  किया  अध्यक्ष  ने

 सम्मेलन  में  उपस्थित  पक्षों  के  चुने  हुए  दलों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  मसौदा  विधेयक  पर  विचार

 करने  का  प्रस्ताव  भी  किया  ।

 4.  नई  औद्योगिक  नीति  के  प्रभाव  के  बारे  में  अध्यक्ष  ने  प्रधानमन्त्री  द्वारा  दिए  गए  आइवासन  का

 हवाला  दिया  कि  नई  औद्योगिक  नीति  से  श्रमिकों  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  और  श्रमिकों

 के  वैधानिक  हितों  की  रक्षा  की  जाएगी  ।

 5.  प्रशिक्षण  और  काम  पर  लगाए  जाने  के  बारे  में  सम्मेलन  ने  इच्छा  व्यक्त  की  कि

 ऐसे  पुनः  प्रशिक्षण  और  पुनः  नियोजन  के  लिए  श्रमिकों  और  उद्योग-वार  और  व्यवसायवार

 पुननियोजन  योजना  को  पहचान  की  जाए  ।  सम्मेलन  में  यह  भी  विचार  व्यक्त  किया  गया  कि

 सरकार  पुनः  प्रशिक्षण  के  लिए  एजेंसी  की  पहचान  करे  और  बताए  कि  प्रशिक्षण  के  लिए

 श्रमिकों  की  पहचान  करने  और  उन्हं  पुनन्तियोजित  करने  के  बीच  क्या  समय  अन्तराल  होगा  ।

 सम्मेलन  यह  भी  जानना  चाहता  था  कि  एक  इकाई  के  श्रमिक  को  दूसरी  इकाई  में  किस  प्रकार

 पुननियोजित  किया  जाएगा  ।

 6.  अतिरिक्त  श्रमिकों  को  यदि  कोई  और  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए

 सम्मेलन  ने  इकाइयों  को  24  घंटे  और  सप्ताह  के  सभी  दिनों  में  काम  करवाक्वर  उनका

 विविधीकरण  और  व्यापक  आधार  बनाये  जाने  का  सुझाव  दिया  ।

 7.  सम्मेलन  ने  भारतीय  उद्योग  की  कम  उत्पादकता  पर  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  की  और  यह  वृढ़

 इच्छा  व्यक्त  की  कि  जहां  कहीं  सम्भव  हो  इसकी  उत्पादकता  में  वृद्धि  की
 इसकी

 acre  में  सधार  किया  जाए  और  वस्तुओं  का  क्वरीमत  में  कभी  लाई  जाए  ताकि  वे  अन्तर्राष्ट्रीय

 रूप  से  स्पर्धा  कर  सकें  ।  सम्मेलन  ने  सभी  स्तरों  पर  अनुशासन  और  काम  के  प्रति  समपेण  के

 प्रति  प्रयास  करने  का  निर्णय  यह  भा  निर्णय  लिया  गया  कि  उत्पादकता  और  गुणवत्ता

 में  सुधार  के  लिए  द्विपक्षीय  प्रयासों  को  संस्था  का  रूप  दिया  जाए  ।

 8.  व्यवसाय  संघों  ने  मांग  की  :

 (1)  एक  अध्यादेश  जारी  करके  पात्रता  और  गणना  दोनों  के  लिए  बोनस  की  सीमा  को

 समाप्त  किया
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 (ii)  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (!  ०४७  के  प्रति  बिन्दु  2  रू०  की  दर  से  महंगाई
 भत्ते  को  तुरन्त  लागू

 (ii)  सावंजनिक  क्षेत्र  इकाइयों  के  प्रबन्धन  को  संधों  के  साथ  उनके  मांग-पत्र  पर  वार्ता  छुरू
 करने  की  तुरन्त  अनुमति  दी

 (iv)  सरकार  पेंशन  और  पेंशन  योजना  के  समभौतों  को  शीघ्र  लागू  करवाने  के  लिए  अनुमति

 (५)  कमंचारी  भविष्य  निधि  पर  दी  जाने  वाली  ब्याज  दर  कम  से  कम  13%  तक  बढ़ाई

 (५)  आय  कर  से  छट  की  सीमा  को  पर्याप्त  रूप  से  बढाया  जाए  ।

 ०,  नियोजक  चाहते  थे  कि  बोनस  की  पात्रता  और  गणना  की  सीमा  को  हटाने  के  निर्णय  को  एक
 साल  के  लिए  स्थगित  किया  जाए  ताकि  सुविचारित  योजना  तैयार  की  जा  सके  ।  वे  कानून  के

 अन्तगंत  निर्धारित  किए  गए  आधार  पर  उत्पादकता  से  जुड़  बोनस  की  भी  अपेक्षा  करते  हैं  ।

 10,  व्यवसाय  संघों  ने  उल्लेख  किया  कि  पहला  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  लगभग  25  वर्ष  पूव॑  बनाया

 गया  था  ओर  अब  नए  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  का  गठन  करने  का  समय  आ  गया  है  ताकि  इस

 बीच  में  हुए  अनेक  परिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रमिकों  के  विद्यमान  मुद्दों  पर  विंचार

 किया  जा  सके  ।

 ।.  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  नीतिया  तंयार  करते  समय  व्यवसाय  संघधों  से  परामर्श  को  सरल  बनाने

 के  उद्देश्य  रो  योजना  आयोग  में  श्रम  सैल  को  पूनर्जीवित  किया  जाए  ।  सम्मेलन  में  भाग  लेने

 वाले  व्यक्तियों  द्वारा  रोजगार  नीति  के  संबंध  में  व्यक्त  किए  गए  विचार  योजना  आयोग
 तथा  योजना  आयोग/राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  दो  उप-समितियों  के  विचारार्थ  भेजे  जाएंगे
 जोकि  रोजगार  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  नीतियों  पर  विचार  कर  रही

 सोवियत  सहायता  से  कोयला  परियोजनाएं

 ४९०.  श्री  शरव  यावव  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  शुरू  की  गई  प्रमुख  कोयला
 योजनाओं  के  नाम  क्‍या  है

 क्‍या  सोवियत  संघ  के  विघटन  के  साथ  उस  देश  से  उपकरणों  और  प्रौद्योगिकी  की  आपूर्ति
 बन्द  हो  गई

 यदि  तो  उपकरणों  और  प्रौद्योगिकी  की  वैकल्पिक  आपूर्ति  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या
 प्रयास  कर  रही  है  और  उसका  कया  परिणाम  निकला  और

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  पर  कुल  मिलाकर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  वि

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बो०  :  निम्नलिखित  चार  मुख्य
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 कौपला  परियोजनाओं  को  भूतप्रूवें  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  कार्यान्वश्न  हेत  शरू  किया  गया

 (1)  खादिया  ओ०  का०  कोलफील्ड्स  लि०  )

 (2)  निगाही  ओ०  का०  कोलफील्द्स

 है

 (3)  मांजरा  भूमिगत  कोलफील्ड्स

 (4)  पाथरडीह  वाशरी  का  आधुनिकीकरण  कोकिंग  कोल  लि०  )

 से  सोवियत  संघ  के  विघटन  से  उपकरणों  तथा  अतिरिक्त  जो  कि

 सोवियत  संघ  द्वारा  निर्मित  थे  के  बारे  में  कुछ  अनिश्चितता  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  ।  हालांकि  यह

 प्वालू  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  पर  कोई  विपरीत  असर  नहीं  चंकि  सम्बद्ध  रूसी  संगठनों  के

 साथ  बातचीत  की  गई  है/चल  रही  है  ।  इन  परियोजनाओं  के  कामकाज  को  सुचारू  रूप  से  चलाए  जाने

 हेतु  मिम्न  अंतरिम  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 (1)  सोवियत  संघ  निर्मित  उपकरणों  में  मुख्य  पुर्जे  जोड़ने/उप  पूर्जे  जोड़ने  के  स्थान  पर

 स्वदेशी  निर्मित  पुर्जों  को  लगाने  की  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।

 (2)  जहां  तक  सम्भव  हो  अतिरिक्त  पुर्जों  का  देश  में  ही  निर्माण  किया  जाए  ।

 (3)  निर्माताओं  के  साथ  मुख्य  अतिरिक्त  पूर्जो  की  प्राप्ति  हेतु  सीधा  सम्पर्क  किया  जाए  और

 न  कि  इसे  सोवियत  रूस  के  व्यापार  गृहों  तक  सीमित  रखा  जाए  ।

 (4)  अन्य  स्रोतों  से  इन  परियोजनाओं  के  लिए  भविष्य  में  उपकरणों  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 समानान्‍्तर  व्यवस्थाएं  आवश्यकता  अनुसार  की  जा  रही  हैं  ।

 कोकिग  कोयले  का  उत्पादन

 890,  श्री  शरत  चन्द्र  पटनायक  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 देछा  में  कोरकिंग  कोयले  की  कुल  मांग  कितनी

 क्या  इसका  स्वदेशी  मांग  को  पूरा  करने  में  असमर्थ

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कोकिंग  कोयले  का  कितना  आयात  किया

 और

 मांग  को  स्वदेशी  उत्पादन  से  ही  १रा  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  वि
 रहे  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  बी०  :  वर्ष  1991-72  के  दोरान

 देश  में  कच्चे  कोककर  कोयले  की  मांग  33  मि०  टन  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।

 और  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  देशीय  कोयले  की  उपलब्धता

 तथा  उसकी  मांग  के  अन्तराल  को  पूरा  किए  जाने  के  लिए  और  इस्पात  संयत्रों  में  प्रयोग  में  लाए  जाने

 के  लिए  समग्र  रूप  में  मिश्रण  हेतु  गुणवत्ता  में  सुधार  किए  जाने  के  लिए  6.08  मि०  टन  कोककर  कोयले

 का  आयात  किया  गया

 कोफकर  कोयले  की  देशीय  उपलब्धता  में  वृद्धि  किए  जाने  के  अन्य  बातों  के
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 et  ७  कल-+न+  >  लत  5  ee  कशी  पधाअ  अवीबकी  वीक  नव  वकक  कब

 कुछ  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  जिसमें  निम्नलिखित  कदम  शामिल

 )  विद्यमान  खानों  को  पुनर्गठित  करके  तथा  नई  खानों  को  विकसित  करके  कच्चे  कोककर

 कोयले  की  उपयोगिता  में  वृद्धि  किया

 (2)  कोककर  कोयले  के  स्रोतों  को  सुदृढ़िकतत  किया  जो  कि  गुणवत्ता  के  पहलु  को

 देखते  हुए  वर्ष  1984-85  में  वाशरियों  से  असंयोजित  कर  दिए  गए

 (3)  दो  नई  वाशरियों  को  चाल  किया  एक  मधुवन्ध  एवं  एक  केडला  में  ताकि  विद्यम/न

 इुलाई  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा

 (4)  क्षमता  उपयोगिता  में  तथा  कोककर  कोयले  की  गुणवत्ता  में  सुधार  किए  जाने  के  लिए

 एल्तेकर  समिति  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  द्वारा  विद्यमान  कोककर  कोयला  वाशरियों

 में  सुधार  किया

 (5)  मेघालय  तथा  असम  की  कोककर  कोयला  खानों  की  निम्न  राख  वाले  कोककर  कोयले

 को  बढ़ी  हई  मात्रा  उपलब्ध  करके  विनिदिष्ट  किया  जा  रहा  है  ।

 गुजरात  में  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रतिष्ठानों  में  हड़ताल  व  तालाबन्दी

 891.  श्री  चन्ब्रश  पटेल

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  |  991-92  में  गुजरात  के  कुछ  केन्द्रीय  सरकार के  प्रतिष्ठानों/उद्योगों  में  हड़ताल
 और  तालाबन्दी

 हुई  थी  5

 यदि  तो  प्रत्येक  हड़ताल  और  तालाबन्दी  के  क्या  कारण

 क्‍या  वु.छ  हड़तालें  और  तालाबन्दी  वापिस  ले  ली  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  अवधि  के  दौरान  जान  व  माल  की  कुल  कितनी  हानि  और

 ऐसी  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पबन  सिह  :  199!-92  के  दौरान  गुजरात
 में  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  प्रतिष्ठान  में  हडताल  हुई  यह  हड़ताल  बड़ौदा  स्थित  इंडियन  पेट्रो-केमिकल्स
 लि०  में  हुई

 इस  हड़ताल  का  कारण  बाधिक  आय  के  35"  की  दर  से  बोनस  देने  की  मांग  रही
 संदाय  अधिनियम  के  अन्तगेत  20%,  तथा  15%

 प्रोः
 साहन  राषि  )  ।

 और  उक्त  हड़ताल  उसी  दिन  अर्थात्‌  -10-91  को  वापस  ले  ली  गयी  थी  ।
 कमंकारों  में  से  2627  कमंकारों  ने  हड़ताल  में  भाग  लिया  हड़ताल  बिना  दार्त  वापस

 ले  ली  गमी  थी  ।
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 हड़ताल ताल  होने  के  पर्व  राज्य  सरकार  तंत्र  ने  10-1 0-  !  4  दि
 हस्तक्षेप  किया  था  ।

 )-10-1901  और  14-10-91  को

 बसों  के  लिए  एस०  डी०  ए०  परमित

 892.  श्री  मदन  लाल  खराना  :

 जल-मतल  परिबहन  मंत्री  |(0  1५  970  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  47  के  उत्तर  के सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह  का  रा

 हु
 क्या  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  ने  2000  बसों  के  लिए  परमिट  जारी  कर  दिये
 यदि  तो  अब  तक  कितनी  बसें  चलने  लग  गयी

 क्‍या  इन  बसों  के  सम्बन्ध  में  यात्रियों  की  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  तन्‍त्र
 स्थापित  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  टाईटलर  )  :  दिल्ली  परिवहन
 प्राधिकरण  ने  19-11-1992  तक  रेड  लाइन  बसों  के  लिए  1007  परमिट  जारी  किए

 की  स्थिति  के  अनुसार  बरसे  चल  रही  हैं  ।

 और  परिवहन  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली  में  चलने  वाले  वाहनों  के  संबंध

 में  भाम  जनता  से  शिकायतें  प्राप्त  करने  के  लिए  अपने  मुख्यालयों  में  शिकायत  कक्ष  स्थापित  किए
 ये  शिकायत  कक्ष  चौबीस  घन्‍्टे  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनके  फोन  नम्बर  इस  प्रकार

 2526902,  2526172. ध्यान  जआीअजी 2515740,  2517300,  7300,  2517403,

 गुजरात  में  कोयले  की  कमो

 893.  श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  महेश  कनोडिया  :

 क्या  कोयला  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्या  विशेषकर  जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंकोयले  की  भारी  कमी

 यदि  तो  राज्य  में  कोयले  की  कितनी  मात्रा  की  आवश्यकता  है  तथा  कितना  कोयला

 उपलब्ध  कराया  जा  रहा

 क्या  सरकार  का  विधार  गुजरात  को  और  अधिक  मात्रा  में  कोयला  उपलब्ध  कराने

 ve  BTR;  और

 मदि  तो  यह  कब  तक  उपलब्ध  करवा  दिया  जाएगा  ?
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 ..  कोयला  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  बी०  :  से  गुजरात  राज्य  में

 क्षेत्र  के  उपभोक्‍नाओं  को  कोयले  के  संचलन  में  महत्वपूर्ण  जेसे  विद्युत

 इत्यादि  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कोयले  का  संचलन  रेल  द्वारा  किए  जाने  से  हुई  हालांकि

 कोयला  कंपनियों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  गैर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  कोयले  की  आपूर्ति  न्यूनतम  50%

 तक  रेल  या  सड़क  द्वारा  संयोजित  करके  कोयले  की  आपूर्ति  का  सुनिश्चिय  करें  ।

 कोयला  किसी  जिले  अथवा  क्षेत्र  विशेष  के  लिए  कोयले  के  प्रेषण  के  अलग  से  आंकड़े

 नहीं  र॒ती  किन्तु  राज्य-वार  प्रेषण  का  उनके  द्वारा  हिसाब  रखा  जाता  गुजरात  राज्य  में

 विभिन्न  उपभोक्ताओं  को  कोयले  की  कुल  आपूर्ति  कोल  इंडिया  लि०  के
 स्रोतों  से  पिछले  दो  वर्षों  में

 अर्थात्‌  वर्ष  1990-०1  में  146.55  लाख  टन  तथा  वर्ष  1991-92  में  151.8  लाख  टन  कौ  गई

 गुजरात  राज्य  को  चालू  वर्ष  में  प्रेषित  किए  जाने  वाले  कोयले  की  मात्रा  ऊंची  होने  की  सम्भावना

 लघु  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता

 ]
 ४94.  श्री  साइमन  मरांडी  :

 क्या  विल्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  लघु  एककों  को  35  साख  रु०  से  अधिक  लागत  की  मशीनरी

 और  संयंत्रों  के  लिए  बेकों  द्वारा  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  की  सुविधा  को  समाप्त  करने  का

 निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  इस  घोषणा  से  विद्यमान  लघु  उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  और

 नए  उद्यमी  ह॒तोत्साहित  हुए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  रुपए  के  अवमृल्यन  और  मुद्ा  की

 कमी  को  देखते  हुए  अपने  निर्णय  की  समीक्षा  करने  और  60  लाख  रुपये  की  सीमा  को  जिसे  घटाकर

 35  लाख  रुपए  कर  दिया  गया  पुनः  बहाल  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  जी  प्राथमिकता
 क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लघु  उद्योग  वर्गीकरण  केवल  उन्हीं  एककों  के  बारे  में  दिया  जाना  है  जिसका  संयंत्र  तथा
 मशीनरी  में  निवेश  35  लाख  रुपए  उपक्रमों

 के
 मामले  से  45  लाख  से  अधिक

 से  ये  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 श्रम  शौध  अध्ययन  को  भ्रमिक  अ्यूसे  को  सौंपना

 895.  श्री  संदोपान  भगवान  योरात  :

 क्या  अमर  मंत्री  ४८  अ्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 चालू  वर्ष  के  दौरान  श्रमिक  ब्यूरो  को  कौन-कौन  से  महत्वपूर्ण  श्रम  शौध  अण्ययम  सौंपे
 गए
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  संगठित  तथा  असंगठित  कृषि  क्षेत्र  में  श्रमिकों  से  संबंधित

 विभिन्‍न  मुद्दों  पर  नीति  निर्धारकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  इस  ब्यूरो  को  सक्षम  तथा

 सुदृढ़  बसाने  की  दृष्टि  से  इसके  कार्य  निष्पादन  की  समीक्षा  करने  का

 ठेका  श्रमिक  की  दशाओं  तथा  पारिश्रमिक  के  सम्ब-ध  में  सर्वेक्षण  अन्तम  बार

 कब  कराए  गए

 कया  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भी  ऐसे  सर्वेक्षण  कराने  का  प्रस्ताव  और

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पथन  सिह  :  चालू  वर्ष  के  दौरान  श्रम  ब्यूरो

 को  सौंपे  गये  प्रमुख  श्रम  शोध  अध्ययनों  की  सूची  निम्नलिखित

 1.  उद्योगों  का  वाषिक  सर्वेक्षण  ।

 2.  व्यवसायिक  मजदूरी  सर्वेक्षण  ।

 3.  शहरी  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  श्रमिकों  ५  कार्यवरण  और  रहन-सहन  की

 दकशाओं  का  सर्वेक्षण  ।

 4.  श्रम  स्थितियों  का  सर्वेक्षण  ।

 5.  ठेका  श्रमिक  सर्वेक्षण  ।

 6.  असंगठित  क्षेत्र  में  श्रमिकों  का  कर्यकरण  और  रहन-सहन  की  दह्षायें  ।

 7.  ग्रामीण  श्रम  जांच  ।

 8.  विभिल्न  उद्योगों  में  महिला  कमंकारों  41  सामाजिक  आर्थिक  द्शाओं  का  सर्वेक्षण  ।

 9,  न्यूनतम  मजदूरी  194४  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  मूल्यांकन  अध्ययन  ।

 सरकार  श्रम  ब्यूरों  को और  अधिक  प्रभावी  बताने
 के

 लिए  समय-समय  पर  उसके
 निष्पादन  की  समीक्षा  करती  हैं  और  संगठित  एवं  असंगठित  क्षषि  क्षेत्र  सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 अभिकों  से  संबंधित  मुद्दों  पर  नीति  निर्धारकों  के लिए  आवष्यक  सूचनायें  उपलब्ध  कराती

 (+)  लौह  अयस्क  खानों  में  ठेका  श्रमिक  सर्वेक्षण  वर्ष  1989-90  में  किया  गया

 (ii)  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  में  श्रमिकों  की  दक्षाओं  का  सर्वेक्षण  वर्ष  1991  में  किया  गया

 (iii)  मजदूरी-गणना-अंतिम  दौर  अर्थात्‌  मजदूरी  गणना  का  चौथा  दोर  इसे

 सायिक  म  दूरी  सर्वेक्षण  कहा  जाता  प्लान  योजना  के  रूप  म॑  1985  रे

 1990  तक  आयोजित  किया  गया  था  ।

 हां  ।  ठेका  श्रम  सर्वेक्षण  ओर  श्रमिकों  की  दक्ाओं  का  सर्वेक्षण  आठवीं  योजना  के

 दौरान  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  ये  नियमित  प्रकृति  के  सर्वेक्षण  हैं  ।
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 डाक  +-+___  ee  वीक जन  जी  लिनगग#ग-ा  जानना  कम  मरा  ५

 मजदू  री-गणना  के  मामले  में  आठवीं  प्लान  योजना  के  रूप  में  एक  नया  दोर
 अर्थात्‌  व्यवसायिक

 मजदूरी  सर्वक्षण  का  दौर  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव

 ठेका  श्रम  सर्वेक्षण  के  अन्तर्गत  चाल  वर्ष  के  दौरान  पेट्रोलियम  रिफाइनरियों  और

 तेल  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  5  सूचीबद्ध  उद्योगों  अर्थात्‌  प्लास्टिक  वस्तुओं
 रंग  टायर  एवं  दुपहिया  टी०  वी०  निर्माण  और  कम्प्यूटर  उद्योग  में  सेਂ  एक  में  श्रमिकों  की

 द्षाओं  का  सर्वेक्षण  करने  का  भी  प्रस्ताव  प्रस्तावित  व्यवसायिक  मजदूरी  सर्वेक्षण  के  पांचवें  दौर

 में  53  चयनित  उद्योगों  के  बारे  में  मजदूरी  महंगाई  आय  अजेनों  एवं  समयोपरिभत्ते

 आदि  के  बारे  में  व्यवसायिक  आंकड़े  एकत्र  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 गुजरात  में  नोका  सेवा

 ]
 896.  श्री  चस्बूभाई  देशमुख

 क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  गुजरात  में  दाहेज  तथा  धोगा  के  बीच  नौका  सेवा  शुरू  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  सेवा  कब  तक  शुरू  कर  दी  जाएगी  ?

 जल-मूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  इस  समय  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  और  कइमोर  राज्य  वित्त  निगम  का  बंद  किया  जाना

 ]
 897,  श्री  गुरुदास  कागत  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  वित्त  निगम  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर  रहा

 यदि
 तो

 हसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्‍या  निगम  पर  भारतीय  औद्योगिक  बिकास  तेंक  और  भारतोय  लघु  उद्योग  विकास

 बेक  की  काफी  देनदारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (S)  सरकार  द्वारा  निगम  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  के  राज्य
 मंत्रो

 दलबीर  '  और  जी  भारतीय

 ओधोगिक  विकास  वेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  वित्त  निगम  के  सामने मे  खूयेत
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 निम्नलिखित
 कारणों  से  नकदी  सम्बन्धी  समस्याये  आ  रही  हैं  :--.

 (1)  घाटी  में  दंगाग्रस्त  परिस्थितियों  के  कारण  देय  राशियों  की  +म  के  परिणाम

 ४स्वरूप  निगम  की  बढ़ती  हुई  अतिदेय
 है

 (2)  गत  दो  वर्षों  के  दौशान  निगम  को  हुआ  घाटा  ।
 ;

 और  हां  ।  दिनांक  3।  !०92  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय

 विकास  बेक  और  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  वेक  के  लिए  निगम  की  अतिदेय  राशियां

 “  भीचे  दी  गई  हैं  :-

 रूपा  )

 मूलधघन  कुल

 रु  भारतीय  विकास  बेक  30.  147

 :...  भारतीय  लघु  उद्योग  विकार  बेक  3214.  349.  3565

 भारतीय  विकास  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य

 सरकार  को  पहले  ही  लाह  दी  हैं  कि  वह  निगम  की  आवद्यक  ॥ओं  की  जांच  करे  और  अपनी  वसूली

 डीक  करने  के  लिए  उपाय  करें  ।  निगम  द्वारा  की  गई  चूकों  के  बावजूद  भारतीय  औद्योगिक

 विकास
 बंक  और  भारतीय  लधू  उद्योग  विकास  बंक  ने  निगम  को  संसाधन  सम्बन्धी  सहायता  देना

 रखा  ।

 है  नशीली  औषधों  को  तस्करी

 898.  श्री  हरिन  पाठक

 क्या  वित्त  मंत्री  णट्ट  tore  नी  कृपा  करेंगे  के  :

 क्‍या  भारत  की  गुजरात  सीमा  से  होते  हुए  पाकिस्तान  से  यूरोपीय  देशो  को  भारी  मात्रा

 ५
 नशीली  औषधों  की  तस्करी  की  जा  रही

 भारत  सरकार  न  तस्करों  से  कितनी  मात्रा  में  नशीली  ओषधें  जब्त  और

 सरकार  ने  ग़जरात  की  सीमा  पर  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम
 7

 अडइस्+/आनस

 कुक
 कफ

 so pig

 2 पर

 कटाए गाए  हैं  !

 fe

 वित्त  मंत्रालय  में  मंत्री  रामेवर  :  सुनहरी  चापाकार

 में  उत्पादित  नशीसे  पदार्थों
 के

 परिग्न  मार्गों  में
 स

 एक  गुजरात  भी  जिसमें  पाकिस्तान

 है  तथा  जिसकी  तस्करी  यूरोपीय  द्ों  में  होती  है

 वर्ष  1991  त  ।  -992  में  गुजरात  में  हुई  नशीले  पदार्थवार  जब्तियां  निम्न  प्रकार

 वर्ष  19५1

 जब्त  किए  गए  नशोले  पदार्थ  का  नाम

 (i)  हेरोइन  ग्रा०  2.253,  मामलों  की  संख्या >>  3
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 कर्मचारी  जिनका  प्रतिनिधित्व  भारतोय  थधिमास  तफनीशियन

 सघ  द्वारा  किया  जाता  है

 विमानों  के  परिचालन  पर  पक्का  निर्णय  ।

 पर  निर्णय  लंबित  रहने  के  दौरान  इ  डियत  एयरलाइस्स  को  किसी  विदेशी  एजेंसी

 से  वेटलीज  पर  विमान  लेने  से  मना  करना  चाहिए  ।

 निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  हवाई  परिवहन  का  परिचालन  करने  पर

 प्रतिबंध  होना  चाहिए  ।

 वायुदृत  को  केवल  फीडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।

 प्रभावी  कार्य-चा-न  के  लिए  वायु  निगम  1953  के  प्रावधानों  के  अनुसार

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धक-वर्ग  को  प्राधिकार  बहाल  रहना  चाहिए  ।

 वायु  निगम  1953  के  निरसन  को  वापस  लेना  ।

 एन०आई०टी०  को  भेजा  गया  संदर्भ  वापस  लेना  और  द्िपक्षीय  वार्ता  शुरू

 मांग-पत्र  पर  अन्तिम  निर्णय  होने  तक  वेतन-अन्तरिम  सहायता  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  सभी  कमंचारियों  के  लिए  उपयुक्त  पेशन  योजना  शुरू

 मौजूदा  डी  ०ए०  टैरिफ  को  तुरन्त  अन्तिम  रूप  देना  ।

 मोजूदा  बोनस  सीमा  को  बढ़ाना  ।

 तकनी  शियनों  के  लिए  प्रणाली  का  अनुमोदन  शुरू  करना  ।

 निशीक्षकों  का  अधिक  अनुमोदन/कवरेज  ।

 मौजूदा  कार्यभार  से  बाहर  के  ठेके  के  सभी  उपायों  को  रोकना  ।

 समता/सापेक्षता  कायम  करना  ।

 आर०्टी०  भक्तों  में  वृद्धि  ।

 कर्मचारी  जिनका  प्रतिनिधित्व  भारतीय  उड़ाम  इ  जौनियर्स

 संघ  द्वारा  जाता  है

 विमानों  के  परिचालन  पर  पकक्‍का  निर्णय  ।

 पर  निर्णय  लंबित  रहने  के  दौरान  इण्डियत  एयरलाइन्स  को  किसी  विदेशी  एज

 वेटलीज  पर  ठउिमान  लेने  से  मना  करना  चाहिए  ।
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 निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  हवाई  परिवहन  का  परिचालन  करने  पर

 प्रतिबंध  होना  चाहिए  ।

 बायुदृत  को  केवल  फीडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  होनी

 प्रभावी  का्यं-चालन  के  लिए  वायु  निगम्न  1953  के  प्रावधानों  के  अबुसार
 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धक-वर्ग  को  प्राधिकार  बहाल  रहना  चाहिए  ।

 ऊर्ध्वाधर  )  पदोन्नति  ।

 अतिरिक्त  विशेष  यात्रा  भत्ता  ।

 .  आई०  एन०  एस०»  भत्ता  ।

 पारगमन  जांच/जां  व  निरीक्षण  ।

 जिनका  प्रतिनिधित्व  एयरलाइन  रेडियो  अधिकारों  और  उड़ान
 प्रचालन  अधिकारी  संघ  द्वारा  किया  जाता  है

 विमानों  के  परिचालन  पर  पक्का  निर्णय  ।

 पर  निर्णय  लम्बित  रहने  के  दौरान  इण्डियन  एयरलाइन्स  को  किसी  विदेशी

 एजेंसी  से  वेटलीज  पर  विमान  लेने  से  मना  करना  चाहिए  ।

 निजी  उद्यमियों  को  भारत  में  वाणिज्यिक  हवाई  परिवहन  का  परिचालन  करने  पर

 बंध  होना  चाहिए  ।

 वायुदूत  को  केवल  फीडर  मार्गों  पर  परिचालन  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।

 प्रभावी  कार्य-चालन  के  लिए  वायु  +गम  1953  के  प्रावधानों  के  अनुमार
 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धक  वर्ग  को  प्राविकार  बहाल  रहना  चाहिए

 कम्प्यूटर  भत्ते  की  अदायगी  ।

 फ्लाइट  क्लॉयरस  भत्ता  ।

 जिनका  प्रतिनिधित्व  हवाई  यातायात  नियंत्रक  गिल्ड  द्वारा  किया  जाता  है

 1.

 a

 ४७

 गतिरोध  को  हटाने  के  लिए  सभी  स्तरों  पर  समय-सीमा  पदोन्नति  सुनिश्चित  करना  ।

 हवाई  अड्डों  का  प्रबन्ध  विमान  क्षेत्र  प्राधिकारियों  को  हाल  करना  ।

 सभी  हवाई  यातायात  नियंत्रकों  को  रात्रि  भार/पारी  भत्ता  और  सप्ताह  मे  छट्ठी  ।

 ए०्टी०सी०  कार्मिकों  को  उनके  कार्य  के  स्वरूप  के  कारण  अपेक्षाकृत  उच्च  स्तर  का

 समझा  जाए  ।

 231



 सिखित  उत्तर  27  1992
 जि  —————  है
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्योरा  कया  है

 ल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  जगवदोश  :  ओर

 सरकार  द्वारा  1991  में  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  युद्धपोतों  का  जिसे
 सावेजनिक  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  किया  गया  को  छोड़कर  जहाज  निर्माण  उद्योग  के  लाइसेंस  रद
 कर  दिए  गए  इसके  अतिरिक्त  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  10,000  डी०  डब्ल्यू०  टी०  तक
 के  यंत्रीकृत  सेलिग  वेसल्स  के  लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी  और  51%  तक  विदेशी  इक्विटी  की  भागीदारी
 की  स्वतः  अनमोदन  की  अनमति  दी  गई  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमी  यथा  आवध्यक  विदेशी  सहयोग  से

 देश  में  नये  शिपयार्ड  स्थापित  कर  सकते  हैं  ।

 जहाज  मरम्मत  उद्योग  एक  लाइसेंसशुदा  उद्योग  नहीं  है  ओर  यह  निजी  क्षेत्र  के  लिए  खुला
 निजी  उद्यमियों/अनिवासी  भारतीयों  के  इस  क्षेत्र  में  प्रवेश  को  आकर्षित  करने  के  लिए  समय-समय

 पर  देश  की  आयातं-निर्यात  नीति  के  अन्तगंत  जहाअ  मरम्मत  उद्योग  को  100%  निर्यात  अभिमुख

 यूनिटों  पर  यथा  रियायतें  और  सुविधाएं  दी  जाती  है  ।

 और  सरकार  की  औद्योगिक  ओर  वित्तीय  नीति  में  हाल  में  हुए  परिवर्तनों  को

 ध्यान  में  रखते  हए  जहाज  निर्माण  उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  राहत  उपायों  का  एक  पेकेज

 तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 एक्जम  स्तप  कान्‍्ड  में  बंक  अधिकारियों  का  सम्मिलित  होना

 902.  डा०  राजागोपालन  श्रीधरण

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  जांज  ब्यूरो  द्वारा  एक्जिम  स्क्रिप  काण्ड  के  सिलसिले  में  हाल  के  महीनों  में

 बेकਂ  के  कई  अधिकारी  पकड़े  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  शया

 क्या  उपयुक्त  काण्ड  में  कुछ  अन्य  व्यक्तियों  को  भी  सम्मिलित  पाया  गया

 यदि  तो  तठ!म्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकांर  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलबोर  :  से  (5)  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 प््चित  किया  है  कि  मद्रास  के  एक  अधिकारी  को  उन्होंने  1992  में  एक्जिम
 स्क्रिप  काण्ड  से  सम्बन्धित  एक  मामला  आर०  सी०  )4  (एस )/92--एम ०  ए०  एस०  की  जांच  करने

 दौरान  गिरफ्तार  किया  इण्डियन  बंक  के  एक  अन्य  अधिकारी  ने  मुख्य  स+  मद्रास
 के  न्यायालय  से  दिन॑क  2-1  1-92  को  अग्रिम  जमानत  प्राप्त  की  थी  ।

 हस  मामले  मद्रास  की  एक  कम्पनी  एक्जिम  स्त्रिप  प्राप्त  करने  में  लिप्त  पाई  गई  थी  जो
 19.61  लाख  रुपये  की  राशि  इसे  उन्होंने  जाली  दस्तावेजों  के  आधार  पर  संयुक्त  मुख्य

 आयात  और  मद्रास  से  प्राप्त  किया  था  ।  इस  मामले  में  कम्पनी  के  निदेशक  को  गिरफ्तार  किया

 गया  है  ।  इण्डियन  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इण्डियन  बेंके  के
 जिस  अधिकारी  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 ने  गिरफ्तार  किया  है  उसे  बंक  ने  9-10-92  से  निलम्बित  कर  दिया  है  ।
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 आगरा  छाबमी  में  सहक  को  स्थिति

 ]

 903.  श्री  भवानी  शंकर  रावत  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अगरा  छावनी  बोर्ड  ने  सरकार  से  छावनी  क्षेत्र  भें  सड़कों  के  निर्माण  और  मरम्मत

 हेतु  अनुदानों  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रह  और

 सरकार  इस  उद्देश्य  हेतु  अनुदान  कभ्न  तक  देगी  ?

 रक्षा  मन्‍्त्री  शरद  से  आगरा  छावनी  बोर्ड  ने  किसी  विशेष  सहायता

 अनुदान  या  विशेषकर  सड़क  मरम्मत  के  लिए  सामान्य  अनुदान  में  वृद्धि  क ेलिए  कोई  मांग  नहीं  की

 चाल्‌  वर्ष  में  7.55  लाख  रुपये  लागत  की  सड़क  मरम्मत  कार्य  की  स्वीकृति  दी  गई
 जबकि  इस  सम्बन्ध  पिछले  तीन  वर्षों  में  हुआ  औसत  व्यय  3.71  लाख  रुपये  था  ।  छावनी  बोडे  को
 वर्ष  199  -93  में  ।0  लाख  रुपये  और  ०0  लाख  सामान्य  अनुदान  और  सेवा  प्रभार
 के  रूप  में  दिए  गए  वित्तीय  कठिनाइयों  को  ष्यान  में  रखते  हुए  अतिरिक्त  सहायता  अनुदान  देने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  में  कोयले  को  थोरी

 904.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  में  बड़े  पैमाने  पर  कोयले  की  चोरी  की  घटनाओं  में  वृद्धि

 हुई

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के
 दोरान  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है

 तथा  इसका  अनुमानित  मूल्य  कितना  और

 (५)  सरकार  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय  करने  जा  रही  है  ?

 कोयला  मन्‍्त्रालय  में  उप  मस्त्री  एस०  बी०  :

 इस  सम्बब्ध  में  ब्यौरा  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 1996  1991  1992

 |  जन०  से  सित०  )

 1.  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  औद्योगिक  ७0६  8.5  651

 सुरक्षा  दल  द्वारा  पकड़े  गए  कुल

 ।/।-  ,  मामलों की  संख्या
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 2.  सम्बन्धित  कोलियरी  प्रबन्धन को  698  761  546

 गए  मामले  के  दौरान  जब्त

 किया  गया  कोयला  सुपुर्द  कर  दिया

 जाता

 3.  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  औद्योगिक  14,10,501  रु०  22,45,143  रू  25,46,830  रु०

 सुरक्षा  दल  द्वारा  जब्त  किए  गए
 कोयले  की  कुल  लागत

 4.  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  द्वारा  231  231  189

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की

 सख्या

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  द्वारा  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  मिलकर
 छापे  मारे  जा  रहे  इसके  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  द्वारा  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 बिहार  में  राष्ट्रीय  जलमार्ग  को  घोषणा

 905.  श्री  सू्यंनारायण  यावद  :

 क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तरी  बिहार  की  नदियों  को  राष्ट्रीण  जलमार्ग  घोषित  करने  के  प्रस्ताव
 पर  बिचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  नेपाल  सरकार  से  भी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्स  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ?

 जल-पूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाईटलर )  ः  और

 नहीं  ।

 प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 सीमा  उल्लंघन  सम्बन्धो  मामले

 ]
 906.  श्री  शाहाबुद्दीन  :  --

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारे  देश  की  थल  और  नभ  सीमाओं  को  अन्य  देशों  द्वारा

 1992  के  दौरान  कितनी  बार  उल्लंघन  किया

 कण  सम्बन्धित  देशों  से  प्रत्येक  मामले  को  उठाया  गया  और

 सीमा  उल्लंघनों  क्षेत्रवार  हताहत  हुए  जब  नो  की  संख्या  कितनी  है  ?

 रक्षा  मम्त्री  दाश्व  पार  )
 :

 ।  पे  जनवरी  से  992  के  वौरात
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 हमारी  प्रादेशिक  सीमाओं/हवाई  क्षेत्रों/समद्री  सीमाओं  के  उल्लंघन  की  कई  घटनाएं  हुई  कुछ
 घटनाओं  में

 लोग  हताहत  हुए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  सम्बन्धित  देशों  को  अपनी  गहरी

 चिन्ता  व्यक्त  की  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  ब्यौरे  देना  वांटनीय  नहीं  होगा  ।

 कर्ज  पटसन  को  आवध्यक  वस्तु  घोषित  करना

 ]

 907.  श्री  राजेश  कुमार  :

 भ्रीमतो  भावना  चिललिया  :

 श्रोमती  शीला  गौतम  :

 क्या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  श्रमिक  संगठनों  की  ओर  से  कच्चे  पटसन  को  आवद्यक  वस्तु
 घोषित  करने  हेंत  कोई  अनरोध  प्राप्त  हआ  है

 (7)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  उस  पर  सरकार  ने  अभी  तक  क्या  कायंवाही

 की

 क्‍या  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  !”  से  अधिक  पटसन  मिलों  को  बन्द  कर  दिया  गया

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  लगभग  50,000  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  और

 रही  है

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  अशोक  और  अनिवार्य  बस्तु
 1955  की  धारा  2  के  अन्तर्गत  सरकार  ने  कछ्चे  पटसन  को  पहले  से  ही  अनिवार्य

 वस्तु  घोषित  कर  दिया  है  ।

 कच्चे  पटसन  की  कमी  के  कारण  कोई  भी  पटसन  मिल  बन्द  नहीं  हुई  तथापि
 3-1 1-92  की  स्थिति  अनुसार  विभिन्‍न  अन्य  कारणों  अर्थात्‌  वित्तीय  श्रमिक  समस्या  आदि  के

 कारण  14  पटसन  मिलें  बन्द  पड़ी  हुई  हैं  ।

 सरकार  ने  पटसन  उद्योग  का  पुनरुद्वार  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें
 शामिल  हैं  पटसन  पैकेजिंग  सामग्री  की  पैकिंग  में  अनिवार्य  प्रयोग  1987  का
 अधिनियमन  जिसमें  विशिष्ट  वस्तुओं  की  आपूर्ति  और  विवरण  में  पटसन  के  अनिवार्य  प्रयोग  का

 पटसन  आधुनिकीकरण  निधि  का  विशेष  पटसन  विकास  निधि  की
 वित्तीय  ओर  विपणन  सहायता  की  मंजरी  आदि  ।

 निजी  क्षेत्र  द्वारा  रक्षा  उपकरणों  का  निर्यात

 ]

 908.  श्री  बिजय  एन०  पाठिल  :

 भी  कमल  चौघरी  :

 डा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 क्या  रखता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  निजी  क्षेत्र  को  रक्षा  उपकरणों  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  क्षिस  प्रकार  के  रक्षा  उपकरणों  का  निर्यात  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  पूर्वोपाय  किये  हैं  कि  निर्यात  किये  जाने  वाले  उपकरण  रक्षात्मक  ही
 आयुष  श्रेणी  के  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  मार्गनिर्देश  जारी  किये  गये  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  निजी  क्षेत्र  में  उत्पादित  सैन्य  मंडारों  का  निर्यात  किया

 जा  सकता  व ेभारत  सरकार  के  साथ  हुए  संविदात्मक  दायित्व  को  पूरा  करते  हों  और

 उनके  पास  निर्यात  लाइसेंस  हो  ।  निजी  आयुध  निर्माणियों  और  सरकारी  क्षेत्र  की  रक्षा  उत्पादन

 इकाइयों  द्वारा  उत्पादित  मदों  के  निर्यात  में  भी  सहायता  कर  सकता  है  ।

 से  निर्यात  किये  जाने  वाले  रक्षा  सामान  में  बहुत-सी  मर्दे  शामिल  राजनेतिक

 तथा  युद्धनीतिक  दृष्टिकोण  से  उचित  समझे  जाने  के  पष्चात्‌  ही  इनके  निर्यात  की  अनुमति  दी

 जाती  है  ।

 रक्षा  मंत्री  को  भूतपूर्व  सोथियत  संघ  राज्यों  को  यात्रा

 909,  डा०  डो०  जेंकटेश्वर  राब  :

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोन्नी

 श्री  शरद

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  सत्यवेब  सिह  :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  '

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :

 श्री  चित्त  बसु  :

 प्री  श्रीकान्त  जे
 थी

 बीर  गहः

 श्प्रौ  सुः  ॥र  साकत

 श्री  शंकर  सिह  वाघेला

 श्री  प्रभदयाल  कठरिया

 . ज्
 ् ३१

 श्री  विलास  मुत्तेमघार
 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  बजमूृषण  शरण  सिह  :
 श्री  अन्ना  जोशी

 श्री  महेश  कमार  कनोड़िया  :

 श्री  साणि  क$र/व  हॉल्डया  गावीत  :

 श्रीमती  केसरबाई  सोनाजी  क्षोरसाणर  :

 क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  रूस  का  दोरा  किया

 यदि  तो  क्या  रूस
 ने  पूर्व  में  किए  गए  सभी  रक्षा  समभौता  छर्तों  को  पूरा  करने  का

 वायदा  किया

 क्‍या  उन्होंने  भूतपूर्थं  सोवियत  संघ  के  अन्य  राज्यों  का  भी  दोरा  किया  और

 यदि  तो  यात्रा  के  क्‍या  परिणाम  रहे  ?

 न  ०

 रक्षा  मंत्रो  हरव  :  हां  ।

 रूस  की  सरकार  ने  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  रक्षा  सम्बन्धी  मामलों  में  अपना

 सहयोग  जारी  रूस  की  वर्तमान  स्थिति  के  कारण  रक्षा  सम्बन्धी  समभौतों  की  शर्तों

 और  स्वरूपों  में  कुछ  परिवतेन  हुए  हैं  ।

 और  रक्षा  मंत्री  ने  हाल  में  यूक्रेन  की  यात्रा  भी  की  वहां  के  नेताओं  के  साथ

 रक्षा  सहयोग  और  उसके  स्वरूप  के  बारे  में  समभौता  हुआ  है  ।

 पूंजी  बाजार  पर  सेमिनार

 श्रो  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  में  बढ़ते  पूंजी  बाजार  के  बारे  में  एक  दो  दिवसीय

 सेमिनार  का  आयोजन  किया  गया

 सेमिनार  में  दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  हां  ।

 सेमिनार  में  जो  मुख्य  सुकाव  दिए  वे  देश  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में
 विदेशी  निवेश  की  भूमिका  की  जांच  की  पूंजी  बाजार  में  कपटपूर्ण  व्यवहारों  को

 कुछ  गैर-प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंसरकारी  इक्विटी  के  कुल  इंस्टीट्यूट  आफ  कम्पनी  सेक्रेटरीज  आफ
 इंडिया  द्वारा  साबंजनिक  ओर  निजी  क्षेत्र  से  सम्बद्ध  तुलनात्मक  अध्ययनों  का  काम  हाथ  में

 आई  उपायों  सी०  एस०  आई०  ज॑से  संस्थानों  द्वारा  पूंजी  बाजार  में  व्याप्त  वर्तमान  बुराइयों  को  दूर  करने
 के  उपायों  में  सहयोग  कम्पनी  सचियों  रा  अपनी  निबोदता  कम्पनियों  के  माध्यम  से  वास्तविक

 इक्विटी  का  कम्पनियों  द्वारा  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  सरल  और
 कारगर  विदेशी  मुद्रा  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  विश्वव्यापी  जमा  रसीद

 डिपनिटरी  निर्गमों  के  लिए  लाक-इन-पीरियड  को  समाप्त  करना  आदि  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 सेमिनार  में  उठाए  गए  मुद्दों  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  आशा  है  कि  यदि

 एक  बार  सेबी  अधिनियम  के  अन्तगंत  बनाए  गए  विनियम  अधिसूचित  हो  जाते  हैं  तो  फिर  भारतीय
 ति  तथा  विनिमय  बोर्ड  पूंजी  बाजार  में  व्याप्त  केपटपूर्ण  व्यवह्ाारों  का  कारगर  तरीके  से  मुकाबला

 *

 करने की स्थिति में हो जाएगा । सरकार ने पहले ही विव्व-व्यापी जमा रसीद डिपोजिटरी निर्गमों के सम्बन्ध में लाक-इन-पीरियड को समाप्त कर दिया है । 243
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 911.  श्री  चन्दूलाल  च्रन्द्राकर :

 डा०  के०  डी०  जैस्वाणी  :

 प्रो०  रासासिह  रावत  :

 डा०  ए०  के०  :

 श्रो  विलास  मुत्तेमव र  :

 श्री  आनन्द  अह्रिबार  :

 श्री  साईमन  सराम्डोी  :

 *  डा०  असीम  बाला  :

 ह
 श्री  जनाव॑न  सिश्र  :

 श्रों  सनत  कुसार  मंडल
 :

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 श्री  आर०  जीवरत्नम

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  चालू  वर्ष
 के

 दौरान  विदेशी  ऋण  में  भारी  वृद्धि  हुई
 यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  में  मुद्रा-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  विध्व  बेक/अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष/अन्य  बहुराष्ट्रीय  एजेंसियों  स  और  ऋण  देने  का  निवेदन  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  आम  व्यक्तित  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव

 (S)  इस  ऋण  में  से  कितनी  राशि  ब्याज  और  ऋण  की  अदायगी  में  समायोजित  हो

 कया  बकाया  राशि  के  मुगतान  हेतु  कोई  समय  सीमा  निश्चित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उक्त  अवधि  में  प्रत्येक  देश  को  ब्याज  और
 ऋण  भुगतान

 के  लिए  दी  गई  राशि
 का

 मुद्रा-वार  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  देश  को  विदेशी  ऋण  से  मुक्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/दीकवणि

 शुरू
 किए  गए  हैं  ?

 थित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेहवर  :  और  संलग्त

 बिवरण  में  दी  गई  है  ।

 )  और  ।  विदेशों  संस्थानों  के  साथ  सहायता  सम्बन्धी  बातचीत  एक  लगातार
 बलने  वाली  प्रक्रिया  देश  की  सहायता  अपेक्षाओं  का  मूल्यांकन  सामान्यतया  अधथ॑व्यवस्था  की  आयात

 सम्भावित  ऋण  परिशोधन  उत्तरदायित्व  और  समग्र  अल्तर्राष्ट्रीय  सहायता  वातावरण  की
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 ध्यान  में  रखते  वर्ष-प्रति-वर्ष  आधार  पर  किया  जाता

 विदेशी  ऋणों  की  वापसी  प्रत्येक  ऋण  की  शर्तों  के  देश  के  विदेशी

 मुद्रा  अन्तप्रंवाहों  से  की
 जाती  जिसमें  निर्यात  आय  और  अदृश्य  आय  शामिल  हैं  ।

 और  (8)  विदेशी  ऋणों  को  वापसी/अदायगी,  प्रत्येक  ऋण  की  शर्तों  के  अनुसार  जब
 दैय  होता  की  जाती  है  ।  वर्तमान  विदेशी  ऋणों  की  अधिकतम  परिपक्वता  अवधि  50  वर्ष  है  जिनमें

 10  बे  की  छूट  अवधि  भी  शामिल  है  ।

 सरकार  देश  के  विदेशीं  कर्ज  उत्तरदायित्व  के  सम्बन्ध  में  सजग  है  और  देश्ष  की  कर्जदारी
 स्‍तर  और  सम्भावित  ऋण  परिशोधन  भार  पर  लगातार  निगरानी  रखे  हुए  विदेशी  ऋणों  का
 करार  करते  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  ऋण  भार  और  देश  का  ऋण  परिशोधन

 करने  की  अधथंव्यवस्था  की  क्षमता  से  अधिक  न  हो  ।  सरकार  ने  पहले  से  ही  अधिक  सुधारों  का  कार्यक्रम

 शुरू  किया  है  जिसका  उद्देश्य  दीर्धावधि  पुनसंरचना  के  साथ  अल्पावधि  स्थायीकरण  करना  ये

 सुधार  देश  की  आर्थिक  दशा  में  सुधार  करेंगे  और  हमारी  विकास  प्रक्रिया  को  मजबूत  प्रभावी  बनाएंगे
 इसमें  हमारी  निर्यात  अजित  करने  की  क्षमता  भी  शामिल  ताकि  ऋणों  की  वापसी/अदायगी  की  हमारी
 क्षमता  में  वि  हो  और  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  ऐसे  ऋण  के  परिशोधन  में  ऋण  फरिशोषन  भार

 हमारी  अथंव्यवस्था  की  क्षमता  से  अधिक  न  हो  ।

 विवरण

 (Ff  लियन

 कर०  सं०  करेंसी  का  नाम  1989-90.  1990-91  1991-92  1992-93  )
 1992  तक )

 ]  2  3  4  5  6

 1.  अमेरिकी  डालर  17141.5  17923.8  18973.5  18842.9

 2.  एस०  डी०  आर०  4925.1  6221.3  74/3.6  8012.0

 3.  यू०  ए०  ई०  दरहम  27.2  22.7  18.1  15.9

 4.  आस्ट्रेलिया  शीलिग  542.4  632.3  633.1  629.1

 5.  फ्रां  3764.3  3574.8  3436,0  3515.4

 6.  कनाडी  डालर  674.2  660.2  643,5  634.4

 7.  डेनमा्क  क्रोन  987.6  977.7  964.7  956.5

 #.  फ्रांस  फ्रंक  6432.2  6561.4  6774.5  6871.4

 9.  ड्यूशमाक  5402.8  5586.6  5971.0  6160.6
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 2  3  4  5  6

 हु  10.  जापानी  येन  411960.0

 _

 460362.0  547944.0

 ह

 550058.1

 11.  कुवंती  दीनार  55.4  55.3  47.7  46.0

 1.  डी०  जी०  1858.2  1902.6  1882.2  1842.4

 13.  सऊदी  रियाल  276.0  300.5  301.4  283.4

 14.  स्विस  क्रोनर  126.1  184.4  208.8  210.2

 15.  स्विस  क्रोनर
 50.8  360.2  458.1  516.8

 16.  पौंड  स्टलिंग
 195.2  168.1  142.6  130.7

 17.  रूबल  856.1  942.9  939.7  947.3

 18.  रुपया  359.6  523.4  519.6  514.6

 विदेशी  वाणिज्यिक  उधार

 1.  अमेरिकी  डालर  6615  7087  8127

 2.  जापानी  येन  451340  546612  607058

 3.  डूयूश  मार्क
 2057  2219  2581

 4.  पौंड  स्टलिंग  358  356  370

 5.  स्विस  फ्रांक
 815  731  771

 6.  फ्रांस  फ्रंक
 420  289  1219

 7.  अन्य  858  730  527

 डालर  के  समतुल्य  )

 टिप्पणी  :  30-9-1992  तक  विदेशी  व्यावसायिक  उधारों  के  बारे  में  बकाया  ऋण  के  करेंसोवार

 ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  इसका  14286  मिलियन  अमेरिकी  डालर  के  बराबर

 होने  का  अनुमान  है  ।

 अनु  ०  --+  अनुमानित

 मध्य  प्रदेध  में  बेंक  शाखाएं

 ]
 912.  कुमारी  विमला  वर्मा  :

 क्या  जिस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  नरसहपुर  और  जबल५र  जिलों  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं
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 व  वजन  लटक  5...  अल्कजक  3  विकक  न  बनने  लाए  अनशतकक  किक  अब  जनन  -  ene  लिनिननभभभन्‍न्‍»भगतग तन  जनक  नन  बने  अन्‍कन  जता  पते

 जहां  पिछले  तीन  वर्षों  में  निर्धारित  मानदण्डो ंके  अनुरूप  शष्ट्रीयकृत बंकों  की  शाखाएं  खोली गई  हैं

 क्‍या  इन  जिलों  के  अन्य  क्षेत्रों  मे ंकुछ  और  शाखाएं  खोलने  के  कुछ  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  इन  शाखाओं  के  कब  तक  खोले  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  :  पिछले  तीन  वर्षों  (1990  से  1992

 तक )  के  दौरान  बंकों  ने  मध्य  प्रदेश
 के  नरसिंहपुर  और  जबलपुर  के  निम्नलिखित  स्थानों  पर

 शालाएं  खोली  हैं  :--

 जिले  का  नास  केसर  का  मास

 सिवनी  शून्य

 नरसिहपुर  पूनिया

 जबलपुर  जबलपुर  महल  )

 कासली  लोहारी

 मुरवाड़ी

 टिमरी  बेनीसेड़ा

 और  वर्तेमान  लाइसेंसिंग  नीति  के  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  जबलपुर  के

 शहरी  क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  देना  भारतीय  स्टेट  बेंक  और  बेक  आफ  महाराष्ट्र  को

 एक-एक  शाखा  आब्रंटित  की  भारतीय  स्टेट  बंक  ने  दिनांक  24-3-1992  को  जबलपुर  में  मदन

 महल  में  अपनी  शाला  खोल  दी  है  ।

 जहां  तक  अधं-शहरी  केन्द्रों  का  सम्बन्ध  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  वाणिज्यिक  बेकों  को
 निर्दिष्ट  संख्या  में  अर्ध-शहरी  कैन्द्र  आबंटित  किए  जिसके  अन्दर  वे  अपनी  पसंद  के  केन्द्र  पर  शाखाएं
 खोल  सकते  हैं  ।  ग्रामीण  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  अलग-अलग  बेकों  को  अपने  सेवा  क्षेत्र  के  अन्दर  आने  वाले

 केन्द्रों  का  पता  लगाना  होता  है  और  आवश्यक  विवरणों  के  साथ  इन  केन्द्रों  की  सूची  जिले  के  अग्रणी

 )  बेंक  को  देनी  होती  अग्रणी  बेंक  सूची  का  समेकन  करने  के  बाद  उसे  सिफारिशों  के  लिए
 और  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  भारतीय  रिजवं  बंके  को  आगे  प्रेषित  करने  के  लिए  जिला

 कलेक्टर  को  प्रस्तुत  करता  है  ।  भारतीय  रिजर्व  बंक  को  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  से

 पुर  और  जबलपुर  जिलों  के  लिए  अभी  तक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 जब्त  फी  गई  विवेशी  वस्तुएं

 |  अनुवाब ]
 91  3.  प्रो०  प्रेम  धूमल  :

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 क्या  वित्त  मस्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 न ननननगगननानान  ले  नमन  मनन  a  वननिभगनिअीनिनाओी  अधि  जिओ  छत दौरान

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  प्रति  वर्ष  जब्त  की  गई

 वस्तुओं  का  हवाई  अड़ा-वार  ब्यौरा  गया  है  तथा  जब्त  की  गई  वस्तुओं  का  मूल्य  कितना

 अब  तक  छोड़ी  गई  वस्तुओं  तथा  उनके  मूल्य  और  अब  तक  जब्त  पड़ी  वस्तुओं  सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  को  उक्त  अवधि  के  दौरान  बढ़िया  तथा  नई  वस्तुओं  के  स्थान  पर  पुरानी
 और  घटिया  वध्तुओं  के  रखे  जाने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  कदाज्षार  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेहबर  :  से  (5)  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 बकों  का  कार्यकरण

 ]
 91  4.  श्री  छेदी  पासवान  :

 डा०  महादीपक  सिह  शाक्य  :

 खो  नीतिश  कुमार  :

 श्रो  के०  पी०  सिंह  वेव  :

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के कायंकरण  एवं  लाभप्रवता  में  सुधार  करने

 के  लिए  एक  ति  बनाने  का

 fer)  यवि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 उपयुक्स  नीति  कब  तक-बनाई  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  की  वलथोर  सिह  ):  से  )  सरकार  और  भारतीष

 रिजवं  बेंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  कार्य-निष्पादन  और  लाभप्रदता  में  सुधार  करने  के  लिए

 समय-समय  पर  उचित  कदम  उठाए  हैं  ।  हाल  ही  में  किए  गए  कुछ  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 (i,  वर्धेमान  निवल  मांग  और  समय  देखदारियों  पर  साविधिक  नकदी  अनुपात  को  3-4-92
 से  38.5%  से  घटाकर  50%  कर  दिया  गया  इस  कमी  से  बेकों  के  उधार  के

 स्रोत  में  वृद्ध  होगी  और  इससे  उनकी  लाभप्रदता  में  सुधार  होगा  ।

 (४)  «हू  निर्णय  लिया  गया  है  कि  भारतीय  रिजरव॑  बेक  के  पास  प्रत्येक  बक  द्वारा  रखे  गए
 वर्धभान  नकदी  पारक्षित  अनुपात  के  तहुत  अवरुद्ध  नकदी  बकाया  को  तीम  किस्तों  में
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 जारी  किया  जाए  ।  इस  उपाय  से  भी  गेकों  के  स्रोतों  में  वद्धि  होगी

 (iii)  बेकों  को  बढ़  छूट  दी  गई  है  कि  वे  अग्नरिमों  और  जमाराहियों  के  लिए  निर्धारित  :

 तम  और  न्यूनतम  दरों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अग्रिमों/जमाराशियों  पर  ब्याज  प्रभारित
 करें/दें  ।  इससे  बेहतर  ऋण  व्यवस्था  में  सविधा  होगी  ।

 (iv)  7-10-1992  से  जमाराणियों  पर  प्रमाणपत्र  जारी  »रने  श्री  सीमा  को  1989-90  में

 कुल  जमाराशियों  की  पाधट्षिक  औसत  बकाया  की  तुलना  में  7%  से  बढ़ाकर  10?  कर

 दी  गई  है  ।

 (५)  बेंकों  से  कहा  गया  है  कि  अपने  ऋण  मूल्यांकन  तंत्र  को  मजबूत  बनाएं  तथा  अग्निमों  पर

 लिकट  से  पयवेक्षण  और  नियंत्रण  रखें  ।

 यात्रा  भत्ते  पर  ध्यय

 ]
 9।  5.  भी  फूल  श्रम्द  वर्मा  :

 श्री  बी०  एल०  शर्मा  प्रेम  :

 क्या  विक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जुलाई  से  199!  तथा  जनवरी  से  1992  के  दोरान  सरकारी
 आारियों  के  यात्रा  भतों  पर  सरकार  द्वारा  कल  कितनी  राशि  खर्च  की

 कया  इस  प्रकार  के  खर्चों  को  न्यूनतम  करने  सम्बन्धी  निर्देश  जारी  करने  के  बावयूद  भी

 यात्रा  भत्तों  के  व्यय  में  इस  बीच  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाप्ताराम  :
 से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  यथा  सम्भव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 शेयरों  पर  ली  जाने  वाली  प्रोमियम  की  राशि
 हैँ

 916.  डा०  बसलन्‍्त  पवार  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  की  उदारीकरण  नीति  से  छोटे  निवेशकों  को  शेयरों  में  निवेश  करने  में  मदद
 मिली  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  कम्पनियां  झेयरों  के  राइट्स  इश्यू  जारी  करने  में  अत्यधिक  प्रीमियम  ले  रही  हूँ
 जिसके  परिणामस्वरूप  उन्हें  कम  राधि  प्राप्त  हो  रही

 क्‍या  शेयर  जारी  करने  के  अधिकार  पत्रों  का संचालन  कर  रहे  बेंक  इस  कारण  से
 नुकसान  उठा  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 कंपनियों  हारा  शेयरों  के  राइट्रस  इृश्यू  को  जनता  के  लिए  जारी  करते  समय  उन  पर

 प्रीमियम  निर्धारित  करने  का  क्‍या  मानदण्ड  है  ?

 प्रभाव  इतनी  जल्दी  नहीं  जाना  जा  सकता  ।

 उदारीकृत  नीति  के  कम्पन्तियां  अपने  निर्भमों  के  सूल्य  निर्धारित  करने  हेतु
 स्वतनत्र  लेकिन  ऐसा  शेयरधारकों  की  आम  सभा  में  स्वीकृति  प्राप्त  करके  किया  जाता  पेशकश

 पतन्न  में  यह  अपेक्षित  है  कि  वह  प्रस्तावित  प्रीमियम  के  लिए  औचित्य  प्रस्तुत  भारतीय  प्रतिभूति
 तथा  एक्सचेंज  बोर  अथवा  भारत  सरकार  को  कम  राक्षि  प्राप्त  होने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  ।

 और  प्रए्न  नहीं  उठता  ।

 कम्पतियां  कतिपय  शर्तों  के  अनुपालन  में  और  शेयरधारकों  की  स्वीकृति  के  आधार  पर

 भी  जहां  लागू  अपने  निर्गेमों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  स्वतंत्र  पण्लिक/राइ्ट्स  इृष्यू  के

 सिवाय  इसके  कि  कौन  सी  कम्पनियां  प्रीमियम  पर  निर्गम  जारी  करने  की  पात्र  विशिष्ट  रूप

 से  प्रीमियम  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  मानदण्ड  नहीं  रखा  गया  हैं  |

 राज्य  सड़कों  का  विकास

 श्री  अनिल  बसु
 :

 श्री  श्मेश्  शेन्लितला  :

 श्री  अनन्तरायव  वेशभुख  :

 श्री  राजबीर  सिंह  :

 शी  भगवान  शंकर  रावत

 क्या  जल-भूतल  पर्तहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वृद्धि  करने  के  लिए  संसद  द्वारा  ।3  को  पारित

 संकल्प  के  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार  ने  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  !992-93  के  दौरान  राडकों/पुलों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सडक  निर्ि  सें  रॉष्यों

 को  राज्यवार  कितनी  धनराशि  दी  गई  और

 उन  योजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  जिनके  लिए  धनराकछि  दी  गधी

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालस  के  राज्य  मंत्रों  जगदीक्ष  जारी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 और  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  धमरोणि  एकंमुण्त  जारी  की  जाती  है  न  कि
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 कार्य-बार  ।  अनुमोदित  कार्यों  पर  व्यय  प्रारम्भ  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  स्वयं  के  संसाधनों  से

 किभा  जाता  है  और  वर्ष  कै  अन्त  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसकी  पुमः
 अद्यक्षमी  की  जाती  वर्ष  सरकारों/संघ  के  लिए  केंद्रोय  सड़क  निधि  के  अंतर्गत  निधिमों  की  आवश्यकता

 का  पता  लगाने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  मंगराए  गए  संशोधित  प्राक्कलन  अभी  भी

 अख्ेक  सज्यों/प्रंध  शाप्नित  प्रदेशों  से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 नई  कपड़ा  नीति

 श्रो  वी०  धनंजय  कुसार  :

 भरी  धर्मण्णा  सोडय्या  साढुल  :

 थी  परसराम  भारद्वाज  :

 क्या  वस्चत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  नई  कपड़ा  और  वस्त्र  नीति  की  घोषणा  की

 यदि  तो  उक्त  नीति  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  नई  नीति  के  बारे  में  विभिन्‍न  वर्गों  स  कई  अम्यावेदन  प्राप्त

 हुए  और

 यदि  तो  सरकार  की  इन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  अशोक  :  से  मं  से  सम्बन्धित

 वस्त्र  और  परिधान  निर्यात  हकदारी  वितरण  |  के  कुछ  प्रावधानों  मे  अभी  हाल  ही  में

 संशौधन  किया  गया  है  ।  प्रमुख  संशोधन  नीचे  दिए  गये  हैं  :--

 1.  बस्च  :

 विद्युत  करधा  निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  के  अन्तर्गत  आबंटन  को  वर्ष  1292  292  में  3%  से

 बढ़ाकर  वर्ष  1993  में  5  कर  दिया  गया  है  ।

 2.  गैर  कोटा  निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  के  अंतर्गत  आबंटन  को  वषं  1992  में  8%  से

 कर  वर्ष  1993  में  13%  कर  दिया  गया  है  जिसमें  से  हथकरघों  के  लिए  आरक्षण  3%  से  बढ़ाकर

 5%  कर  दिया  गया  है  ।

 3.  विनिर्माता  निर्यातक  प्रणाली  के  मामले  में  देश/श्रेणी  की  अधिकतम  संख्या  जिनके  लिए

 निर्यातक  विकल्प  दे  सऋता  घटाकर  10  कर  दिया  गया  है  ।

 2.  परिधान  :

 परिघश्न  श्रेणिस्ों  मे ंफिलहाल  10  शीर्षस्भ  निर्यातक  60%  से  अधिक  विगत  निष्पादन

 हकदारियों  पी०  के  लिए  उत्तरदायी  है  इन  शीषेस्थ  10  निर्यातकों  की  कुल  हकदारी  को

 पी०  पी०  ई०  के  60%  के  स्तर  पर  स्थिर  कर  किया  जाएगा  और  बकाया  हकदारी  का  आबंटन  पहले

 आओं  पहले  पाओ  प्रणा  के  आधार  पर  किया  एग  ।

 म्म्ीत्षि और  परिष्यन  दोनों  में  कोटों  का समय  रहते  अम्यप्रंभ  करने  पर  प्रोत्साहन
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 हल्‍७॥७७७एएए""शणशाक  टी  लिन  यदि  क  निर्यातक

 प्रदान  करने  के  लिए  एक  तया  प्रावधान  किया  गया  है  जिसके  अंतर्गत  यदि  कोई  निर्यातक  किसी  प्रणाली

 के  अंतर्गत  अपनी  हकदारी  को  वेधता  अवधि  के  दोरान  या  वैधता  की  समाप्ति  के  3  दिनों  की  अवधि  के

 भीतर  हकदारी  का  अम्यपंण  कर  देता  है  तो  उसे  हकदारी  द्वारा  कवर  की  गई  सत्यकार  राक्षि

 बेंक  गारंटी  का  50%,  रिलीज  कर  दिया  जाएगा  ।

 संशोंधनों  के  बारे  में  सरकार  को  कुछ  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  फिलहाल  नीति  में  और

 परिवर्तन  करने  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  है  ।

 पुणे  स्थित  आयुध  अनुसंघान  और  विकास  संस्थान  में  हुई  मौतें

 919,  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 श्री  रामसिह  काधण्वां  :

 क्रो  सुबतस  चल  नायक

 श्री  रास  सागर  :

 श्री  दत्ताश्र  य  अंडारू

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आयुध  अनुसंधान  और  विकास  पुणे  में  सितम्बर  1992  में  सामास्य

 परीक्षण  करते  समय  कुछ  वंज्ञानिकों  की  भृत्यु  हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  जांच  कराई

 यदि  तो  जांच  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 सरकार  द्वारा  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  होने  देने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  और

 मृत  वैज्ञानिकों  के  परिवारों  के  निकट  सम्बन्धियो  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जा

 रही  है  ?

 रक्षा  संत्रो  शरद  :  प्रायोगिक  फार्यारेंग  जांच  के  दौरान  दो

 वैज्ञानिकों  की  मृत्यु  हो  गई

 हां  ।

 जांच  रिपोर्ट  से  पता  लगा  है  कि  इस  प्रकार  की  प्रायोगिक  फार्यारेंग  के  लिए  निर्धारित
 की  गई  सुरक्षा  सम्बन्धी  सावधानियां  बरती  गई  थीं  तथा  दुर्घटना  का  कारण  ढेटोनेटर  का
 निर्धारित  समय  से  पहले  क्रियाशील  हो  जाना  था  ।

 विस्फोटक  संबंधी  सामानों  की  प्रायोगिक  फार्यारिंग  से  सम्बद्ध  सभी  सुरक्षात्मक  पहलुओं
 की  सुरक्षात्म  उपायों  को  कड़ाई  से  लागू  करने  की  दृष्टि  से  समीक्षा  की  गई  है  ताकि  ऐसी  दुधंटनाजओं
 की  पुनरावृत्ति  न  हो  ।

 प्रत्येक  दिवंगत  वेज्ञानिक  के  निकट  सम्बन्धी  को  स्वैच्छिक  अंशदान  और  गैर-सरकारी
 निधियों  स  22000/-  रुपए  की  अदायगी  की  गई  है  ।  प्रत्येक  वेज्ञानिक  के  परिवार  के  एक  सदस्य  को

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  रोजग।र  भी  दिया  जा  रहा  यह  लाभ  उन्हें  मिलने  बाली  मूहिक
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 छुट्टी  का
 सामान्य  भविष्य  जमा  से  बीमा  और  परिवार  पेंशन  की

 राधि  के  अलावा  है  ।

 यूनिट  ट्स्ट  आफ  इष्डिया  को  शालखाएं  खोलना

 ]
 920.  श्री  हरि  केवल  प्रसाव  :

 श्री  कास्त  जेना  :

 श्री  खेलनराम  जांगड़

 थ्रो  अर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  देश  में  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  की  शाखाएं  खोलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट

 द्वारा  1993  से  पहले  त्रिवेन्द्रम  और  सिलीग्डी  में  दो  नई  शाखाएं

 खोलने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 विशेषाधिकार  का  प्रपन

 12.00  मध्याह्न

 सरकार  द्वारा  प्रतिभूत  घोटाले  के  बारे  में  संयुक्त  संसदीय  समिति  को  दी  गई
 जानकारी  को  कथित  रूप  से  सेंसर  किया  जाना

 ]

 श्रो  लाल  कष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  इस  वर्ष  इस  सदन  को  सबसे  अधिक
 चिन्तित  करने  वाली  कोई  घटना  हुई  तो  वह  बंक  स्केम  या  शेयर  स्केम  है  और  इस  सदन  ने  एक
 संयुक्त  संसदीप  समिति  बनाइ  उसको  जांच  करने  के  और  वह  समिति  इस  सत्र,के  अंत  तक
 अपनी  रिपोर्ट  ऐसा  उसको  निदंश  है  ।  लेकिन  कभी  किसी  संसदीय  समिति  की  चर्चा
 सदन  में  उस  समय  नहीं  लेकिन  अनुमनि  से  विशेषकर  इस  कारण  क्योंकि  मेरे  एक  साथी
 ने

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उनको  अनुमति  नहीं  दी  थी  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  वह  दिया  है  जिसकी  आपने  अनुमति  नहीं
 दी  सेफिन  मैं  उस  रूप  मे  सवाल  नहीं  उठा  रहा

 ह  मैं  Wigs  ॥$ऊके  हनन  घटनाओं  के  बारे  में
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 लाल  कृष्ण  आडवाणी  ]

 जानकारी  केवल  अखबारों  से  ही  यह  स्थिति  ठीक  नहीं  है  ओर  आज  कुछ  तथ्य  अखबारों  में  छपे

 हैं  जिनसे  लगता  है  कि  संसदीय  समिति  ने  कुछ  जानकारी  प्राप्त  करने  की  इच्छा  चाही  और  उसको  जब
 जानकारी  पहुंची  तो  वह  डाक्टर्ड  सेन्सर्ड  थी  और  उसमें  स्पष्ट  रूप  से  काली  स्याही  से  कुछ  हिस्से
 को  काट  दिया  गया  था  जिससे  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  है'*ਂ  )

 ]

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  अध्यक्ष  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रष्न  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनका  व्यवस्था  का  प्रश्न  सुनूंगा  ।

 भरी  राम  विलास  पासवान  :  :  उनका  व्यवस्था  का  प्रएन  कया  है  ?  घृन्य  काल  के

 दौरान  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  होता  आप  उम्हें  अनुमति  दे  सकते  हैं  किन्तु  कोई  व्यवस्था  का

 प्रएन  नहीं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  अनुमति  दी  है  ।  -

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  बैठ  जाहये  ।  यह  ऐसा  नहीं  है  संयुक्त  संसदीय  और  सभा  का
 कार्य  कुछ  नियमों  के  अनुसार  किया  जाता  है  और  अगर  मैंने  इस  मुद्दे  को  उठाने  की  यहां  अनुमति  दी  है
 तो  इसलिए  दी  है  कि  माननीय  सदस्यगण  इसे  देखकर  ही  किसी  मुद्दे  को  यह  मुद्दा  महज
 किसी  एक  घटना  तक  हो  सीमित  नहीं  यह  संयुक्त  संसदीय  समिति  और  सभा  के  कार्यों  से  संबंधित

 है  ।  अतः  मैं  उन्हें  सुनना  चाहूंगा  ।  आप  अगर  घाहें  तो  उस  पर  जबाब  दे  सकते  हैं  ।

 )

 श्री  रामविलास  पासवान  :  आप  उन्हें  सुन  सकते  लेकिन  वह  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहों

 है  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न  की  अनुमति  के  रहा  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इसे  एक  व्यवस्था  के  प्रषन  फे  रूप  में  अनुमति  वे  रहा  हूं  ।  मैं  आपको  उसके

 ऊपर  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।

 भरी  नोतोश  कुमार  :  आप  उनको  जरूर  सुनिए  लेकिन  हमको  भी  सुनना
 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  व्यूव्नस्था  के  प्र्त्त  पद  सभा  में:अपन्य  विज्ञार  व्यक्त  करने  की  में  आफके
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 अनुमति  दूंगा  ।

 )

 श्री  रा  नोईक  (  मुम्बई  :  सभा  में  फोई  कार्य  नहीं  हो  रहा  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या

 श्री  अमल  बे  :  इस  संसद  के  द्वारा  गठित  समिति  को  सूचना  देने

 के  अपने  कैंसैवध्य  में  सरंफार  असफल  हो  रही  है

 भो  पकन  कुमार  बंसल  :  मैं  अपना  व्यवस्था  का  प्रश्न  रखते  हुए  विशेष  नियमों  का

 उल्लेख  करूंगा  ।  7  श्री  अमल  दत्त  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  मुझे  बोलने  दें  )
 महोदय  सबसे  पहले  मैं  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन  नियम  के  नियम  275,  उपनियम  (2  )
 और  (2)  का  उल्सेखे  करना  इसके  पृष्ठ  109  पर  लिखा  नियम  275  (2)  इस  प्रकार

 “
 कोई  भीं  अध्यक्ष  द्वारा  दिये  गए  प्राधिकार  के  सिवा  मौखिक  या  लिखित

 साक्ष्य  के  किसी  अंश  अथवा  समिति  के  प्रतिवेदन  या  उसकी  कार्यवाही  का  जो  पटल  पर
 न  रखी  गई  निरीक्षण  नहीं  कर  सकेगा  ।”  )

 थी  राम  विलासे  पासवान  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रषन  नहीं  (  ड्यवधान  )

 क्रमेटी  को  फँसला  देने  से  सैंका  जा  रंहों  )

 ]
 ओर  पथन  कुमार  बंसल  :  कृपया  मुभे  सहयोग  दें  +  मैं  अपना  मुद्दा  रखूंगा

 श्री  असल  वत्त  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रएन  नहीं  )

 अध्यक्ष  बहोबस  :  कृपया  अपने  सीट  पर  जायें  ।  मैं  आपको  उस  पर  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।

 )

 थीं  अमल  कलें  :  इस  मुद्दे  पर  कौई  वर्यवंस्थीं  का  प्रथर्न  नहीं

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  मुभे  आपसे  पढ़ना  नहीं  )

 की  अभरर  बस  :  उस  पर  कौई  व्यथेस्था  का  प्रष्म  महीं

 अध्यक्ष  संहोदेय  :  यह  विन्दुं  नौटे  कर  लें  ।  आप  उसे  पर  बहस  कर  सकते  हूँ  ।

 शी  पवन  कृम्मार  बंसल  :  नियम  275  के  उपनियम  (3)  में  लिखा  है  :--

 संसदीय  समिति  के  सामने  दिया  गया  साक्ष्य  समिति  के  किसी  संदस्य

 का  किसी  अच्चਂ  ब्यक्ति  प्रा  तब  लक  प्रकाशित  कहीं  किया  जाएगा  जब॑  तक  कि  बहू  पटल  पर

 म॑  हण्व  दिया  गया  हो  ।

 पर
 अपने  स्वीचगेक  निर्देश  दें  सकेगी  कि  उसे  सदस्थे  पर्टले  पर
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 पवन  कुमार  बंसल ]

 ओऔपचारिक  रूप  से  रखे  जाने  से  पहले  सदस्यों  को  गुप्त  रूप  मे  उपलब्ध  कर  दिया  जाये  ।””

 यह  एक  नियम  है  ।  मैं  बहस  शुरू  करने  से  पहले  दस  रे  नियम  का  उल्लेः  त  करना  चाहूंगाਂ
 ००

 )  कृपया  धैर्य  रख  कर  मुझे  सुने

 पृष्ठ  29  पर  नियम  58  के  उपनियम  (5)  के  अन्तर्गत  लिखा  है  :--

 स्‍्ताव  में  उस  विषय  कि  पूर्वाश  न  की  जाएगी  जो  बिचार  के  लिए  पहले  ही  नियत

 किया  जा  चका  हो  यह  निर्धारित  करने  के  लिए  कि  पूर्वाशा  के  आधार  पर  चर्चा  नियम  बाहा

 है  या  अध्यक्ष  उचित  समय  के  भीतर  पूर्वाशित  विषय  के  सभा  के  सामने  आने  की

 सम्भावना  का  ध्यान  रखेगा  ।

 अन्त  में  मैं  चर्चा  की  प्रत्याशा  के  बारे  में  नियम  343  को  उदघृत  करता  हूं  :
 '  कोई  सदस्य  किसी  ऐस  विषय  की  चर्चा  की  प्रत्याशा  नहीं  करेगा  जिसकी  सूचना  दी

 जा  चुकी  हो  परन्तु  यह  निर्धारित  करने  के  लिए  कि  चर्चा  प्रत्याशा  क ेआधार  पर  नियम  बाह्य
 है  या  नहीं  अध्यक्ष  प्रत्याशित  विषय  के  सभा  के  सामने  उचित  समय  के  भीतर  लाए  जाने  की

 संभावना  को  ध्यान  में  रखेगा  ।

 यही  सब  नियम  हैं  जिनका  मैं  उल्लेख  कर  रहा  अब  मैं  पहले  यह  बात  कहना  चाहुंगा  कि

 स्वीकृत  रूप  से  कु७  साक्ष्य  समिति  के  सामने  रखे  गये  ।  इस  माननीय  सभा  द्वारा  प्राधिकृत

 संयुक्त  संसदीय  समिति  मामले  की  जांच  कर  रही  है  ।  ऐसे  साक्यों  को  जिन्हें  प्रकाशित  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  ।  इस  समय  :

 श्री  असल  वत्त  :  वह  निर्णय  करने  वाले  कौन  होते  हैं  ?

 थी  पौथन  कुमार  बंसल  :  ऐसा  तो  नियम  में  उल्लिखित  मेरे  पास  कोई  प्राधिकार  नहीं
 मैं  स्वयं  ही  ऐसा  प्राधिकार  लेने  का  इचुछक  नहीं  मैं  इसे  कभी  नहीं  लूंगा  ।  मैं  तो नियम  का  उल्लेख
 कर  रहा

 झो  अमल  दस  :  आपने  अभी  कहा  कि  इसे  प्रकाशित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  ।  )
 क्रो  पवन  कुमार  बंसल  :  माननीय  सदस्य  एक  समिति  के  सभापति  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि

 वहां  बैठकें  प्रकार  हुई  लेकिन  इतना  सुनिश्चित  है  कि  वह  संयुक्त  समिति  के
 समितियों  के  समक्ष  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  सम्बन्धी  नियमों  और  अध्यक्ष  तथा  सदन  की  उन

 मामलों  में  भूमिका  से  भली-भांति  अवगत  मेरा  कहना  यही  मैं  कोई  ताना  नहीं  मारना

 चाहता  हूं  ।  इस  मामले  मैं  कह  रहा  था  कि  साक्ष्य  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  और

 यह  साक्ष्य  जिसका  उल्लेख  अखबारों  में  किया  गया  समिति  के  द्वारा  नहीं  सौंपा  गया  है  और

 जब  तक  साक्ष्य  को  इस  सभा  के  पटल  पर  नहीं  रख  दिया  जाता  तब  तक  हम  उस  पर  बहस  नहीं
 कर  सभते  हैं  क्योंकि  इससे  हम  पूरे  घोटाले  की  जांच  हेतु  हमारे  अपने  द्वारा  प्राधिक्त  संयुक्त  संसदीय

 समिति  के  कार्यों  को  बाधिक  करेंगे  ।

 दूसरी  बात  मैं  चर्चा  की  प्रत्याशा  के  सम्बन्ध  में  कहना  ।  इस  मामले  में  जैसा
 कि  माननीय  आडवाणी  जी  ने  स्वयं  ही  उल्लेख  किया  है  कि  हस  समिति  को  जनादेश  यही  है  कि  यह
 अपनी  रिपोर्ट  वर्तमान  सत्र  के  अन्तिम  दिन  तक  सौंप  दे  ।  यह  मामला  इस  समिति  के  विध्ाराधीन  है
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 और  अगर  आप  इस  पर  आज  बहस  की  अनुमति  देते  हैं  तो  हम  इस  विषय  प*  बहस  की  प्रत्याशा  कर

 रहे  हैं  जिसकी  नियम  अनुमति  नहीं  देती  मैं  यह  कहना  हूं  कि  जब  तक  संयुक्त
 संसदीय  समिति  किसी  मुद्दे  पर  बहस  कर  रही  हो  और  अपनी  रिपोर्ट  हमारे  समक्ष  नहीं  रख  देती  है  तब

 तक  संयुक्त  संसदीय  समिति  किसी  भी  कारण  से  गवाही  को  आगे  बढ़ाने  का  अधिकार  क्योंकि  नियम

 यह  भी  कहता  है  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  समक्ष  उपस्थित  होने  वाले  गवाह  को  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने
 से  पहले  शपथ  लेने  के  लिए  बुलाया  जा  सकता  है  किसी  भी  प्रकार  की  झूठी  गवाही  और  किसी  तरह
 की  गलती  की  जिम्मेवारी  उसकी  स्वयं  की  होगी  ।  तब  हमें  अपने  आपको  उससे  अलग  रखना

 चाहिए  ।  यही  मेरा  विनम्र  अनुरोध  है  ।

 ]

 श्रो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हम  लोग  उसकी  मेरिट  में  नहीं  जा  रहे  हैं
 फि  जे०पीं०सी०  कया  इन्वेस्टीगेशन  कर  रही  क्या  नहीं  कर  रही  मामला  सिर्फ  इतना  ही  है  कि

 जे०पी०सी०  को  इस  पालियामेंट  ने  नियुक्त  किया  है  और  जे०पी०सी०  के  बारे  में  एक  मामला  आज

 अखबार  में  आया  फ़न्ट  पेज  पर  आया  जिससे  ऐसा  लगता  है  कि  जे०पी०सी०  को  काम  करने  से

 रोका  जा  रहा  जो  फंक्ट्स  जे०पी०सी०  मांग  रही  वे  फैक्ट्स  जे०पी०सी०  को  नहीं  भेजे

 जा  रहे  हैं  और  इसमें  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  इन्वोल्व  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  जान  बुझ  कर  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  देविए  ऐसा  नहीं  मैं  इसको  अलाऊ  नहीं  करूंगा  ।

 )

 ]
 श्री  रामविलास  पासवान  :  आप  पेपर  पढ़ें  ।  यह  एक  मुख्य  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पुस्तक  देखूंगा  ।  आप  मुझे  यह  बताइये  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  में  किसी

 घटना  पर  यह  बहस  |  सकती

 )

 भ्री  रामविलास  पासवान  :  सर  यह  मामला  इसलिए  नहीं  उठाया  जा  रहा  है  कि  आपने  प्रिवलेज
 मोशन  अलाऊ  नहीं  किया  अगर  आपने  प्रिवलेज  मोशन  अलाऊ  कर  दिया  तो  यह  मामला

 यहां  न  उठता  ।

 अध्यक्ष  भ्रहोबय  :  आप  मुझसे  बता  दीजिए  कि  जे०  पी०  सी०  में  जो  कुछ  हो  रहा  वह  यहां
 डिसकस  कर  सकते  हैं  और  अगर  कर  सकते  हैं  तो  किस  रूल  के  तहत  ?

 श्री  रामविलास  पासवान  :  हम  तो  सर  यह  कह  रहे  हैं  कि  जे०  पी०  सी०  के  काम  करने  में

 व्यवधान  उत्पन्न  किया  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अका्डिन्ग  टू  रूल  पाइंट  आफ  आर्डर  रेज  किया  उसके  ऊपर  मैंने
 आपको  जवाब  देने  के  लिए  कहा  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  जे०पी०सी०  में  जो  कुछ  हुआ  या  जे०पी०सी०
 के  माननीय  सदस्यगण  जो  कुछ  करना  वे  वहां  कर  सकते  उसे  यहां  लाने  की  जरूरत  नहीं
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 है  ।  आप  कहते  है  कि  यहां  ला  सकते  तो  आप  मुझे  बताएं  कि  किस  रूल  के  तहत  उसे  यहां ला
 सकते  हैं  ?

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आप  में  से  प्रत्येक  को  अनुमति  दूंगा  अगर  आप  इस  बारे  में  कृछ  कहना

 चाहें  ।

 )

 श्री  मीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  जो  पाइंट  आफ  आर्डर  माननीय  सदस्य  बंसल  जी  ने

 उठाया  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिए  मैं  आपको  पाइंट  आफ  आर्डर  बता  देता  हंਂ

 /

 श्री  नीतीश  कुमार
 :  मैंने  पाइंट  आफ  आर्डर  समभ  लिया  है  ।

 अध्यक्ष  मही  «य  :  आप  पहले  उनका  पाइंट  आफ  आडेर  सुन  लीजिए  ।  उनका  कहना है  कि
 जे०पी०सी०  में  जो  कुछ  भी  हो  रहा  उसके  बारे  में  निर्णय  करने  का  पूरा  अधिकार  जे०पी०सी०  के
 सदस्यों  को  है  ।  वहां

 पः
 जो  एवीडेंस  आया  है  या  जो  १.छ  भी  आया  इस  टेबल  पर  आने  के  बाद  ही

 उस  पर  चर्चा  कर  सकते  उसके  यहां  आने  के  यानी  टेबल  पर  रिपोर्ट  ले  होने  के  आप
 उस  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ऐसा  उनका  कहना  है  ।  अगर  आप  टेबल  पर  आने  के  पहले  उस
 पर  चर्चा  कर  सकते  तो  वह  किस  रूल  के  तहत  कर  सकते  यह  आप  मुझे  बता  दीजिए  ?

 श्री  नीतीश  :  अध्यक्ष  महोदय  जो  माननीय  सदस्य  बंसल  जी  ने  3  रूल  कोट  किए  हैं  उस
 सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  अभी  विपक्ष  के  माननीय  नेता  ने  सवाल  उठाया  और  उस  पर  जो  पाहइंट
 आफ  आडेर  रेज  पहले  तो  हम  आपको  भधन्‍्यवाद  देवा  चाहते  हैं  कि आपने  जीरो-आवर  में  पाइंट
 आफ  आडंर  उठाने  का  ग्येंबा  दिया  तादि  हम  आगे  भी  जीने-आबर  में  उठा  सकें  और  इसकी  परम्परा

 अध्यक्ष  महोदय  :  जीरो  आवर  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सारे  रूलस  को  छोड़कर  ही  हम  काम
 करें  ।  ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  तीतोष्  कुम/र  .  अध्यक्ष  पाइंट  आफ  आड््ड्र  रेज  करते  समय  मामनीय  सदस्य  ने
 3  रूल  कोट  फ़िए  जो  मप्ननीय  आडवाणी  जी  ने  सवाल  उठाया  है  और  जिसे  बाकी  संदस्य  उठाना

 चाहने  बे  सब  उस  सवाल  पर  एक्सरसाइज्ड  हैं  वह  रूल  जो  कोट  किये  गये  हैँ  वे  इस  प्रश्न  पर  रेलेवेंट
 नहीं  हैं  ।  पाइंट  आफ  आर्डर  बिल  ल  रेनेबेंट  नहीं  है  ।  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  आपसे  पूछा  है  कि  किस  रूल  के  तहत  आप  यहां  जे०पी०सी०  के  मामले

 पर  चर्चा  कर  सकते  भुझे  यह  बताइए  ?

 श्रो  तीदीश  कुमार  :  अध्यक्ष  सुन  तो  लीजिए  ।  यहां  पर  हम  लोग  जे८  पी०  सी  के
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 ——-———  कक  नल  हज  लक  «०  »े  कजननानन
 किसी  फंक्शनिंग  में  इंटरफियर  नहीं  कर  रहे  हैं

 या  ज०  पी०  से।०  की
 किसी

 एवीडेंस  में  इंटःफियर  नहीं
 कर  रहे  हैं  ।

 जो  ऊुछ  भी  आज  छपा  उसके  मुताबिक  जे०  पी०  सी०  को  प्रापरली  फंक्शन  नहीं  करने
 दिया  जा  रहा  है  और  चूंकि  जे०  पी०  सी०  को  पार्लियामेंट  ने  बनाया  इसलिए  यह  देखना  पार्लियामेंट
 का  काम  है  कि  जे०  पी०  सी०  को  ठीक  से  फंक्शन  करने  के  लिए  अलाऊ  किया  जा  २  हा  है  या  नहीं  ।
 यह  फण्डामेंटल  सवाल  चूंकि  जे०  पी०  सी०  को  अलाऊ  नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए
 पाशिधामेंट  को  देखता  यही  हमारा  मूल  पाइंट  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 )

 ,  श्री  अमल  बत्त  :  केवल  संयुक्त  संसदीय  समिति  ही  नहीं  बल्कि  मैं  संसद  द्वारा  गठित
 किसी  भी  समिति  को  सरकार  के  द्वारा  जानकारी  दिये  जाने  के  उत्तरदायित्व  के  बारे  में  बात  कर  रहा
 हूं  ।

 :...  अध्यक्ष  महोदय  :  एक  बहुत  वरिष्ठ  जानकार  सदस्य  हैं  जिन्हें  नियमों  और  प्रक्रियाओं  की

 बहुत  अच्छी  जानकारी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  इस  तरह  के  मामलों  पर  सभा  में  किस
 नियम  के  अन्तर्गत  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 श्रो  अमल  दत्त  :  मैं  आपके  और  सभा  के  ध्यान  में  दी  जाने  वाली  जानकारी  न  देकर  या

 जानकारी  पर  अंकुश  लगाकर  अथवा  जानकारी  को  सेंसर  करके  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  सभा  द्वारा  गठित  किसी  समिति  को  असंवेंधानिक  तरीके  से  व्यवहार  कर  रही  हमें  यह
 जानकारी  संयुक्त  संसदीय  समिति  से  चोरी-छिपे  प्राप्त  नहीं  हुई  यह  सूचना  हमें  समाचार  पत्रों  के

 जरिये  मिली  यह  भारत  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  मिली  अब  भारत  के  नागरिक  चाहते  हैं  कि

 हम  यह  मामला  आज  सभा  भें  उठायें  क्योंकि  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  हम  उन  लोगों  के  फ्रति

 अपना  कर्तव्य  तहीं  निभायेगे  जिन्होंने  हमें  चुनकर  यहां  भेजा  जब  हमें  यह  पता  चलता  है  कि

 सरकार  अपना  कत्तंत्य  नही  निभा  रही  है  तो  क्‍या  हमें  चुप  रहना  चाहिए  ?  वित्त  मंत्री  यहां  उन्हें

 हमें  यहां  आश्वासल  देना  चाहिए  कि  कोई  गलत  बात  न  हुई  सारी  जानकारी  दी  गई  है  और  भविष्य

 में  भी  पूर्ण  जानकारी  दी  जायेगी  ।  यह  संसवीय  समिति  का  अधिकार  है  ।  )

 ]

 भ्री  लालक्ृष्ण  आडवाणी  )  :  अध्यक्ष  माननीय  श्री  बंसल  ने  एक  व्यवस्था
 का  प्रएन  उठाया  जिसको  साधारणतया  अगर  एक  साधारण  संसदीय  समिति  होती  तो  मैं  सहज  रूप

 से  स्वीकार  कर  लेता  ।  लेकिन  अध्यक्ष  आपको  स्मरण  होगा  जब  यह  संयुक्त  संसदीय  समिति  बन

 रही  थी  तंभी  हम  मेंसे  बहुत  सारे  लोगों  ने  यह  राय  प्रकट  की  थी  कि  अगर  हम  चाहते  हैं  कि  यह
 समिति  तह  तक  जाये  तो  फिर  उसको  केवल  उन  तकनीकी  बंधनों  तक  सीमित  नहीं  करना  चाहिए  जिस

 तक  आज  तक  की  संसदीय  समितिया  सीमित  रही  हैं  ।  यहां  तक  कि  यह  भी  सवाल  उठा  था  कि  मंत्री

 जी  को  उसके  समक्ष  गवाही  लिए  बुलाया  जाये  कि  न  बुलाया  जाये  ,  परम्परा  नहीं  कनवेंशन  नहीं

 है  ।  आपने  स्वयं  इस  बात  महत्वपूर्ण  मानकर  उसके  अनुरूप  एक  प्रावधान  रेजोलुशन  में  रखा  था

 जिसके  आधार  पर  बाकी  संसदीय  समितियों  की  जो  मर्यादाएं  हैं  उसके  बाहर  जाकर  आपको  अनुमति  से
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 साल  कृष्ण  आडवाणी  ]

 वे  काम  कर  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  मैं  जानता  आज  तक  कोई  संसदीय  समिति  ऐसी  नहीं  हुई  है  जिसके  अध्यक्ष

 अधिकृत  रूप  से  प्रेस  को  ब्रीफ  करते  रहे  संसद  को  तो  ब्रीफ  न  करें  लेकिन  प्रेस  को  प्रतिदिन  श्रीफ

 करते  रहें  ।  मैं  उस  पर  आपत्ति  नहीं  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  अगर  उन  नियमों  को  देखा  जाये  जिनका  हवाला

 अभी-अभी  दिया  तो  उनके  अनुसार  जब  तक  टेबल  पर  रिपोर्ट  न  रखी  जाए  तब  तक  प्रोसी्डिग्स  के  बारे

 में  भी  संसदीय  समिति  के  अध्यक्ष  को  यह  अधिकार  नहीं  है  कि  वह  प्रेस  को  जाकर  टेक्‍्स  पर

 नहीं  रखा  गया  है  ।  हम  प्रोसी्डिग्स  से  परिचित  नहीं  हैं  लेकिन  उस  प्रोसीडिग्स  से  देश  को  परिचित

 करवाया  जा  रहा  है  क्योंकि  देश  में  इसके  बारे  में  बहुत  जिज्ञासा  चिन्ता  ह ैऔर  इसीलिए  मैं  तकनीकी

 आधार  पर  इस  मामले  को  नहीं  उठा  रहा  हूं  ।  मैं  इस  आधार  पर  उठां  रहा  हूं  कि  जिस  प्रकार  से

 संसदीय  समिति  काये  करती  रही  हैं  उस  पर  मैं  आपत्ति  नहीं  कर  रहा  हूं  । उसी  कारण  दो  बार  ऐसे

 प्रसंग  आए  हैं  जिसमें  लगा  कि  संसदीय  समिति  अपना  कार्य  ठीक  प्रकार  से  निभा  इसमें  वित्त

 मंत्रालय  बाधक  बन  रहा  एक  बार  पहले  प्रसंग  उठा  दूसरी  बार  आज  उठा  है  जिसके  कारण

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  सावेजनिक  रूप  से  संसदीय  समिति  के  अध्यक्ष  बाहुर  जाकर  प्रेस  को

 कोई  बात  कहें  उससे  पहले  सदन  में  उसके  बारे  में  मैं  संसदीय  समिति  के  अध्यक्ष  से  नहीं
 मैं  वित्त  मंत्रालय  से  मागूंगा  ।

 यहां  वित्त  मंत्री  बैठे  हैं  ।  मैं  चाहंगा  कि  वे  इस  विषय  जो आज  अखबारों  में  सावंजनिक  रूप  से
 छपा  है  और  जिसके  मूल  तथ्य  के  बारे  में  जब  तक  मैंने  अपने  एक  सदस्य  से  पुष्टि  नहीं  करवा  ली
 जिस  सदरय  ने  इसके  आधार  पर  विद्येषाधिकार  का  प्रस्ताव  भी  लेकिन  आपने  उसको  अस्वीकार
 किया  मैंने  जब  तथ्यों  के  बारे  में  जाना  कि  वास्तव  में  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  थी  जो  रिजवे  बंक  मे
 लेकिन  जो  वित्त  मंत्रालय  से  जब  होकर  आई  तो  उसके  ऊपर  काली  स्याही  से  बहुत  सारे  हिस्से  काटे  गए
 थे  जिनका  अर्थ  लोगों  ने  मूल  के  साथ  तुलना  करके  लगाया  है  ।  श्रीमान्‌  रवि  राय  जी  ने  उस  मूल  को  कहीं
 देखा  है  और  उससे  तुलना  करके  लगा  कि  कुछ-कुछ  लोगों  को  बचाने  की  कोशिश  की  जो  रही  यह
 आभास  भी  पंदा  होना  सरकार  के  लिए  भच्छा  हीं  वित्त  मंत्रालय  के  लिए  अच्छा  नहीं  ह ैऔर  इसलिए
 मैं  आपके  माध्यम  से  वित्त  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  वित्त  मंत्री  जी  हसके  बारे  में  सारे  सदन  के  सामने

 स्पष्टीकरण  दें  ।  अखबारों  में  तो  जो  ठपेगा  वह  छपेगा  अध्यक्ष  संसदीय  समिति  को  कहेंगे  ।  मेरा

 यह  आपसे  अनुरोंध

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सरकार  आलोचना  करने  की  इच्छुक  है  ?  बस  एक  मिनट  ।

 भी  राम  माईक  :  आपने  मेरे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को  अस्वीकृत  किया  है  और

 मुझे  यहां  मसला  उठाने  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 क्री  राम  नाईक  :
 चर्चा  के  बाद  यदि  आप  मुझे  कुछ  कहने  की  अनुमति  देते  हैं  तो  मैं  कुछ  कहना

 चाहूंगा  ।  अन्यथा  जो  कुछ  श्री  आडवाणी  ने  कहा  है  उससे  मैं  सहमत  हूं  और  मैं  इसमें  और  कुछ  नहीं

 जोड़ना  चाहता

 260



 6  1914
 )

 *  विशेषाधिकार  का  ब्रश्न
 अमबकाकन  मे  "५ विन  ऑन न  ती  +  5»  जनम

 लेकिन  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  विशेषाधिकार  के  नोटिस  पर  अपने  निर्भय  पर

 विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  विनिर्णय  दंगा  ।

 ]

 श्री  अटल  बिहारो  बाजपेयो  :  अध्यक्ष  मैं  भी  कु  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  सुनंगा  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :  मैं  ऐसा  मुद्दा  उठाना  चाहता हूं  जिसके  बारे  में  आपका  निर्णय

 सदन  जानना  चाहेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  निर्णय  दे  दूंगा  ।

 श्री  अठल  बिहारो  वाजपेयी  :  मंत्री  जी  अभी  बीच  में  कहां  रहे  )

 अध्यक्ष  महो  एम  :  अगर  आप  लोग  शाहते  हैं  कि  प्वाइन्ट  आफ  आर्डर  पर  कुछ  बोलें  तो  **

 )

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  अध्यक्ष  यह  संसदीय  समिति  किस  तरह  चलेगी  ?*'*

 )

 अध्यक्ष  महोबय  :  प्वाइंट  आफ  आडर  पर  मंत्री  जी  कुछ  बोलना  चाहें  तो  बोलें  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मंत्री  जी  अगर  यह  बोलेंगे  कि  इस  समय  सदन  में  जो  भी  समिति

 बनी  उसकी  कारंवाई  उससे  संबंधित  समाचारों  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती  है  ।''
 )

 *

 अध्यक्ष  महोवय  :  बिल्कल  सही  है  ।

 श्री  अटल  बिहारो  बाजपेयी  :  मैं  दूसरा  पहलू  रख  रहा  इससे  जुड़ा  हुआ  नहीं  रख  रहा  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 श्री  अटल  बिह।रो  वाल्षपेयी  :  आप  जानते  हैं  कि  आपने  मुझे  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  का

 चेयरमंन  बनाया  है  ।

 अध्यक्ष  भहोवव  :  मैं  आपकी  पूरी  बात  सुनूंगा  ।

 श्रो  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  आपको  उसके  लिए  पछतावा  नहीं  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  मुर्भे  बिल्कुल  पछतावा  नहीं  मु्के  उसके  लिए  गवं

 थ्रो  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  अध्यक्ष  मैं  लोक  लेखा  समिति  का  अध्यक्ष  रह  चुका  हूं  ।

 मुझे  कई  संयुक्त  समितियों  में  काम  करने  का  मौका  मिला  है  ।  आप  जानते  हैं  कि कभी-कभी  ऐसा  अबसर
 आता  जब  सरकार  सदन  को  भी  और  क्‍योंकि  सदन  के  और  संसदीय  समितियों  के  अधिकार  बराबर

 संसदीय  समितियों  को  जानकारी  देने  से  इन्कार  कर  देती  है  ।  आधार  यह  लिया  जाता  है  कि  यह्‌
 जानकारी  देना  सार्वजनिक  हित  में  नहीं  है  ।  ऐसे  कुछ  मामले  अध्यक्षों  के  पास  भी  भेजे  गये  और  उन
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 जज्जज  तन  अननल+ ee  +  नताणणा  ज४+जा+  5“  —  =  अनजान

 अटल  बिहारी  बाजपेयों  ]

 अध्यक्षों  का  निर्णय  अन्तिम  होता  है  ।  संसदीय  समिति  के  वही  अधिकार  जो  सदन  के  अधिकार  हैँ  ॥'

 अब  मैं  देख  रहा  हूं  कि  जानकारी  दी  जा  रही  मगर  पूरी  नहीं  दी  जा  रही  अधूरी  दी  जा  रही  है

 पैर  तथ्यों  को  छिपाया  जा  रहा  अगर  सरकार  किसी  घपले  पर  पर्दा  डालना  चाहती  है  तो  उसको

 कह  सकती  समिति  के  सामने  और  सदन  के  सामने  भी  यह  बताना  सावंजनिक  हित  में  नहीं

 मैं  नहीं  समभता  ज्वाइंट  पालियामेंटरी  कमेटी  के  सामने  यह  आधार  लिया  गया  है  कि  जानकारी

 देना  और  इसलिए  हम  वह  जानकारी  काट  रहे  इस  पर  काली  रेखा  फेर  रहे  यह  सार्वजनिक  हित

 में  नहीं  है  ।  सावंजनिक  हित  का  प्रएन  नहीं  उठाया  गया  ।  फिर  यह  जानकारी  देने  से  इन्कार  क्यों  किया

 गया  ।  इसके  पीछे  कौन-सा  कारण  मंत्री  महोदय  बतायें  कि  क्या  यह  सावंजनिक  हित  में  नहीं  है

 यह  बताना  कि  इस  घपले  में  कौन-कौन  शामिल  हैं  ?

 ]

 भ्रो  श्रोकान्त  जेना  )  :  क्या  माननीय  मंत्री  व्यवस्था  के  प्रइन  पर  उठाये  गए  मुद्दे  के  बारे

 में  कुछ  कहने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  वित्त  मंत्री  केवल  माननीध  सदस्य  के  व्यवस्था
 के

 प्रएन  पर  उत्तर

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ।  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  ही  ।

 श्री  श्रोकास्त  जैसा  :  मांग  के  बारे  में  नहीं  ।  उस  पर  मुझे  अपनी  बात  रखने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैंने  निर्णय  ले  लिया  है  ।  कृपया  अब  ओर  कुछ  न  पूछें  ।  मैं  कह  रहा  ;;
 कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  पहले  इसका  फंसला  होने  दीजिए  ।  फिर  हम  अगले  मुद्दे  को  लेंगे  ।

 श्री  हन्तान  मोल्लाह  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रद्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍यों  ?  यह  आवश्यक  नहीं  मुझे  अब  पूरी  जानकारी  है  ।

 भरी  हन्नान  मोल्लाह  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  ।  पहली  बार  एक  संसदीय  सेमिति  ने  इस

 सम्वन्ध  में  लिया  है  कि  क्‍या  उन्हें  समाचारपत्रों  के  पत्रकारों  कों  समिति  की  कायंवाही  में

 उपध्यित  रहने  की  अनुमति  दी  जाये  ।  लेकिन  उन्होंने  निर्णय  लिया  है  कि  वे  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  लेकिन

 वे  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।  हमारी  संसदीय  समिति  प्रणाली  में  इस  प्रकार  का  पृर्वोदाहरण  नहीं  है  ।  यह  तो

 इस  नियम  से  हटना  है  ।

 संसवीय  कार्य  मंत्रो  गुलाम  नथी  :  अध्यक्ष  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  की  ओर  से  कोई  भी  उत्तर  दे  सकता

 )

 बत  मंत्री  मनमोहन  :  अध्यक्ष  मैं  चाहुंगा  कि  आप  इस  व्यवस्था  के  प्रश्म
 पर  अपना  विनिर्णय  दें  ।  विषथ  के  जिस्तार  में  न  जाकर  मैं  ऐसी  किसी  भी  बात  का  खंडन  करूंगा
 कि  वित्त  मंत्रालय  संयुक्त  संसदीय  समिति  फो  दी  जाने  वाली  किसी  भी  सूचना  को  दबा  लेने  के  बारे  में
 दोषी  है  ।  में  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  आप  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  से  पहले  संयुक्त
 संसदीय  समिति  के  सभापति  रं  )

 थो  असुदेव  आधा
 :

 क्या  आप  इस  रिपोर्ट  का  खंडन  कर  रहे  हैं  ?
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 न  मनाए  व  यलियनन  के  न  न्‍े  जन  सं  सजा  का  कल  जलन लता  कील  ने  अन्‍गन-+-न्‍न्‍ननना  न  न्‍  अन्‍  यनत  जल  ना  न  अजित न  ।  6  जलन  “  अन्‍न्‍न्‍्न्‍म  ल्ज+-ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  इसी  प्रयोजन  से  यह  कह  रहा  हूं  ।  यहां  हाजिर  जवाबी  का  यह
 संघर्ष  देखने  में  वास्तब  में  अच्छा  लगता  यहां  एक  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  मिलकर  चर्चा  करने  की
 बजाय  इस  तरह  की  चर्चार्यें  करना  ज्यादा  फायदेमंद  है  ।

 (  व्यवभान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  के  मामले  पर  भी  सदस्यों  द्वारा  दिखाई  गई  इस  तत्परता  की  मैं

 सराहना  करता  हूं  ।  मैं  उनकी  दस  मंशा  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  समिति  या  सदन  या  लोगों  को

 अधिक  जामकारी  मिले  ।  हमारे  मन  में  एक  बात  उठती  है  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  एक  छोटी  संसद

 है  और  जो  भी  प्राधिकार  संसद  को  मिले  हुए  हैं  वे  इस
 समिति  को  भी  हासिल  हैं  ।  जंसा  कि  श्री  पवन

 कुमार  बंसल  ने  ठीक  ही  कहा  नियम  275  (3)  में  कहा  गया  है  :

 “  किसी  संसदीय  समिति  के  सामने  दिया  गया  साक्ष्य  संसदीय  समिति  के  किसी  सदस्य
 या  किसी  अभय  व्यक्ति  द्वारा  जब  तक  प्रकाशित  नहीं  किया  जायेगा  जब  तक  कि  बहू  पटल  पर

 न  रख  दिया  गया  हो  ।'

 यह  बात  आप  जानते  ही  हैं  बहुत  महत्वपूर्ण  वहां  हम  समिति  के  समक्ष  दिये  गये

 साक्ष्य के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे

 श्री  सेफुह्ोन  चोधरी  :  यह  साक्य  समिति  के  समक्ष  नहीं  दिया  गया  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पूरी  बात  कश्थे  दें  ।  अब  सदस्य  कह
 रहे

 हैं  कि  उन्हें  कुछ  चीज  नहीं  दी

 गयी  है  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोवण  :  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  शस  तरह  का  मामला  सभा  में  उठाया  जा  सकता  है

 या  नहीं  तथा  यहां  चर्चा  की  जा  सकती  है  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ए॒पया  इस  प्रकार  व्यवधान  मत  मैं  एक  बहत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  को

 हल|कर  रहा
 हूं

 जो
 आए  के  लिए  भी  सहायक  होगा  |  आप  समिति  में  अब  श्री  आडवाणी  जी  ने

 यह  सवाल  ठीक  ही  उठाया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोवय  .  श्री  आडवाणी  जी  का  कहना  है  कि  यदि  मामला  समाचार  पत्र  में  प्र  क्राणित
 हो  सकता  है  तो  इसे  सभा  में  क्यों  नहीं  उठाया  जा  सकता

 ।
 मैं  तो  कहूंगा  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  प्रस्तुत  किए  जाते  हैं  यदि  प्रेस  संयुक्त  संसदीय  समिति  की

 कार्यवाही  के  बारे  में  कुछ  जानने  को  उत्सुक  हैं  और  यवि  उन्हें  ऐसे  मामले  में  समुचित  मार्ग  दर्शन  नहीं
 .  दिया  तो  विरोधाभाषी  रिपोर्ट  ही  प्रकाशित  तदुपराम्त  हमारे  लिए  इन  सब  बातों  को

 ,  स्‍पष्ट  करना  अनिवायें  हो  जाता  इसलिए  साक्ष्य  को
 कट  किए  बिन्ता  हम  कार्यवाही  के  कुछ  अंशों
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 के  बारे  में  जानकारी  दे  सकते  ताकि  सम।चार  पत्रों  में  विरोधाभाषी  समाचार  न  छर्पे  और  बाद  में

 भी  वे  इसका  खण्डन  न  कर  उनका  कहना  था  कि  इसके  सम्बन्ध  में  वे  समिति  में  निर्णय  लेंगे  ।

 मु  के
 इस  वारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  हैं  लेकिन  ऐसा  कहना  चाहिए  कि  शायद  उन्होंने  ऐसा  समिति  के

 समक्ष  लाए  गए  साक्ष्य  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  किसी  भी  प्रकार  की  गलत  आपत्ति  को  दूर  करने  के  लिए
 शायद  ऐसा  करना  नियमानुकल  नहीं  हैं  फिर  भी  वे  किसी  भी  की  गलतफहमी  को  दूर  करना

 चाहते  थे  ।  वे  नहीं  चाहते  थे  कि  समाचार  पत्र  में  ऐसा  मामला  छपे  ।  मैं  तो  कहूंगा  कि  समिति  का  कोई

 सदस्य  प्रेस  में  न  यदि  समिति  के  लिए  ऐसा  सम्भव  हो  तो  वे  ऐसा  निर्णय  लेना  चाहते  हैं  कि

 कोई  भी  सदस्य  प्रेस  में  न  ''

 श्री  मुरली  देवरा  :  प्रेस  को  प्रतिदिन  बात  पहुंचाई  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  को  कहना  है  तो  मुर्भे  परेशानी  होती  है  |  यदि  वे  समिति  में  प्रेस  में
 न  जाने  का  निर्णय  लेते  हैं  तो  वे  ऐसा  निर्णय  ले  सकते  हैं  और  यद्दि  वे  समिति  में  प्रेस  को  संक्षेप  में  मुख्य
 बातें  बताने  का  निर्णय  लेना  चाहते  हैं  तो  इस  बात  का  निर्णय  भी  उन्हीं  पर  निर्मर  करता  मैं
 ऐसा  नहीं  कहूंगा  कि  आप  ऐसा  करें  या  नहीं  ।  सभा  भी  उन्हें  अपनी  ओर  से  कुछ  नहीं  कहेगी  ।  लेकिन

 अब  यहां  क्‍या  हो  रहा  इस  मामले  में  जब  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  समक्ष  समिति  के

 विचाराधीन  सभा  में  भी  उठाया  जा  रहा  और  यदि  इन  एजेन्सियां  को  इस  मामले  में  सही  ढंग  से

 निर्णण  लेना  है  तो  उन्हें  समुचित  दस्तावेजों  की  आवध्यकता  यदि  उनके  पास  उक्त

 दस्तावेज  नहीं  होंगे  तो  वे  समृचित  निर्णय  नहीं  ले  यदि  हम  एक  एजेंसी  |से  दूसरी

 एजेंसी  को  सम्बन्धित  दस्तावेज  स्थामान्तरण  कर  उनका  निरीक्षण  करने  की  अनुमति  देते  हैं  तो

 निर्णय  लेने  के  लिए  अपेक्षित  समय  बहुत  केम  रह  जाता  इसलिए  मैं  इस  मामले  को  समिति  के

 निर्णय  पर  चाहूंगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  समिति  के  पास  भी  वे  सब  अधिकार-प्राधिकार  हैं  जो

 सभा  के  पास  समिति  का  मार्ग  दर्शन  नागरिक  प्रक्रिया  संहिता  और  साक्ष्य  नियमों  द्वारा  किया

 समिति  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कह  सकती  है  ।  यदि  दस्तावेजों  में  कोई  तथ्य  मिटा  दिया

 गया  है  तो  समिति  उस  तथ्य  के  वारे  में  पूछता  .  कर  सकती  और  अधिकारियों  का  यह  कर्तव्य  है
 कि  वे  समिति  के  समक्ष  उक्त  तथ्यों  को  प्रस्तुत  करें  ।  यदि  वे  यह  तक  देते  हैं  कि  सार्वजनिक  हित  में

 इन  तथ्यों  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  तो  इसके  बारे  में  अध्यक्ष  महोदय  का  निर्णय  अन्तिम

 निर्णय  होगा  कि  उक्त  तथ्यों  को  प्रस्तुत  किया  जाए  अथवा  नहीं  ।  अभी  ऐसी  स्थिति  नहीं  आई  है  ।

 एक  बात  और  है  ।  यदि  साक्ष्य  नियमों  को  लागू  किया  जाता  है  तो  नागरिक  प्रक्रिया  संहिता

 लागू  होती  यदि  किसी  व्यक्ति  को  किसी  एजेन्सी  के  अथवा  किसी  प्राधिकारी  के  समक्ष

 या  न्यायालय  अथवा  समिति  के  समक्ष  अमुक  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  को  कहा  जाता  है  और  यदि

 वह  व्यक्ति  बिना  फिसी  वजह  उक्त  दस्तावेज  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  देता  है  तो  उक्त  एजेन्सी  के

 विरुद्ध  जिसने  दस्तावेज  प्रस्तृत  नहीं  किए  प्रतिकल  टिप्पणी  की  जा  सकती  अपने  निर्णय  में  समिति

 यह  कह  सकती  है  कि  यह  दस्तावेज  प्रस्तृत  किया  जाना  चाहिए  यह  सूचना  दी  जानी  चाहिए  थी

 जो  कि  नहीं  दी  गई  और  यही  कारण  है  कि  समिति  को  इस  बात  की  आएंका  हो  जाती  है  कि  इस  में

 कुछ  न  कुछ  गलती  है  ।  अपने  अन्तिम  निर्णय  में  वे  यह  धोषणा  कर  सकते  हैं  कि  इन  सब  बातों  पर  गौर

 किया  जा  सकता  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  समितियों  की  कार्यवाही  के  हित  में  और  उन  प्रथाओं  के  हित

 में  जिनका  अनकरण  हम  सभा  में  भी  कर  रहे  ऐसे  मामलों  को  सभा  पटल  पर  नहीं  उठाया  जाना

 चाहिए  यद्यपि  आपका  इस  मामले  के  प्रति  चिन्तित  होता  वाजिब्  है  ।  मैं  इसकी  निनन्‍्दा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
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 जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में

 ——  के  अभी तन  ८  अनाज  भरने  ५  जे  न  मन  जगह  के  अत  जनता+  eee  ee  -
 मैं  डो  इसकी  प्रशंसा  कर  रहा  हूं  ।

 फिर  भी  संसदीय  प्रक्रिया  के  हित  में  हमें  ऐसा  नहीं  करना  शाहिए  ।

 |

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  लेकिन  मामला  समाचारपश्रों  में  प्रकाशित  हुआ  व्यकधान  )

 12.32  म०  प०

 असम  सरकार  द्वारा  निर्वाचित  कबियांगलांग  को  स्वायत्त

 जिला  परिषद  +ो  भंग  किए  जाने  के  बारे  में

 डा०  जयन्त  रंगपी  :  अध्यक्ष  इस  महीने  की  13  तारीख  क
 असम  सरकार  ने  विधिवत  निर्वाचित  कबियांगलांग  की  स्वशासी  जिला  परिषद  को  मंग  कर  दिया  ।

 मैंने  यह  मामला  इसलिए  नहीं  उठाया  कि  मैं  उक्त  चुनाव  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूँ  ।
 बल्कि  मैंने  यह  सवाल  इसलिये  उठाया  कि  पूर्वोत्तर  भारत  के  समूचे  जातिवादी  मसले  पर  इसका  व्यापक
 प्रभाव  पड़  सकता  है  ।

 यह  परिषद  कब्षियांगलांग  और  उत्तरी  कछार  की  ऐसे  स्थान  से  सम्बन्धित  है  जिसका
 अपना  इतिहास  है  ।  ब्रिटिश  काल  के  दौरान  जब  अंग्रेज  जाने  वाले  थे  तो  कई  पर्वतीय  आदिवासी  लोगों
 ने  राज्यारोहण  से  प्रथक  राज्य  तक  यहा  तक  कि  एक  कलोनीਂ  तक  की  विभिन्‍न  मांगे  की  ।
 यह  वह  दर्जा  है  जो  इस  समय  हांगकांग  को  प्राप्त  इस  जिले  के  लोगों  ने  उत्साहपृर्वक  निर्णय  किया
 और  अनुरोध  किया  कि  वे  असम  राज्य  के  अन्तर्गत  अपनी  समुचित  स्वायत्तता  चाहते  यह  वह
 स्थान  है  जहां  संविधान  सभा  के  समय  लोगों  ने  असम  के  अन्तर्गत  अपनी  समुचित  स्वायत्तता  की  मांग
 की  ।  पूर्वोत्तर  भारत  के  परिदृश्य  और  पव॑तीय  आदिवासियों  में  यह  एक  बड़ी  दुलंभ  स्थिति  वे  या  तो

 पूर्वोल  र  भारत  से  अलग  होना  चाहते  हैं  था  वे  एक  पृथक  राज्य  की  मांग  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोवय  :  हमने  निर्णय  किया  है  कि  एक  सदस्य  एक  ही  मुद्रा  उठाएगा  ।

 डा०  जयंत  रंगपोी  :  असम  के  पुनर्गठन  के  समय  करबियांगलांग  की  जनता  ने  कहा  *

 हुम  प्रथक  राज्य  नहीं  चाहते  ।  हमें  मेघालय  नहीं  हमें  नागालेंड  नहीं  हमें  प्रथक  राज्य
 नहीं  चाहिए  ।  हमें  असम  के  अन्दर  ही  सम्‌ृचित  स्वायत्तता  चाहिए  ।  और  असम  राज्य  के  अन्दर  एक
 स्वायस्त  राज्य  का  सृजन  करके  संज्धान  के  अनुच्छेद  244  में  एक  भावी  प्रावधान  किया  गया  था  ।
 उसके  पश्चात  पिछले  5  बर्षो  के  क्षेत्रीय  दलों  के  समूचे  शासनकाल  में  तथा  उससे  पहले  6  वर्ष  के
 असम  आम्दोलन  के  दौरान  जबकि  ४ाज्य  में  बड़ा  खूनखराबा  हुआ  हिसात्मक  घटनाएं  हुई  यह
 एक  मात्र  वह  स्थान  था  पूरा  साम्प्रदायिक  सद॒भाव  कायम  था  जहां  एक  भी  राजनंतिक  हत्या  नहीं

 साम्प्रदायिक  हत्या  नहीं  हुई  ।

 हमने  संसद  में  पूर्वोत्तर  भारत  में  विद्रोह  को  समस्या  बोड़ो  सुरक्षा  बल--अगले  दिन
 केसट्न  सरकार  ने  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया--एच०  एम०  ए०  आर०  पीपल्स  कन्वेन्धन ,
 ए०  एस०  सी०  एन०  और  ए०  टी०  टी०  एफ०  के  बारे  में  चर्चा  कर  च्‌के  हैं  ।

 विद्रोह  के  समूचे  परिदृश्य  में  पूरे  पर्वांचल
 क्षे

 त्र  में  केवल  एक  यही  जिला  हूं  एक  पर्वतीय  क्षेत्र  है  जो

 पूर्णतया  बिद्रोह  से  मुक्त  यहां  लोग  शान्तिपूर्वक  अपनी  मांग  उठा  रहे  हैं  शान्तिपूवक  अपना  अभियान



 असम  सरकार  द्वारा  विधिवत  निर्वाचित  करथ्षियांगलांग  की  स्वायत्त  27  1992

 जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में
 न

 जयन्त  रंगपी  ]

 बला  रहे  असम  सरकार  ने  क्या  कर  दिया  है  ?  वहां  मेरी  पार्टी--'औटोनोमस  स्टेट  डिमास्ड
 कमेटी  ---  के  स्वश्ासी  जिला  परिषद  में  तीन  चौथाई  सदस्य  हैं  ।  हम  दर्जा  बढ़ाने  की  मांग  कर  रहे  थे
 और  बातचीत  रही  राजनैतिक  विचार  विमर्श  चल  रहा  इस  वर्ष  27  मार्च  को  हुई
 त्रिपक्षीय  बैठक  में  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  मांग  संवेधानिक  है  लेकिन  इसमें  प्रयुक्त

 शब्द  देश  के  विभिन्न  भांगों  को  गलत  संकेत  देगा
 ।”'

 इसलिए  आप  शब्द  को  हटा  दें
 और  छठी  अनुसूची  में  संशोधन  करके  परिपद  का  दर्जा  बढ़ा  दिया  जाएगाਂ  और  हम  उनके  सुभाव  से
 सहमत  हुए  ।

 हु

 अाका५ धर»

 असम  सरकार  को  कहा  गया  था  कि  वह  आन्दोलन  के  नेताओं  के  साथ  छठी  अनुसूची  में

 संधझोधन  करने  और  परिषद  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  संयुक्त  प्रस्तांव  रखे  ताकि  असम  को  विभाजित
 करने  की  जरूरत  न  पड़े  ।  हम  इससे  सहमत  थे  और  असम  सरकार  ने  संविधान  संशोधन  हेतु  अपने  प्रस्ताव
 भेजे  ।

 और  श्स  महीने  की  12  तारीख  को  गृह  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  परामरशंदात्री  समिति  जिसका
 मैं  भी  सदस्य  जब  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  तो  माननीय  गृह  मंत्री  श्री  चव्हाण  ने  स्पष्ट  रूप  से

 आएवासन  दिया  था  कि  इस  मांग  के  तहत  असम  राज्य  को  तोड़ना  नहीं  पडेगा  और  असम
 राज्य  का  विभाजन  नहीं  इसमें  केवल  छठी  अनुसूची  में  संशोधन  होगा  इसलिए  मैं  इस  पर

 सहानुभूति  पृवंक  और  अच्छी  भावना  से  विचार  करूंगा  और  आज  रात  को  ही  असम के  मुख्य  मंत्री  से

 विचार-विमर्श  ।2  तारीख  की  रात  को  ही  इस  जिला  परिषद  को  असम  सरकार  ने  बगर

 कारण  भंग  कर  दिया  ।  यह  संवंधानिक  नहीं  यह  गैरकानूनी  इसकी  सम्भावना  देखकर  हमने

 गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  में  सावधानी  हेतु  अग्रिम  याचिका  दायर  की  और  ग्रुवाहाटी  उच्च  न्यायालय

 ने  9  तारीख  को  आदेश  देते  हुए  कहा  कि  भामले  की  सुनवाई  19  तारीख  को  होगी  और  असम  सरकार

 इससे  पूर्व  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती  ।  इसलिए  9  तारीख  के  बाद  सरकार  16,  11  और  12

 तारीख  को  चुप  रही  ।  12  तारीख  की  आधी  रात  को  ।2  बजे  अधंसनिक  और  सैन्य  बलों  ने  जिला  परिषद

 के  मुख्यालय  में  प्रवेश  किया  जेसे  वे  किसी  शत्रु  के  क्षेत्र  में  घुसे  हों  और  फिर  परिषद  के  पूरे  मुख्यालय
 को  घेर  उन्होंने  ताजा  साइनबोड  को  मेरे  निवास  पर  गए  और  मेरी  पत्नी  से

 निवास  तत्काल  खाली  करने  के  लिए  उन्होंने  उसी  राग  मेरे  टेलीफोन  की  तारे  भी  काट  दी  और

 गाड़ी  को  ले  गए  और  फिर  मेरे  निवास  पर  स्थित  कार्यालय  का  ताला  तोड़  दिया  ।  उन्हों  ऐसा  उच्च

 न्‍न्यागालय  का  आदेह  पारित  होने  के  केवल  चार  दिन  बाद  13  तारींख  को  किया  उच्च  न्यायालय
 ने  9  तारीख  को  आदेश  पारित  किया

 इस  तरह  असम  सरकार  ने  बेईमानी  करके  जिला  परिषद  को  भंग  किया  मैं  अधिक  समय

 नहीं  तेना  चाहता  ।  मैं  सरकार  और  गृह  मंत्री  से अपील  करना  चाहता  हूं  कि  क्‍योंकि  मुख्य  मंत्री  ने

 कहा  है  कि  उन्हें  जिला  परिषद  मंग  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  से  स्वीकृति  मिल  गई  थी  |

 उन्होंने  बहुत  ही  असम्य  तरीके  से  बलपूर्वक  यह्‌  सब  किया  और  अब  स्थिति  बहुत  ही  खतरनाक  है  ।  मुझे
 आज  ही  स्थानीय  विधायकों  का  टेलीफोन  संदेश  मिला  है  ।  वहां  उन्होंने  जिला  परिषद  मुख्यालय  पर

 एकत्र  20,000  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  है  और  लाठीचार्ज  किया  है  तथा  आधवृगेस  शोड़ी  है

 जिसमें  70  लोग  घायल  हुए  हैं  ।
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 6  1914  अंसम  सरकार  द्वारा  विधिवत  निर्वाचित  कबियांगलांग  की  स्वाय्त
 जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में

 सेਂ  अजननन+-++नमक-नननानननन  5  अमनन«++तन  जन

 इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  परिषद  भंग  करने  के  आदेश  को  समाप्त

 करने  के  लिए  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  यह  गैरकानूनी  और  असंवंधानिक  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 गृह  मंत्री  स्वयं  वहां  जाएं  ओर  आदिवासियों  की  दयनीय  स्थिति  देखें  क्योंकि  उन्होंने  किसी  भी  आदिवासी
 को  ट्रेन  द्वारा  इधर-उधर  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  मुझे  नहीं  पता  कि  रेल  मंत्री  इससे  अबगत  हैं  या

 लेकिन  उन्होंने  कहा  है  कि  गाड़ियां  कर्बनिआग  जिले  से  गुजरते  समय  किसी  भी  स्टेशन  पर  न
 रुकें  ताकि  लोग  जिला  मुख्यालय  न  जा  सकें  ।  और  जब  कोई  भी  आदिवासी  मंगोल  बेहरे-मोहरे  वाला
 व्यक्ति  सार्वजनिक  परिवहन  द्वारा  यात्रा  नहीं  कर  सकता  ।  उन्हें  सावंजनिक  परिवहन  से  बलपूर्वक
 बाहर  निकाल  दिया  जाता  है  और  जिला  म्‌  ख्यालय  नहीं  जाने  दिया  जा  रहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बहुत  समय  दिया  है  |  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 डा०  जयंत  रंगपी  :  यह  स्थिति  इसलिए  गृहमंत्री  जाएं  और  उस  स्थान  का  दौरा

 इस  मामले  पर  मैं  चाहता  हूं  कि  विपक्ष  और  लोकतांत्रिक  संगठन  समर्थन  और  सरकार  की  इस
 कार्यवाही  की  निन्‍्दा  करें  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  म्‌  के  इस  विषय  में  कुछ  बताया  है  ।

 हमने  प्रक्रिया  तथा  नियम  सम्बन्धी  दस्तावेजों  का  अध्ययन  किया  ओर  इससे  यह  बहुत  स्पष्ट  है  कि  इस

 समिति  को  मंग  करने  में  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  गया  ।  मेरे  विचार  से  आप  गृह  मंत्री  को  एक
 वक्तव्य  देने  और  नियमों  को  बरकरार  रखने  के  लिए  कहे  ।  ऐसी  कायवाही  ही  अलगाव  की  प्रवृत्ति
 उत्पन्न  करती  व्यवहार  सम्बन्धी  अन्य  बातें  कही  गई  है  जो  बताती  हैं  कि  आदिवासियों  के

 फिरने  पर  प्रतिबन्ध  और  जिस  प्रकार  कार्यालय  पर  छापा  मारा  गया  और  अन्य  विवरण  भी  बहुत
 गम्भीर  हैं  ।  हम  वहुत  चिन्तित  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दे  ।

 नियमों  के  उल्लंघन  को  सही  किया  जाए  और  न्याय  किया  जाए  ।

 |

 श्री  लाल  कृष्ण  आइबाणी  :  अध्यक्ष  सम्मानीय  सदस्य  ने  जो  मामला  उठाया

 है  यह  केवल  उसी  क्षेत्र  की  समस्‍या  नहीं  यह  पूरे  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  की  बात  है  ओर  वहां  पर  भी

 विशेष  कर  जो  ट्राइब्ल  पापूलेशन  है  उसमें  यह  चिन्ता  बढ़ते  क्‍योंकि  ये  नई  दिल्ली  से  बहुत  दूर  हैं
 और  फिर  ट्राइब्ल  इसके  कारण  नियमों  के  बारे  में  भी  कोई  बहुत  सावधानी  नहीं  बरती  जाती  और

 नियमों  की  परवाह  न  किए  हुए  कमेटी  को  मंग  कर  दिया  ।  यह  स्थिति  अगर  घर  कर  के  बंठ

 ऐसी  मन:स्थिति  बन  गयी  तो  उसका  बहुत  नुकसान  क्षति  इसलिए  मैं  समझता  हूँ  कि

 उचित  यह  होगा  कि  गृह  मंत्री  जी  सदन  के  सामने  इस  बारे  में  पूरा  वक्तव्य  दें  ।  क्योंकि  सब  अखबारों
 में  इसकी  आलोचना  की  है  कि  नियमों  का  उल्लंघन  किया  गया  दोनों  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  ह ैऔर  इनवाल्व  मेरा  निवेदन  है  गह  मंत्री  जी  से  कि  ब्यान  दें  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  बोडोलंण्ड  की  मांग  हो  रही
 भारख  ण्ड  लंण्ड  की  मांग  हो  रही  है  '  )
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 अप्षम  वरकार  द्वारा  विधिवत  निर्वाचित  कर्बियांगलांग  की  स्वायत्त  27  1५92

 जिला  पश्पिद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में

 पासवान  नी  यह  शहीं  नहीं  है  ।

 |

 श्री  चोधरों  :  यह  एक  दम  स्पष्ट  है  कि  सन्वंधानिक  उपबन्धों  का  पालन

 नहीं  हुआ  है  ।  कबियांगलांग  जिला  पश्षिद  का  गठन  संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  तहत  किया  गया

 नियम  के  तहत  उठ  मंग  करने  के  लिए  एक  जांच  समिति  होनी  उसका  गठन  नहीं

 अन्य  उपबन्ध  यह  हैं  कि  शक्तियां  अस्थायी  आधार  पर  गहीत  की  जा  सकती  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया
 गया  यदि  ४स्ष  *थाई  तौर  पर  मंग  किया  गया  है  ।  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  किस  प्रकार  सरकार

 ने  बहुत  संदिग्ध  रूप  में  न्यायालय  के  आदेश  के  उल्लंघन  का  प्रयास  किया  है  ।  न्यायालय  ने  9  तारीख

 को  आदेश  दिया  था  हि  कोई  कार्यवाही  न  की

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  कल  ही  डिसा:ड  किया  है  एक-एक  मामला  कर  करके  उठांयेंगे  ।  क्योंकि

 मेरे  पास  अभी  भी  -।'  दूसर  गेटस  वही  चीज  रिपीट  करने  से  क्या  फायदा  ।

 )

 ]

 श्री  संफवदीन  चौधरी  :  लेकिन  भंग  करने  की  अधिसूचना  पिछली  तारीख  में  जारी  की  गई  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  संतदनझील  «लाकों  में  यह  सर्वाधिक  हानिकारक  है  क्योंकि  यह  मामला  आदिवासियों
 की  भावनाओं  से  जुड़ा  इस  प्रकार  इसे  बलपूर्वक  भंग  नहीं  करना  चाहिए  इस  अधिसूचना  को

 रह  किया  जाए  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  सभा  मे  यह  नियम  है  कि  सभा  के  सम्मुख  जो  मुद्दा  लाया  जाता  है  उसे

 दोहन  की  हू  । आप  कह  सकते  हूँ  कि  आपका  भी  यही  मत  है  ।

 भर  संफुबूदान  :  यह  मुद्दा  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  एक  निर्वाचित  सरकार  द्वारा  न्यायालय
 के  आदेश  को  निष्फल  कया  गया  है  ।  पिछले  तारीख  में  अधिसूचना  पर  दस्तखत  करना  गंभीर  मुद्दा
 इस  सरकार  की  कली  नेतिकता  है  /”  यहू  एक  दम  स्पष्ट  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियम  यह  है  कि  अगर  एक  मामला  सभा  के  समक्ष  लाया  जाता  है  तो  अर्थ
 सदस्य  +ा  वही  मामला  थुनः  रखने  को  जरूरत  नहीं  हूं  ।

 सफुदबीन  चो७रा  :  हम  अपना  समर्थन  दे  रह  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  समझता  हूं  और  इसी  कारण  मैंने  आपको  अनमति  दी  ।  संफुदीन
 कृपया  बात  को  समझिए  ।  अगर  भें  एक  मुद्दे  पर  दस  सदस्यों  को  बोलने  दूं  ओर  अन्य  सदस्यों  को
 अनुमति  न  दी  जाए  तो  व  आहत  महसूस  करते  हूँ  ।

 श्री  संफुद्दीन  खोधरो  :  आप  रोजाना  एक  ही  बात  कहते  हैँ  ॥;

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  क्या  करूं  ?  मैं  समय  नहीं  बढ़ा  सकता  ।
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 .  जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने के  बारे  में
 की  +-

 श्री  संफुबदीन  छोथरी  :  हम  सब  जानते  हैं  कि  महत्वपर्ण  महा  क्‍या  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  आप  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  और  अन्य  मुद्दे  अन्य  सदस्यों  के  लिए

 महत्वपूर्ण  हैं  ।

 श्री  संफुद्दोन  चोधरी  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  अन्य  सभी  मामले  भी  महत्वपूर्ण  लेकिन

 इस  बारे  में  भारत  सरकार  उत्तर  दे  ।  इसका  उत्तर  दिया  जाए  हम  हर  विषय  पर  नहीं  बोलते  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  हर  विषय  पर  बोल  रहे  है  ।

 )
 +

 श्री  संफुब्दीन  चोधरो  :  हां  ।  लकिन  अध्यक्ष  आप  हर  ब।र  तो  न्‍्गवधान  न  शाले  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  नहीं  |  मु्े  ऐसा  करना  पड़ता  है  ।

 (  ध्यवधान )

 श्रो  संफूद्दान  जाधरो  :  हम  जानत॑  हैँ  कि  कया  महत्वपूर्ण  है  और  क्या  नहीं  है  ।  हम  ५६
 जानते  हम  सरकार  का  उत्तर  चाहते

 हम  सरकार  का  उत्तर  चाहत  है  ।  |

 मध्यक्ष  महोदय  :  यह  न्याय  संगत  नही  हैं  ।  ४पया  अब  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।

 )

 थी  सफुद्वान  जोधरा  :
 इसका  उत्तर  दिया  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेंने  आपको  अनुमति  दी  ।  लकिन  आप  इस  पर  गौर  करें  कि  अन्य  सदस्य

 आपके  पीछे  बँठे  हद  और  4  बोलना  ना  हत  है  ।

 है  )

 ,  अध्यक्ष  सहोदय  :  हम  ने  कल  ही  निर्णय  लिया  था  कि  एक  सदस्य  एक  मामले  को

 अगले  दिन  ही  आप  इसे  तोड़  *ह  हैं  ।

 (  ब्यधधान  )

 श्री  सेफ  द्दीन  चौधरी  :
 लेकिन  आपने  मुझे  अनुमति  दी  अगर  मुझे  अनुमति  नहीं  होती

 तो  मैं  इसे  नहीं  उठाता  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  प्रकार  तर्क  मत  कृपया  यह  समझिए  कि  आप  एक
 बरिष्ठ  सदस्य  हैं  और  मैंने  आपको  नेता  की  हैसियत  के  तहत  अनुमति  दी  है  ।

 )
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 जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में  ह

 श्री  संफुहीन  चौधरी  :  तब  आप  मुझे  बात  पूरी  करने  दो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  अन्य  सदस्यों  का  कथन  दोहराने
 की  जरूरत  नहीं  सभा  में  एक

 बार  ही  कहने  पर  हम  उसे  समझ  सकते  हैं  ।  यह  नियम  भी  है  ।

 )

 श्री  संफुहीन  चोधरी  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करने  वाला  था  ।  मैं  सरकार  से  वक्तव्य  के  लिए

 कहने  वाला  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  इतना  ही  है  ।  ठीक  बहुत  अच्छा  ।  अब  आप  बेठ  जाहए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  संतोष  मोहन  देव  ।

 इस्पात  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  सम्तोष  मोहन  :  मैं  असम  से

 पूव  प्रधान  विपक्ष  के  नेता  और  अन्य  वरिष्ठ  सदस्यों  ने  कुछ  मुद्दे  उठाए  हैं  जो  बहुत  महत्वपूर्ण
 हैं  ।  हम  भी  इतने  ही  उत्सुक  मैं  आशा  करता  हूं  कि  अध्यक्ष  ने  मुझे  अनुमति  दी

 है  ।  यदि  अन्य  सदस्य  मुझे  नहीं  सुनना  चाहते  तो  मैं  बेठ  जाऊंगा  अब.एक
 सदस्य  ने  कहा  है  कि  मैं  क्‍यों  खड़ा  हूं  )

 श्री  रधि  राय  :  मैंने  कहा  है  कि  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  आप  बोल  रहे

 )

 श्री  संतोष  मोहन  देष  :  महोदय  मैं  मामले  के  अवगुणों  का  वर्णन  नहीं  करना  चाहता  ।

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेने  ओर  कुछ  कहने  की  बात  अध्यक्ष  महोदय  और  गृह  मंत्री  पर  निर्मर  करती

 हैं  ।  लेकिन  मैं  तो  कार्यवाही  वृतांत  को  सही  करना  चाहता  हूं  ।

 असम  सरकार  ने  कुछ  कार्यवाही  की  है  जिसे  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  की  जा  रही  है  |  उच्च
 न्यायालय  में  मामले  की  सुनवाई  की  जा  रही  है  ।  सुनवाई  की  आगामी  ता  रीख  अगले  महीने  की  दो  या

 तीन  तारीख  है  ।  यह  मामले  का  एक  पक्ष

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  मामले  की  खबर  समाचारपत्रों  में  छपी  श्री  आडवाणी  जी  ने  सही

 अथं  में  अपनी  चिंता  व्यक्त  की  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जब  यह  निकाय  एक  चुना  हुआ  निकाय
 जिसे  आदिवासियों  ने  चुना  है  और  चुने  हुए  सदस्य  भी  आदिवासी  और  जब  कुछ  आदिवासी

 सदस्य  सरकार  के  समक्ष  वित्तीय  अनियमितताओं  के  बारे  में  कुछ  गंभीर  आरोप  लगाते  हैं  तो सरकार  से

 भी  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  इन  आरोपों  पर  ध्यान  दिया  जाए--सही  अथवा  गलत  का  निर्णय  तो

 उच्च  न्यायालय  ही  करेगा  ।  लेकिन  इस  मामले  को  कुछ  इस  ढंग  से  प्रस्तुत  किया  गया  है  जैसे  कि

 वासियों  को  प्रथक  रखा  जा  रहा  लेकिन  हम  इस  बात  को  नहीं  मानते  कि  आदिवासियों  को  अलग

 रखा  जा  रहा  यदि  इस  में  कोई  वित्तीय  अनियमितता  है  भी  तो  इस  निर्वाचित  सरकार  को  यह
 अधिकार  प्राप्त  है  कि  इस  पर  कार्यवाही  करें  । सरकार  आदिवासियों  के  बिल्कुल  खिलाफ  नही  है  ।

 असम  सरकार  आदिवासियों  के  प्रति  पूरा  सम्मान  रखती  भले  ही  बोडोलंण्ड  हो  अथबा

 हमारा  दृष्टिकोण  सहानुभूति  का  भारत  सरकार  इस  पर  विचार-विमर्श  कर  रही
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 स्वायत्त  जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में

 जन छा
 इस  बात  चोत  के  माध्यम  से  सुलझाया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  इस  तरह  का  संदेश  प्रचारित  नहीं

 करना  चाहिए  कि  जो  कार्यवाही  की  गई  वह  आदिवासियों  के  खिलाफ  यह  तो  उस  निकाय
 के  खिलाफ  कार्यवाही  हैं  जिसकी  कार्यवाही  असम  सरकार  की  राय  में  हितों  के  प्रतिकल  संविधान
 के  विपरीत  और  उन्होंने  इगे  नुनौती  दी  लेकिन  हम  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  का

 पालन  )

 संसदीय  काय॑  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मेरे  आदरणीय  मित्र  ने  यह  कहा
 हैं  कि  मामला  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  है  ।  म॒र्भे  तो  इस  वात  की  हेरानी  है  कि  जब  मामला  उच्च
 न्यायालय  में  लंबित  है  तो  क्या  हमें  उस  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  अगले  सप्ताह  इश  मामले  पर  पुनः
 विचार  किया  जाना  फिर  भी  मैं  गृहमंत्री  जी  के  ध्यान  में  ला  दूंगा  कि  इस  पर  उचित
 कार्यवाही  करें  ।  )

 ]

 श्री  हरिक्शोर  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  सदन  का  ध्यात  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 मामले  कि  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  नयी  आर्थिक  नीति  जबसे  आई  है  तो  देश  में  आर्थिक

 नीति  नहीं  हो  रही  हैं  ।  महत्वपूर्ण  उद्योगों  को  धीरे-धीरे  सरकार  विदेशी  कंपनियों  को  बेचने  का  प्रयास

 कर  रही  है  और  कुछ  निजी  क्षेत्र  में  देने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  देश  के  आथिक  निमाण  के  लिए  हमारा
 अत्यन्त  प्रतिष्ठित  उद्योग  बी०  एच०ई  ०एल०  हैं

 भरी  नोतोश  कुमार  :  पहले  इश्यू  पर  होम  मिनिस्टर  कः  स्टेटमेंट  होना  चाहिए  था  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोवय  :  नीतीण  कुमार  आप  लगातार  ही  टिप्पणी  करते  जा  हैं  ।  यह  अच्छी

 बात  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इनके  कार्य  में  बाधा  डाल  रहे  हैं  और  ये  लोग  भीਂ  *

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  कहा  है  कि  वह  इस  सामले  को  गहमंत्री  की  जानकारी  ४  ला

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  बहुराष्ट्रीय  कम्पनीज  को  बेचने
 का  पड़यन्त्र  किया  जा  रहा  ऐसा  समाचार  पत्रों  में  आया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  से
 कि  क्‍या  यह  ऐसी  संस्था  है  कि  इसको  सरकार  ने  सिक  घोषित  किया  हुआ  क्‍या  यह  दुनिया  में

 हमारी  आधिक  प्रगति  और  उन्नति  का  मापदंड  नहीं  रही  क्या  यह  घाटे  में  चल  रही  है  ”

 इसके  अलावां  आज  अथ्बारों  में  आया  है  कि  रेलवे  स्टेशंस  के  प्रबंधत  का  भी  निजीकरण
 किया  जा  रहां  सरकार  ने  पता  नहीं  क्‍यों  आपके  प्रति  आदर  दिखाते  हुए  महाराष्ट्र  से  इसकी
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 स्वायत्त  जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में

 जन  तर लत  हे  कक  “  “5  हे  क्‍कललल+  तह  जननी  अभनग#ग गन  गनਂ  ता  निननीनीनीीझझभ-3-++  +  कल  meer

 हरि  किशोर  सिह |

 शुरूआत  की  है  और  बांद्रा  स्टेशन  के  प्रबंधन  का  निजीकरण  शुरू  किया  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :
 महाराष्ट्र  में  अध्यक्ष  को  कछ  नहीं  करना  होता  ।

 ह
 ]

 श्री  हरि  किशोर  ह  :  क्या  नई  आर्थिक  नीति  का  यही  उदृेश्य  है  कि  जो  प्रतिष्ठित  औद्योगिक

 प्रतिष्ठान  हैं  उनः  निजीकरण  कर  दिया  जाये  और  उनको  बहुराष्ट्रीय  कम्पनीज  को  बेच  दिया  जाये  ।

 मुझे  लगता  है  कि  जब  दस  शताब्दी  का  अन्त  होगा  तो  हम  राष्ट्रीय  भिव्रारी  के  रूप  में  दर-दर  भीख

 मांगते  हुए  मैं  तानना  चाहता  हूं  सरकार  शस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ।  मेरी  मांग  है  कि
 इस

 संबंध  में  सरकार  बयान  दे  और  इसका  अन्त  करे  ।

 भ्रो  हरपाल  पंवार  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  का  ध्यात  इंडियन

 एयरलाइंस  की  उड़ानों  के  रह  होने  और  अनियमित  होने  की  तरफ  खींचना  चाहता  हूं  ।  इंडियन

 लाइन्स  की  उड़ानों  के  बारें  में  अनिश्चितता  का  माहौल  बन  गया  जो  भी  यात्री  इसके  द्वारा  यात्रा

 करना  चाहते  हैं  और  अपना  सामान  लेकर  आते  हैं  तो  उनको  यकीन  नहीं  होता  कि*यह  विमान  जायेगा
 या  नहीं  जायेगा  ।  विमान  चालक  अपनी  मनमानी  कर  रहे  उनको  अच्छे  वेतन  और  भफ्ते  मिलने  के

 बावजूद  भी  वे  अपनी  ड्यूटी  पर  नहीं  जा  रहे  हैं  और  मनमानी  कर  उनको  <0  हजार  रुपया

 प्रतिमाह  मिलता  ये  विमान  चालक  मुश्किल  से  महीने  में  40-45  घंटे  की  ड्यूटी  देते  जबकि
 प्राइवेट  के  विमान  चालक  80  घंटे  की  ड्यूटी  देते  लगता  है  स्थिति  सरकार  के  नियंत्रण
 से  बाहर  हो  गई  है  ।  इसलिए  आप  निर्देश  दें  कि  उन  विमान  चालकों  को  सरकार  अविलम्ब  बर्खास्त
 करे  और  उनकी  जगह  नयी  भर्ती  की  जाये  ।  नहीं  तो  जो  अनिश्चितता  का  वातावरण  बना  रहेगा  और
 सबको  नुकसान  होगा  तथा  सरकार  को  वित्तीय  धाटा  होगा  ।  *

 12.53  म०  प०

 महोदय  पीठासोम  हुए  ]

 श्री  विधवनाथ  शास्त्रों  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  बिहार  में  मुंगेर
 जिले  से  चुने  हुए  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  सांसद  ब्रह्मानन्द  की  हत्या  के  षड़  यन्त्र  की  तरफ  दिलाना

 चाहता
 हूं  ।  इनकी  हत्या  का  पड्यंत्र  किया  जा  रहा  लक्खी  सराय  के  सब  डिवीजन  के  पुलिस

 अधिकारियों  को  भी  मालूम  है।यह  समाचार  कलकता  से  LO  नवम्बर  को  निकले  जनसत्ता  में  छपा

 है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  सांसद  ब्रह्मानन्द  मंडल  की

 माल  की  रक्षा  की  जाये  और  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  की  जाए  एवं  षडयंत्रकारी  भूमिपतियों  के  हथियारों  के

 लाइसेंस  जब्त  किए  जाएं  ।

 ]

 »  992  को  छपा  चूकि  यह  आलेख  जर्मन  भाषा में  छपा  इसका  अंग्रेजी  में  अनुवाद  करना
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 स्वायत्त  जिला  परिषद  को  भंग  किए  जाने  के  बारे  में

 पंढेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  अक्षरशः  न  पढ़िये  ।  आप  इसका  सार  अंग्रेजी  में  वता  सकते  हैं  ।

 श्री  अनप्)राव  देशभुख
 :  मैं  इस  आलेख  का  पाठ  आपको  बताता  हूं

 ऊर्जा  शक्ति  केन्द्र--उबलता  हुआ  पानी--लोग  परमाणु  किरणों  के  कारण

 बीमार  हो  गये  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  के  इर्द-गिर्द  परमाणू  किरणों  के  कारण  मद्रास  के  लोगों
 को  कष्ट  भेलने  पड़  रहे  मछलियां  जलती-मुनती  जा  रही  हैं  और  कल्पक्कम  के  चारों  ओर
 पानी  रहा  लोगों  में  अंधापन  आ  गया  है  और  उन्हें  आंखों  के  रोग  लग  गये  हैं  ।
 डाक्टर  लोगों  को  सलाह  दे  रहे  हैं  कि  गांव  छोड़कर  चले  जाएं  ।'

 यदि  यह  बात  सत्य  है  तब  तो  मामला  अत्यन्त  गम्भीर  है  ।  हम  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 जानना  यदि  यह  सत्य  नहीं  है  तब  मैं  सरकार  से  अनुरोध  फरूंगा  कि  उन्हें  यह  मामला  अपने
 जन  सरकार  के  साथ  उठाना  चाहिए  ताकि  वे  ऐसे  आलेख  के  प्रकाशन  पर  रोक  लगाएं  जोकि  राष्ट्र
 की  छवि  को  धूमिल  करता  हो  ।

 ]

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्ड्य  :  उपाध्यक्ष  दिनांक  22-1  1-५2  को  पश्चिमी
 रेलवे  के  रतलाम-दोहद  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  में  भयंकर  रेल  दूघंटना  हुई  जिसमें  20  आदमी  मर  गए
 और  200  से  अधिक  घायल  हुए  लेकिन  रेलवे  अधिकारियों  की  ओर  ये  घायलों  के  लिए  उपचार  हेतु
 कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  ।  इससे  उनके  परिवार  के  लोग  भी  परेशान  यह  भी  मालूम  हुआ  है
 कि  रेल  अधिकारियों  का  व्यवहार  भी  अमानवीय  रहा  है  ।  मेरा  रेल  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  इस
 भयंकर  दुघेटना  में  मृत  परिवारों  और  दुर्घटनाग्रस्त  लोगों  को  सहायता  प्रदान  की  जाये  तथा  जो
 सन्‍न  स्थिति  में  उनका  समुचित  उपचार  करके  उनको  बचाया  जाये  ।

 ]

 ही  पी०  सी०  धामस  :  महोदय  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  की  नसें
 विगत  कई  दिनों  से  कतिपय  सही  मांगों  को  लेकर  आंदोलन  कर  रही  सरकार  की  ओर  से
 बार  इस  आएाय  के  आएवासन  दिये  जाते  रहे  हैं  कि  सभी  नर्सों  को  सरकारी  आवास  उपलब्ध  कराये
 जाएंगे  ।  इस  अस्पताल  में  1200  से  भी  अधिक  तर्से  कार्यरत  हैं  लेकिन  केबल  ) 50  नर्सों  को  ही
 सरफारी  आवास  उपलब्ध  हैं  ।  अन्य  सभी  को  इतनी  अधिक  असुविधा  हो  रही  है

 अपने  अल्प
 वेतन  से  अपने  आवास  की  व्यवस्था  करने  में  सक्षम  नहीं  हें  ।

 दूसरे  उनकी  एक  मांग  यह  भी  है  कि  उनकी  वेतन  और  पदोन्नति  की  श्षतें  दिल्ली  में  अन्य
 अस्पतालों  में  कार्य  करने  वाली  नसों  के समान  तय  की  जानी  चाहिए  ।  उनकी  मांगें  उचित  हैं  ।  आज  वे

 भूख  हड़ताल  पर  आप  जानते  हैं  कि  सभा  के  माननीय  सदस्य  उपच्ताਂ  के  लिए  अखिल  भारतीय

 आयुविज्ञान  संस्थान  में  जाते  रहते  केवल  इस  सभा  के  सदस्य  ही  नहीं  बल्कि  पूरा  राष्ट्र  इन  रर्सों
 की  सेवाओं  का  लाभ  उठा  रहा  है  ।  मैं  माननीय  संरादीय  कार्य  मंत्री  गो  अपील  करूंगा  और  उन्हें  विनम्र

 सुझाव  दूंगा  कि  उनकी  हड़ताल  और  मांगों  के  ब  रे  में  स्वास्थ्य  मंत्री  को  सूच्षित  कद्दें  ओर  उनकी  मांगों

 पर  ध्यान  दिया  कृपया  एक  मिनट  के  लिए  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त
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 स्वायत्त  जिला  परिषद  को  मंग  किए  जाने  के  बारे  में
 न  न  5५8  अनिल  अयया “।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नती  :  मैं  यह  मामला  स्वास्थ्य  मंत्री  की  जानकारी

 में  ला  दंगा  ।

 ]

 श्री  सत्यपाल  सिंह  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  दस  हजार
 काइतकारों  की  समस्या  को  इस  सदन  के  बीच  में  लाना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  के

 अन्दर  अफीम  की  सेती  बहुत  बडी  तादाद  गें  होती  उसको  विदेशों  में  एक्सपोर्ट  करने  पर  बहुत
 भारी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जाती  मुझे  यह  कहते  हुए  अफसोस  हो  रहा  है  कि  इस  साल  सरकार

 की  गलत  नीतियों  के  कारण  अधिकारियों  द्वारा  अफीम  की  खेती  करने  वाले  काश्तकारों  को  लाइसेंस

 देना  बन्द  कर  दिया  है  ।  बिना  लाइसेंस  प्राप्त  किए  वे  खेती  कर  नहीं  सकते  दस  सम्बन्ध  में  बरेली

 के  सांसद  द्वारा  कल  इस  सदन  में  विषय  उठाया  गया  था  ।  इसके  साथ  ही  जिन  काशतकारों  की  खेती

 डैमेज  हो  जाती  है  उसे  देखने  के  लिए  विभागीय  अधिकारी  नहीं  जाते  हैं  परिणामस्वरूप  काएतकार

 लाइसेंस  नहीं  पाता  है  जत्रकि  डेमेज  खेती  से  अफीम  निकालने  के  लिए  इृद्तहार  भी  विभागीय

 कारियों  ने  वंटवा  दिये  थे  फिर  भी  परता  देने  वालों  को  लाइसेंस  नहीं  दिये  जा  रहे  हैं  ।  इसलिए  मेरा

 गरकार  ते  निवेदन  है  क्रि  अफीम  की  काएत  करने  उले  काइतकारों  को  लाइसेंस  अविलम्ब  दिये
 )

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  )  :  माननीय  उपाव्यक्ष  बिहार  में  एक  साल  से  वर्षा  नहीं

 हो  रही  है  जिससे  बिहार  में  अकाल  पड़ा  हुआ  है  ।  बिहार  में  तालाब  और  नदियां  सूख  गई  हैं
 और  आदमी  को  पीने  के  लिए  पानी  भी  नहीं  मिलता  है  ।  बिहार  की  आम  जनता  तबाह  है  ।  इस  बात

 की  खबर  भारत  सरकार  को  है  लेकिन  अभी  तक  भारत  की  तरफ  से  फोई  भी  इंतजाम  नहीं
 किया  गया  है  ।  वहां  के  गरीब  लोग  काम  नहीं  मिलने  के  कारण  बिहार  छोड़कर  दूसरे  राज्यों  में  जा  रहे

 हैं  ।  इसलिए  मैं  ये  मांग  करना  चाहता  हूँ  कि
 भारत  सरकार  बिहार  को  1400  करोड़  रुपया

 सहायता  के  रूप  में  दे  जिससे  वहां  रिलीफ  वर्क  चलाया  जा  श  के  और  जिससे  जो  गरीब  बिहार  छोड़कर

 दूसरे  राज्यों  में  जा  रहे  हैं  ते  गहीं  जाएं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  वहां  बिजली  का  इन्तजाम  +%राया  जो  भी  नलक्प  खराब  हुए  हैं
 उन्ट  ठीक  कराया  जाए  और  गांव-गांव  में  इसके  लिए  जोंग  कराई  खासकर  हरिजन  बस्तियों  में

 कराई  जाए  जिससे  गरीबों  को  पानी  मिल  सके  ।  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  भारत  सरकार  इसे  सुनेगी

 और  जल्दी  से  जल्दी  इस  पर  बिहार  सरकार  को  सहायता  देगी  जिससे  बिहार  सरकार  इस  समस्या  का

 मुकाबला  कर  सके  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  प्रशश  काल  शब  समाप्त  होता  अब  हम  अगले  विषय  को  श्री

 परखाती  ।

 )

 |  हिंदी  ]

 भरी  स्रण  मंडल  :  तीन  दिन  से  हम  रोज  नोटिस  देते  हैं  और  हमें  बोलने  का  मौका
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 श्रमिकों  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  याचिका

 |  eee  अेमननीनन-न  तनमन  पाने  eee  + ee  eee  +  सममयामक  ब्कन+तकक  3  -  ५  १  ५  कक  +  हा  है  कल  वन  मानरन्‍-ऊन्‍+ल%त  जननाननननानाओ  |

 नहीं  मिल  रहा

 अंसारी  :  हमें  भी  बोलने  का  मिलना  हम  भी  तीन

 दिन  से  नोटिस  दे  रहे  यह  ठीक  नहीं  है  ।  ''  )
 *

 1.02  भ०  प०

 ]

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूबत  जन-जा  जियों  के

 कल्याण  सम्बन्धो  सतिति

 अध्ययन  दौरे  के  बारे  में  प्रतिबेदन

 श्री  के०  प्रधानी  :  मैं  निम्नलिखित  प्रतिबदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  सभापटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के
 1992  के  दौरान  दाजिलिग  और  पटना

 संबंधी  अध्ययन  के  अध्ययन  दोरे  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 (2)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के

 19०2  के
 दौरान  मंसूर  तथा

 बंगलौर  सम्बन्धी  अध्ययन  के  अध्ययन  दौरे  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 1-02;

 ]

 साऊथ  ईस्टने  कोलफॉल्ड्स  लामटेड  में  कार्यरत

 ठका  श्र|मप्हों  को स>त्याओं  के

 संबंध  में  याचिका

 भरी  मोहन  सिंह  :  मैं  साऊथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  में  कार्यरत

 ्रेका  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  थारे  में  श्री  रघु  कार्यवाहक  कोयला  कामगार  पंचायत

 भोपाल  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 1,04  म०  प०

 दूरदर्शन  के  कर्मचारियों  के  आन्वोलन  के  कारण  संचार  माध्यमों  के  कार्य  में

 आई  बाधा  से  उत्पन्न  स्थिति  तथा  सम्बद्ध  मामलों  को

 सुलभाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपाय

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  कुछ  दूरदर्शन  प्रौडक्‍्शन

 कर्मचारियों  दिल्‍ली  और  द्वारा  बुलाई  गई  संयुक्त  कारंवाई  परिषद  ने  15  से  17

 1902  तक  तीन  दिनो  के  लिए  रोकोਂ  तथा  अपनी  मांगों  को  स्वीकृत  क  रबाने  हेतु
 दबाव  डालने  के  लिए

 |  -५-०2  से  कार्य  हड़तालਂ  के  रूप  में  आन्दोलन  का  सहारा
 लिया  था|  थह  एक  गैर  पंजीक्ृत/गैर  मान्यता  प्राप्त  यूनियन  है  जिसका  गठन  जुलाई  1992  में  हुआ
 है  जो  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  के  अधिकांश  35000  स्टाफ  तथा  कर्मचारियों  में  स ेलगभग  2500

 की  सहायता  का  दावा  करती  है  ।

 सूचना  और  प्रसारण  सचिव  तथा  महानिदेशक  दूरदर्शन  ने  कार्यक्रम  निर्माण  स्टाफ  के

 प्रतिनिधियों  के  दृष्टिकोण  को  सुनने  के  लिए  पर्याप्त  समय  दिया  तथा  की  स्थिति  को  स्पष्ट

 किया  ।  सरकार  ने  उन्हें  आश्वासन  दिया  कि  उनकी  न्यायोचित  मांगों  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया

 जाएगा  तथा  उनकी  सही  शिकायतों/मांगों  को  शीघ्रता  से  निपटाया  जाएगा  ।  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री
 द्वारा  कमंचास्यों  स ेअपील  की  गई  थी  कि  वे  अपनी  मांगो  पर  विचार  के  लिए  सौहादपृर्ण  वातावरण
 तैयार  करने  हेतु  अपना  आंदोलन  समाप्त  कर  तदुपरान्त  कमंचारियों  न ेअपना  आंदोलन  स्थगित
 करने  का  निर्णय  लिया  ।  मामले  की  जांच  करने  तथा  30-1  2-92  तक  रिपोर्ट  देने  क ेलिए  अपर  सचिव
 श्री  का०  अ०  बरदन  की  अध्यक्षता  में  6  सदस्यों  की  एक  समिति  सरकार  ने  तत्काल  गठित  की  है  ।

 समिति  ने  कमंचारियों  की  सुनवाई  थुरू  कर  दी  है  ।

 ).  तथापि  उन्होंने  कार्य  के  रूप  में  दिनांक  12-10-92  0-92  से  अपना

 आन्दोलन  पुनः  शुरू  कर  दिया  था  जिसका  अभिप्राय  यह  था  कि  वे  सामान्य  ड्यूटी  कार्यालय  कर्मचारियों

 के  लिए  निर्धारित  १वल  प्रातः  ।0  बजे  से  सायं  5  बजे  के  दौरान  ही  कार्य  करेंगे  न  कि  उस  पद्धति  के

 अनुसार  जो  पद्धति  दूरदर्शन  में  प्रारंभ  से अपनाई  जा  रही  सूचना  ओर  प्रसारण  सचिव  तथा

 महानिदेशक  दूरदशंन  द्वारा  की  गई  सभी  अपीलें  तथा  सभी  आहथासन  कमंचारियों  को  ओर  से  कोई

 सकारात्मक  प्रति  उत्तर  प्राप्त  करन ेमें  असफल  सिद्ध  हुए  तथा  वे  अपना  कायें

 हड़तालਂ  आन्दोलन  रखे  हुए  हैं  ।

 4.  इस  दौरान  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  सहित  ढाई  स्तरों  पर  आन्दोलनकारी  कर्मचारियों

 के  नेताओं  की  चर्चाएं  हुई  कमंचारियों  को  ये  आएवासन  देते  हुए  कि  उनकी  सभी  न्यायोचित  मांगों

 पर  निष्पक्ष  रूप  से  विचार  किया  वास्तव  में  महानिदेशक  दूरदर्शन  द्वारा  ली  गई  कई  बेठकों  के

 अलावा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  सचिव  द्वारा  आन्दोलनकारी  कमंचारियों  के  साथ  पांच  मैठकें

 की  गईं  ।  उन्हें  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  गया  कि  उनकी  कुछ  मांगें  जो  कि  उनकी  सेवा  के  मामलों  से

 सम्बन्धित  है  पर  पहले  से  ही  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 5.  हालांकि  सरकार  आन्दोलनकारी  प्रोडक्शन  कर्मचारियों  के साथ  किसी  भी  तरह  के  सीधे
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 Pema:  «3.  GE  मजा»  »कम+पमक  न»  -  ः EE  अत मनन  मानना  अनाजनअ  बे

 टकराव  को  रोकने  की  कोशिश  करती  रही  फिर  भी  आन्दोलनकारियों  ने  कछ  ्अजए
 जो

 कर्मचारियों  के  जं
 /

 फिर
 भी  आन्दोलनकारियों  ने  कुछ  विशिष्ट  मामलों

 उन  कमचारियों  के  जो  चल  रहे  आंदोलन  की  बजाए  काम  करने  को  इच्छक  के  साथ
 सरकारी  ड्यूटी

 पर  उनसे  दुव्यंबहार  किया  और  उनके  काय  में  हस्तक्षेप  किया  ।  इस  प्रकार  की

 कुछ  घटनाओं  की  संक्षिप्त  चर्चा  निम्नलिखित  पंरों  में  दी  गई  है  :--

 (i)  आन्दोलन  के  पहले  दिन  अर्थात  ।5-9-1992  को  एक  प्रस्तुति  सहायक  तथा  एक  दूरदहंंत
 समाचार  संवाददाता  ने  प्रेस  फोटोग्राफरों  को  दूरदर्शन  केन्द्र  दिल्ली  के  स्टुड़ियो  परिसर  में

 प्रवेश  करने  के  लिए  उकसाया  जो  कि  सुरक्षित  क्षेत्र  है  और  परिधि  के  बाहर  प्रेस

 ग्राफरों  ने  स्टुडियो  के  फोटो  ले  लिए/जब  एक  सुरक्षा  अधिकारी  फोटो  ग्राफरों  को  फोटो

 खींचने  से  रोकने  को  कोशिश  कर  रहा  था  तो  प्रस्तुति  सहायक  तथा  दृरवन  समाचार

 संवाददाता  ने  सुरक्षा  गार्डो  को  एक  तरफ  धक्का  दे  दिया  तथा  गेट  जबरदस्ती  खोलकर

 फोटोग्राफरों  को  भवन  से  बाहर  जाने  दिया  ।

 (ii)  15-9-92  को  दूरदर्शन  केन्द्र  कलकत्ता  से  एक  ग्राफिक  आट्स्टि  ने  ड्यूटी  पर  आने  वाले
 नैमित्तिक  प्रस्तुति  सहायक  को  जबरदस्ती  रोका  ।  नैमित्तिक  प्रस्तुति  सहायक  के  साथ  हाथापाई
 की  गई  और  उनको  इस  घटना  में  घोटें  आई  ।  उनको  इलाज  के  लिए  स्थानीय  अस्पताल  में

 दाखिल  करा  दिया  गया  नंमित्तिक  प्रस्तुति  सहायक  न  जादवपुर  पुलिस  स्टेशन  में  एक
 एफ  आई  आर  पहले  से  ही  दर्ज  करा  दी  है  ।

 वास्तव  में  कलकत्ता  में  काम  करने  के  ६चछ७क  कमंचाशियों  को  अभी  तक  धमकी  दो  जा

 रही  है  और  उनको  कार्य  करने  से  रोका  जा  रहा  विशेषकर  नैमित्तिक  कर्मचारियों  को  ही
 इस  प्रकार  की  धमकियां  दी  जा  रही  है  ।

 केन्द्र  निदेशक  को  एक  प्रस्तुति  सहायक  द्वारा  उनको  काम  करने  से  रोका  गया  ।  महिला  के

 अनुसार  प्रस्तुति  सहायक  ने  उन्हं  जाने  से  मारने  की  धमकी  दी  तथा  अए्टलील  भाषा  का  प्रयोग

 किया  ।  महिला  ने  भी  संसद  मार्ग  पुलिस  स्टेशन  में  एक  एफ०  आई०  आर०  वर्ज  करा  दी

 (iii)
 17-.  0-92  को  आन्दोलन  के  दूसरे  चरण  में  दूरदर्शन  केन्द्र  दिल्ली  को  एक  महिला  सहायक

 (iv)  27-10-92  को  एक  प्रस्तुति  सहायक  तथा  एक  कंमरामेन  ने  एक  कंमरामैन  को  पीटने

 की  कोष्षिश  की  जब  वह  सिरीफोर्ट  आडीटोरियम  में  साक॑  समारोह  को  कवर  करने  के  लिए

 जा  रहा  प्रस्तुति  सहायक  तथा  कंमरामन  दोनों  ने  कैमरामैंन  का  पीछा  किया  तथा  उसे

 स्कूटर  से  धक्का  देने  की  कोशिश  की  ।

 (५)  केन्द्रीय  निर्माण  केन्द्र
 ने

 31-10-:2  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  एक  महिंला  द्वारा  प्रस्तुत  किये

 गये  नत्य  की  रिकार्डिंग  करनी  आरम्भ  में  रिकार्डिंग  के  लिए  संट  लगाने  के  लिए  विरोध

 क्या  गया  था  लेकिन  अनुरोध  करने  पर  3  1992  को  सेट  लगाये  गये  थे  ।

 3  1992  की  अपराह्न  को  आन्दोलनकारियों  का  एक  समूह  केन्द्रीय  निर्माण

 केन्द्र  में  गया  और  सेटों  को  उखाड़  इसी  3-11-92  को  केन्द्रीय  निर्माण  केस

 द्वारा  की  जाने  वाली  दो  रिकाडिंग  भी  बुरी  तरह  प्रभावित  हुई  क्योंकि  आ  न्दोलनकारियों  ने

 इसी  तरह  का  दृष्टिकोण  अपनाया  ।
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 अजिल  पांजा ]

 (५४)  दिनांक  को  प्रधानमंत्री
 के

 साथ  पाकिस्तान  के  रक्षा  सचिव  की  मेंट  को  कवर
 नहीं

 जा  सका  क्‍योंकि  आन्दोलनकारियों  ने  दूरदर्शन  दिल्ली  परिसर  से  अपेक्षित

 उपकरणों  को  बाहर  ले  जाने  के  लिए  जानबूक  कर  व्यवधान  शाला  ।

 (५॥)  आन्दोलनकारी  शुरू  से  भोजन  काल  में  गेट  बैठक  आयोजित  करते  रहे  हैं  और  नारे  लगाते

 रहे  प्रसारण  को  रोकने  के  लिए  खुलेआम  धमकी  देते  रहे  आन्दोलनकारियों  का  एक

 प्रमुख  जो  प्रस्तुति  सहायक  सभी  श्रेणी  के  कमंचारियों  को  आन्दोलन  में  शामिल  होने  के

 लिये  भड़काता  रहा  पीतमपुरा  में  प्रसारण  के  प्रबन्ध  को  बनाये  रखने  के  लिए
 प्राधिकारियों  द्वारा  किये  गये  आकस्मिक  प्रबन्ध  की  दो  प्रस्तृति  सहायक  आलोचना  करते

 रहे  हैं  ।

 (0)  इस  आन्दोलन  से  सामाजिक  एवं  सावंजनिक  महत्व  की  सेवाओं  को  प्रभावित  किया  हैं
 तथा अब  भी  कर  रहा  है  ।

 कमंचारियों  के  आन्दोलन  के  कारण  मौसम  को  जानकारी  को  अपने  मूल  प्रारूप  में  नहीं
 दिखाया  जा  सका  ।  वर्तमान  में  इसे  अन्य  एजेन्सी  द्वारा  नियमित  रूप  से  दिखाए  जाने  की  व्यवस्था  की

 गयी  है  ।

 दूरदर्शन  का  राष्ट्रीय  समाचार  भी  प्रभावित  हुआ  है  क्योंकि  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  धर्टनाओं )

 के  दृश्यों  के  कवरेज  में  काफी  कमी  हुई  कंपशन  तथा  शीर्षक  को  भी  नहीं  दिखाया  जा  रहा  है  ।

 खोए  हुए  व्यक्तियों  से  सम्बंधित  सूचना  जो  कि  दूरदर्शन  द्वारा  कि  जा  रही  एक  ं
 बंधित  सू  न्‍  |  ढी  एक  महत्वपूर्ण

 सेवा  का  प्रसारण  लगभग  एक  माह  से  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  इसे  अब  आरम्भ  किया

 अभी  बराहरी/भीतरी  जो  कि  प्रातः  10  बजे  से  पहले  तथा  सायं  5  बजे  के

 बाद  निर्धारित  भी  इस  तथाकथित  नियमानुसार  कार्य  हड़ताल  के  आन्दोलन  से  प्रभावित

 हुआ  है  ।

 समाचार  के  असम्पादन  के  कारण  प्रतिकल  प्रभाव  की  भी  रिपोर्ट  मिली

 उपरोक्त  कर्मचारियों  द्वारा  किए  गए  इस  काये  हड़तालਂ  आन्दोलन  ने

 दूरदर्शन  की  वाणिज्यिक  सेवा  को  अभी  तक  प्रभावित  नहों  किया  दूरदरणन  की  वाणिज्यिक  सेवा  में

 राजस्त्र  हानि  का  कोई  विशेष  दृष्टान्त  अभी  :  क  हमारी  सूचना  में  नहीं  आया  है  और  न  ही  किसी

 क्षेत्रीय  केन्द्र  द्वांरा  इसकी  सूचना  दी  गयी  है  ।

 8.  दूरदर्शन  महानिदेशालय  तथा  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  कर्मचारियों  के  इस

 कार्य  आन्दोलन  से  उठ  रही  परिस्थितियों  को  लगातार  मानीटर  कर  रहा  जबकि

 आन्दोलनकारी  करमंचातयों  की  मांगों  पर  उनके  गुण-दोषों  के  आघार  पर  विचार  किया  जा  रहा

 सरकार  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  इलेक्ट्रानिक्स  मीडिया  के  शार्वजनिवः  संवाओं  को  बनाए  रखने

 हेतु  आन्दोलनकारी  कर्मचारियों  स  दृढ़तापूर्वक  निपटा  जाय  ।  yo  कमंचारियों  को  निलंबित  कर  दिया

 गया  है  तथा  कुछ  को  कारण  बताओ  ज्ञापन  जारी  किया  जा  चुका  इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने

 विभिन्‍न  अन्य  कारंवाई  की  सम्भाव्यता  का  भी  परीक्षण  किया  है  जिसे  आन्दोलनकारी  कर्मचारियों  के

 प्रति  लिया  जा  सके  ।  तथापि  मैं  यह  स्पष्ट  करना  बाहूंगा  कि  सरकार  की  मंशा  बदला  लेने  अथवा
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 टकराव  की  स्थिति  पैदा  करने  की  नहीं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आन्दोलनकारी  कमंचारियों  में

 सद्‌भावना  आएगी  तथा
 4

 अपनी
 सामान्य  ड्यूटी  को  ग्रहण  कर  लेंगे  तथा  वे  उसी  तरह  कार्य  करेगे

 जैसा  कि  वें  आन्दोलन  शुरू  होने  से  पूर्व  करते  थे  ।  सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  के  दो  संयुक्त  सचिव
 अष्न्दोलतकारी  कमंचारियों  ४  अभी  भी  बातचीत कर  रहूं  हैं  ।

 ]
 भरी  मोहन  सिह  :  उपाध्यक्ष  केवल  दो  बातो  पर  स्पष्टीकरण  करना  चाहता

 इन्होंने  उनके  दो  नेताओं  को  निलंबित  कर  दिया  पुलिस  भजकर  प्रताड़ित  कर  रहे  हैं'*****

 )

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  कोई  भी  प्रश्न  न  पूछा  जाये  ।

 म०  प०

 प्तभा  का  कार्य

 ]
 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा

 महासागर  विफास  में  राज्य  मंत्रों  रंग  राजन  :  श्री  गुलाम
 नबी  आजाद  की  ओर  से  यह  सूचित  करता  हूं  कि  30  1992  से  प्रारम्भ  होने  वाल  के ह्सू  टू  होने  वाल  सप्ताह
 दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 1.  आज  की  कायंसूची  से  बकाया  सरकारी  का  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2.  निम्नलिखित  पर  विचार  थर  पारित  करता  :--

 सयुकत  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  किए  गए  रूप  में  संविधान  संक्षोधल )
 1991

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  किए  गए  रूप  में  संविधान

 वि  ।  ५

 संविधान  1991

 3.  निम्नलिखित  अध्यादेशों  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  संकल्पों  पर  और  इन  अध्यादेशों

 के  प्रतिस्थापक  विधेयकों  पर  विधार  और  पारित  करना  :--

 आवश्यक  वस्तु  संशोधन  !992

 वन्यजीव  संशोषन  1992

 ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  का  स्थामान्तरण  और  1992

 लघु  और  आनुषंगिक  औद्योगिक  उपक्रमों  को  बिलंबित  संदाय  पर  ब्याज

 1992
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 रंबराजन  कुमार  मंगलम ]
 4.  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :--

 दिल्ली  नगर  निगम  |  992.

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  राष्ट्रीय  पन-बिजली  निगम  और
 नार्थ  ईर  नैक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन  लिमिटेद्  तथा  विद्युत  संचरण

 णाली  का  1992

 ]
 श्री  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  विषय

 सम्मिलित  किये  जाएं  :--

 (1)  6  दिसम्बर  .  को  अयोध्या  में  कार  सेवा  शुरू  किग्रे  जाने  के  निर्णय  के  कारण  वहां
 उत्पन्न  हुई  विस्फोटक

 (2)  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण  पैदा  हुई
 स्थिति  ।

 शो  विजय  कुमार  यादव  :  उपाध्यक्ष  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूच्री  में

 निम्नलिखित  विषय  चर्चा  हेतु  सम्मिलित  करें  :

 बीड़ी  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  वीड़ी  कारखानेदारों  से  वसूल  किए  जाने  वाले  कल्याण
 संस  को  बढ़ाने  तथा  वसूल  की  गई  रकम  को  पूरा-पूरा  खर्च  करने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  ।

 2)  देश  के  खेत-मजदूरों  को  शोषण  से  बचाने  एवं  उनके  जीवन-स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए
 अखिल  भारतीय  पैमाने  पर  एक  कानून  बनाने  का  मामला  1”

 के |

 शली  वो०  धनंजय  कुमार  :  मैं  अनुरोध  करता  हू  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची
 में  निम्नलिखित  शामिल  किया  जाय  :--

 (1)  बभ्बई  हाई  से  पश्चिमी  तट  के
 साथ-साथ

 दक्षिणी  गैस  पाइप  लाइन  स्थापित  करने
 संबंधी  परियोजना  को  मंजूरी  देने  के  बारे  में  ।

 (2)  मंगलौर-मडीकेरी-मैसूर  रोड  सहित  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  बनाने

 के  सम्बन्ध  में  कर्माटक
 सरकार  द्वारा  दिए  गए  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  के  सम्बन्ध  में  ।

 ]

 ओर  सम्तोष  कूमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में
 निम्न  विषयों  को  चर्चा  हेतु  सम्मिलित  करें  :--

 “]  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तर्गत  उ०  प्र०  को  विभिन्‍न  सहकारी  समितियों  एवं  ग्रामीण
 विकास  बंक  के  माधष्यम  से  माफ  लिए  गए  अवशेष  ऋण  राहि  166.872  66,872  करोड़  रुपपा

 उसकी  प्रतिपूर्ति  किए  जाने  हेतु  ।
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 2.  केन्द्रीय  मार्ग  निधि  के  उ०  प्र०  के  अवशेष  अंश  को  उत्फाल  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  सें

 चर्चा  ।”'

 ]

 श्री  पी०  सो०  थामस  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  का  सूची  में

 निम्न  लिखित  विषयों  को  शामिल  किया  जाए  :--

 फेक्ट  जो  केरल  में  सबसे  बड़ा  उपक्रम  है  और  बन्द  होने  के  कगार  पर  द्वारा

 सामना  की  जा  रही;गम्भीर  समस्याएं  ।

 भरी  सेयद  शाहाबुद्दीत  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं
 कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची

 में  निम्नलिखित  विषयों  को  शामिल  फिया  जाए  :---

 1.  अल्पसंख्यक  आयोग  के  वाधिक  प्रतिवेदन  और  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  प्रधान  मंत्री
 के  ।6  सत्री  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  धामिक  अल्पसंख्यक  की

 स्थिति  पर  पर्चा  ।

 !.  भाषायी  अल्पसंख्यक  आयोग  के  वादिदः  प्रत्िविदन  और  त्रिभाषा  र्मृले  के  त्रियान्वयन  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  भाषायी  अल्पसंख्यकों  वी  स्थिति  पर  चर्चा  ।

 ]
 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  उपाध्यक्ष  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  कार्य-सूची

 में  निम्नलिखित  विषय  सम्मिलित  करने  का  कष्ट  करे  ।

 1.  अजमेर  में  भारत  सरकार  द्वारा  पूर्व  घोषित  उच्च  शक्ति  वाला  टी०  वी०  टावर

 शीघ्र  स्थापित  किया  जाए

 2.  सभी  मानदण्डों  की  पूर्ति  करने  वाले  अजमेर  जिले  के  ब्यावर  में  केन्द्रीय

 विद्यालय  शीघ्र  खोला

 1.16  म्र०  प०

 वन्य  जी८  सज्ौ६्न  +वधयव
 *

 ]  ५५  विज्ञान और प्रोद्योगिको मंत्रालय
 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  विभाग  तथा  महासार  धिकास  में

 राष्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रा  रंगराजन  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि
 वन्य  जीव  19५ 2)  में  और  संशोधन  कर  विधेयक  को

 बुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 लाकर  27-11-92  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  27  1992  ।

 वन्य  जीव  1992)  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  प्रःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 रन्‍न्‍मम-म«मन  जमानत

 श्री  शंगराजन  कुमार  मंगलम  :  मैं  विधेयक  प्रः:स्थापित  करता  हें
 5  5  ह्‌

 1-164  म०  प०

 वन्य  जोव  संशोधन  श्रष्यादेश  के  द्वारा  तुरन्त  विधान

 बनाए  जाने  के  काररों  को  बताने  वाला  एक

 व्याख्यात्मक  विवररण

 ]
 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विजान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्र/।लय

 तथा  महासागर  विकास  में  राज्य  संत्री  रंगराजन  कुसार  :  में  वन्य  जीव

 संशोधन  1992  के  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाये  जाने  के  कारणों  को  बताने

 वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.17  म०  प०

 तत्पद्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.20!  म०  प०  तक  के

 लिए  स्थगित  हुई  |

 |  अनुबाव  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  हम  सभा  पटल  पर  ररूू  गए  पत्र  लगे  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 वायु  सेना  1950  के  अन्तर्गत  जारी  बेमानिक  विकास
 बंगलौर  के  वर्ध  09  '-92  का  धा्िक  प्रतिवेदन  और
 कार्यकरण  को  सरकार  तारा  समीक्षा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेषवर
 :

 श्री  ॥रद  पवार  की  ओर
 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  वायु  सेना  1950  की  घारा  ।2  के  जल्तगंव  जारी  संख्या
 का०  नि०  आ०  145  जो  18  ६०9००  के  भारत  के  न्‍्ाजपत्र  में  प्रकाशित  हुए

 ;
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 न  सअॉरगनआन

 (2)

 ज॑#४ ै  धट्न्‍्॑-लेਂ

 थे  तथा  जिनके
 द्वारा  भारतीय  वायु  सेना  में  महिलाओं की  भर्ती  के  लिए  उड़यन  और

 तकनीकी  शाखाओं  के  वर्गों  को  विनिरदिष्ट  किया  गया  है  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रग्धालय  में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  ]

 वेमानिक  विकास  बंगलोर  के  वर्ष  1991-92  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 वेमानिक  विकास  वंगलौर  के  वर्ष  1991-92  के
 का्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 [  प्रम्यालय  में  रखा  वेखिए  संख्या  एल०  |

 बहुविधि  परिवहन  आपरेटरों  का  पंजीकरण  |992,  चालन  लाइसेंस
 के  लिए  1992  आबि

 जल-म्रूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 माल  बहुविधि  परिवहन  1992  की  धारा  30  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत

 बहुविधि  परिवहन  आपरेटरों  का  पंजीकरण  |  992  जो  20  1992

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  ।  5  में  प्रकाशित

 हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 |  प्रन्यालय  में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०  :  37/92 |

 मोटर  यान  1988  की  धारा  212  को  उपधारा  (4)  के  अन्तगगंत  चालन
 लाइसेंस  के  लिए  1992  जो  30  1992  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  791  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखी  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०  |

 )  मद्रास  डाक  श्रम  बोर्ड  के  वर्ष  1991-92  के  वादिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 मद्रास  टाक  श्रम  बोर्ड  के  वर्ष  1991-02  के  कार्यक  रण  की  सरकार  द्वारा
 रामीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देलिए  संक्या  एल०  ]

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  की  घारा  10  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 शहूरी  सम्पर्कों  को  बनाये  रखने  और  उनके  विकास  के  बारे  में  2:  !  976  के
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 [*)  जगदीश  टाईटलर ]

 सुख्य  समभौते  में  आंशिक  रूप  से  संशोधन  और/या  उपातरण  करने  लिए  भारत  के

 राष्ट्रपति  और  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  के  बीच  हुए  तीसरे  अंनुपूरेंक  समभौते  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखी  गई  ।  बेलखिए  संख्या  एल०

 जॉध  कर  1901,  सीसा  शुल्क  1962  के  अन्तर्गत  जारो

 आंधिसूचनाएं  आवि

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  श्री  रामैध्यर  ठाकुर  )  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।--

 (1)  आय  कर  1961  की  धारा  296  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :---

 आय  कर  1992  जो  ।5  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  ५25  में  प्रकाशित

 हुए  थ  ।

 आय  कर  संशोधन  )  1992  जो  21  1092  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  697  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 आय  कर  संशोधन  )
 ।  ५9५:  जो  30  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  729  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 आय  कर  (  उन्‍नीसवां  1992  जो  7  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  758  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 |  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 (2)  सीमा  शुल्क
 1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 सा०  का०  नि०  809  जो  15  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  अधिसूथनाओं  में  कतिपय  संशोधन

 किये  गये  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  839  से  सा०  का०  नि०  841  जो  30

 1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय

 अधिसूचनाओं  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  निर्यात  उत्पादन  के  लिए

 आयात  किये  गये  कम्प्यूटर  साफ्टबेयर  पर  शुल्क  छट  योजना  के  लाभ  को  सागू
 किया  जा  सके  ।
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 का०  आ०  53%  जो  22  के  भारत  के  राजपत  में  श्रफाशिंत

 हुए  थे  तथा  जो  स्विटजरलेंड  22  फ्रेंक  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 का  फ्रेक  में  बदलने  के  लिए  विनिमय  की  संशोधित  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  56.  जो  2:  !992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  म॒द्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  कति  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक

 ख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०  आ०  5७7  जो  28  लिए  के  भारत  के  राजपतन्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  भुद्राओं  को  मुंद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  थुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 फीसों  का  उद्ग्रहश  थुल्क  देस्ताथज  )  संशोधन  में है  जो  30

 ज्ञापन  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  574  में

 प्रंकाशित  हुआ  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  649  जो  28  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  के  बांर  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  लिए  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकांशत  हुआ
 तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा  को

 विदेदी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  24  पुनरीक्षित  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकोष्षित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  24  पुनरीक्षित  के  भारत  राजपत्र  मं  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  बिदेक्षी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  थ्याख्यात्मक  शापन  |

 का०आ०  जो  25  को  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मृद्राओं  को  भारतीय  मद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है
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 )

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  25  !  902  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेणी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  म॒द्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  25  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  हैं  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  25  1992  के  भारत  के  राजपश्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेश्षी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेक्षी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०का०  जो  28  1092  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  मं  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  तथा
 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  791  जो  28  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  और  भारतीय  मुद्रा
 को  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  के  लिए  पुनरीक्षित  विनिमथ  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  Fto—  ]

 (3)  ब्याज-कर  1974  की  घारा  27  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  वब्याज-कर

 )  नियम  1992,  जो  31  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  का०आ०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  ।

 प्रस्था  में  रखे  गए  ।  देखिए  एल०  ही०  |]

 (  )  प्रांतभूति  संविदा  1956  की  घारा  30  की  उपधारा  (3)  के

 अन्तर्गत  प्रतिभूति  संविदा  )  संशोधन  1992,  जो  13  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०  मि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रभ्धालय
 में  रखे  देखिए  संह्या  एल०  ]

 (5)  14  ।  99५2  के  भारत  के  राजपतन्न  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 728  की  ए+  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  29  19.1  |  की
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 सूचना  संख्या  150/81  ०  में  कतिपय  संशोधन  करने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ताकि  केन्द्रीय  उपाद  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा  (2
 अंनगंत  कतिपय  शर्तों  के  साथ  किसी  भण्डागार  अथवा  अनुभप्ति  प्राप्त  फैक्टरी  से  शुल्क  की
 अदायगी  के  बिना  अनबन्ध  के  अंनगैत  भूटान  को  सभी  उत्पाद-शुल्क  वाले  सामानों  का  निर्यात
 किया  जा  सके  ।

 [  प्रन्यालय  के  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 सरकारी  बचत  बेंक  !  ५735,  सिक्‍का-निर्माण  अधिमियम
 1906  इत्यावि  के  अधीन  अधिसूचमा

 विल  मंत्रालय  में  मंत्री  वलबोर  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखता  हैं  :--

 (1)  सिक्‍का-निर्माण  1900  906  की  धारा  21  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 )  सिक्‍का-निर्माण  (४2  प्रतिशत  लोहा  तथा  ।8  प्रतिशत  क्रोम  वाले  एक  रुपये  के
 फेरिटिक  स्टेनलेस  स्टील  का  मानक  भार  और  उपचार  )  1992,  जो
 2.  1०92  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्यय  का०आ०  2729
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सिक्‍का-निर्माण  और  पोषणਂ  विषय  पर  निर्मित  75  प्रतिशत  तांबा
 और  25  प्रतिशत  निकल  वाले  एक  रुपये  के  सिक्के  का  मानक  भार  और  उपचार )

 !  992,  जो  #  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  146/92  |

 (2)  सरकारी  बचत  बेंक  1873  की  घारा  ।5  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क रण  )  :--

 राष्ट्रीय  बचत  योजना  1992,  जो  15  1992  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि०  62  में  प्रकाशित  हुए
 राष्ट्रीय  बचत  योजना  |  2५2,  जो  1५92  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०्का०्नि०  763  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 |  ग्रस्थालय  में  रखे  गए  ।  बेलिए  संस्या  एल०  ]

 (3)  बेककारी  कम्पनी  का  अज॑न  और  और  1980  की

 धारा  ।0  की  उपधारा  (5)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  वार्थिक  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  '--

 )  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  और  क्ियाकलापो  सम्बन्धी
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षर  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  एल०

 इंडियन  ओवरसीज  बेंक  के  +प॑  1991-92  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  संबंधी
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  27  199_

 वच्बोर  सिंह |
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  ]

 कारपोरेशन  वेंक  के  वर्ष  1901.92  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  सम्बन्धी
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रत्थालय  में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  ]

 न्यू  बेंक  आफ  इंडिया  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  सम्बन्धी
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 |  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  वेलखिए  संख्या  एल०
 |

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  तथा  क्रियाकल्रापों  सम्बन्धी
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रन्धालय  में  रख  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  2/  92  ]

 (4)  स्टेट  बेंक  आफ  सौराष्ट्र  के  व  ।!
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  ),  लेखे  तथा  उन  पर  भारतीय  स्टेट  बंक  बेंक  )  1959

 की  घ।रा  43  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 |  ब्रश्थालय  सें  रखे  गए  ।  वेखिए  संख्या  एल०  ]

 (5)  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  1992  की  धारा  3।  के  अन्तर्गत
 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  दलाल  और  उप
 1992  जो  20  ।99”  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसका  एक  जो  ।  9  1992
 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 भारतीय  प्रतिभूति  और  बिनिमय  बोर्ड  1992  जो
 9  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एल

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  दलाल  तथा  उप  विनिमय  ),
 1992  जो  23  !992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ४6)  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ।  992  की  धारा  4  की  उपधारा  (1)  के

 अन्तमेत  जारसे  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  ४21  जो  5  1992  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  2!  1992  की  अधिसूचना  संख्या

 का०आ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गये  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 [  प्रश्यालय  में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०
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 6  1914  नियम  193  के  अधीन  भर्चा
 बच  “8  कज+  »  ४  ०  अनन्त  बनने  अलओन  बन  कं  ता।निजिननओ  अमषजभ+  5

 (7)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  घारा  ??  के  अल्र्गत  3।  1007  की
 स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  हे  वाईसवें  मल्यांकन  ते  पर्िणिमों  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 |
 फ़्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao—  /9१  |

 (8)  राष्ट्रीय  कषि  और  ग्रामीण  विकास  वेंक  195॥  की  धारा  48  की
 उपधारा  (5)  के  अस्तगंत  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  के  वर्ष
 1991-92  के  वार्धिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 राष्ट्रीय  क़षि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 शिक्ष  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पवन  सिह  घाटोबार  )  :  मैं  शिक्ष  1०.1  की  धारा

 2  के  अन्तर्गत  जारी  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  1007  जो  4  1092  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  उक्त  अधिनियम  के  उठहेष्यों  के  लिए  स्नातकोत्तर  तथा  तकनीकी

 के  लिए  नामनिदिष्ट  व्यवगायों  के  रूप  में  इंजीनियरिंग  और  प्रोद्योगिकी  में  कतिपय  विषय

 क्षेत्रों  को  विनिदिष्ट  किया  गया  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 ग्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 उबरकों  के  मूल्य  में  वृद्धि  तया  गेहूं  के  आयात  5  कारण  क्षि  तथा  किसानों  के  हितों
 को  प्रभावित  करने  से  उत्पन्त  गम्भोर  स्थिति

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बलराम  जाखड़  धर्चा  का  उत्तर  देंगे  ।

 ]
 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  2)  तारीख  को  और  गेहूं  आने

 वाला

 कृषि  मंत्रों  बलराम  -  :  जो  चला  है  वह  तो  आयेगा  ही  ।

 झो  नीतोश  कुमार  :  सुवह  वित्त  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  दाम  बाबू  में  *सने  के  लिए

 गेहूं  के  अलावा  चावल  और  दाल  का  भी  हम  आयात  करेगे  ||  इसलिए  सम्भल  कर  बोलिए  ।

 झो  बलराम  जाछड़  :  मैं  सम्भला  हुआ  उपाध्यक्ष  आपकी  स्वीकृति  स  पहले  मैं  '

 सब  माननीय  सदस्यों  का  जिन्होंने  इस
 विचार-विमर्श  में  भाग  धन्यवाद  कर्ता  मै  जानता  हूं
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  27  ।  ५92

 [  क्री  बलराम  जालड़  ]

 कि  इस  बात  को  उन्होंने  अहमियत  दी  और  इसकी  इम्पोर्टेस  को  सराहा  ।  उन्होंने  इसको  सबसे  पहले
 ला  करके  यह  बता  दिया  कि  रोटी  का  सबसे  बड़ा  मसला  जब  तक  यह  मसला  हल  नहीं

 तब  तक  इस  देश  की  तरक्की  नहीं  हो  सकती  यह  ऐसा  मसला  है  जो  सब  पर  लागू  होता  है
 और  सबसे  इसका  सम्बन्ध  है--चाहे  कोई  खेती  करे  या  न  करे  लेकिन  सस्थन्ध  सबका  इससे  किसान
 खेती  करके  जो  कुछ  पैदा  करता  उससे  सभी  लोगों  का  पेट  भरता  है  और  जब  लोगों  का  पेट  भरता

 है  तो  उनमें  आती  फिर  काम  चलता  है  ।  मैंने  पिछले  कुछ  वर्षों  से  देखा  कि  एक  विहंगम

 कोण  अभी  तक  अपनाया  नहीं  इसको  किस  प्रकार  से  करना  सामंजस्य  कंसे  स्थापित  करना

 कंसे  चारों  तरफ  से  नक्शा  खींचना  है  ।

 कं

 कुछ  बातें  हमारे  कमालुद्दीन  जी  और  गगोई  जी  ने  कही  ।  मैं  उनमें  नहीं  जाऊंगा  ।  उन्होंने  जो

 थोड़ा-बहुत  कहा  उसके  बारे  में  उनसे  बातचीत  कर  लूंगा  ।  हमारी  गेहूं  के  बारे  में  मिलकर  बातचीत
 भी  हो  गई  आगे  आने  वाले  समय  में  इस  क्षेत्र  में  हम  जो  कुछ  भी  करना  उसमें  आपके

 सहयोग  की  भी  हमें  जरूरत  पड़ेगी  ।  आशा  है  आपका  सहयोग  हमें  मिलेगा  ।  मुश्किलें  भी  काम  में
 आती  उनका  समाधान  भी  हमें  करना  पड़ेगा  ।  कुछ  लोग  महसूस  करते  हैं  और  उनके  दिल  में  भी

 है
 कि  सब  ठीक  हुआ  है  और  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  ठीक  नहीं  हुआ  है  ।  जो  ऐसा  कहते  हमें  उतका

 जवाब  देगा  है  ।

 सारा  इतिहास  दखा  जाये  और  खास  करके  1947  947  के  बाद  दतिकस  का

 लोकन  करें  तो  वस्तुस्थिति  स्पष्ट  हो  जाती  मैं  देख  रहा  था  कि  किस  प्रकार  से  खेती  और  इंडस्ट्र
 में  असंतुलन  रहा  हमने  तरक्की  की  है  और  बात  भी  बनी  मैं  खास  तौर  पर  किसानों  को

 बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  देश  को  स्वावलम्बी  आत्मनिर्मर  बनाया  और  अपने

 पैरों  पर  खड़ा  होने  की  शक्ति  भी  प्रदान  की  ।  34  करोड़  भारतवासी  जिस  दिन  आजाद  हुए  उस  समय

 +रीबन  50  मिलियन  टन  अनाज  पंदा  होता  फिर  पी०  एल०  480  की  बात  चली  ।  और

 राशन  भी  मंगाकर  भी  फिर  किसान  कुछ  सहयोग  कृषि  विश्वविद्यालय
 विस्तार  का  काम  अनुसंधान  हुआ  और  लोगों  तक  यह  बाल  लोगों'ने  उसको

 अपनाधा  और  बढ़ाया  ।  बढ़ाकर  आज  सबल  एछार्तति  वह  प्रदान  की  ।  हम  87  करोड़  आज  हैं  और
 भी  काफी  हद  तक  हमने  आज  पहली  बार  ऐसा  महसूस  किया  जिससे  कि  यह  प्रश्न  उठाया

 भेरे  साथियों  माननीय  सदस्यों  कि  क्‍यों  30  लाख  टन  फिर  बाहर  से  आयात  हुआ  ।

 थोड़ा-सा  विहंगम  दृष्टिकोण  हम  लें  तो  कमूरूहम  सबका  कुछ  प्रकृति  का  क्‍योंकि  कुछ
 नो  हमने  नहीं  कुछ  तो  सोचने  की  बात  यह  एक  विहृंगम  दृष्टिकोण  जिसमें  हमारी  सारी

 पार्टियां  मिलकर  थोडा-सा  सोचें  कि  कितना  कुछ  हमने  किया  जिस  प्रकार  से  जनता  बढ़ी  पृथ्वी
 जनता  बढ़  गई  और  पृथ्वी  का  बंटबारा  होता  चला  गया  और  जब  तक  बंटवारा  करते  रहेंगे

 गद्य  तक  ऐसा  ही  *हेगा  इसलिए  इस  विषय  में  बिचार  करने  वात  यह  तो  तुक  की  बात

 जो  मैने  बता  क्योंकि  दिल  को  कचोटता  इसमें  सब  मिलकर  करेंगे  तब  बात  बनेगी  वरना  बात
 बने  वाली  नहीं  हिसाब  से  हम  अपनी  आने  वाली  पीढ़ियों  को  कया  देने  जा  रहे  इस  बात  को
 भी  हमें  देखता  पड़ेगा  लेकिन  जहां  तक  किसान  की  बात  उसः  जो  तरक्की  की  या  देश  को  तरक्की

 उसके  साथ-साथ  उसकी  तरक्की  नहीं  हुई  जो  आज  गांघों  मं  याघन  उपलब्ध  हैं  और
 जो  शहर  में  उपलब्ध  उनमें  बहुत  अन्तर  जीवन-स्तर  में  अन्तर  आम  साधनों  में  अन्तर

 आमदनी  में  अन्तर  कल  देवगौड़ा  जी  कह  रहे  देवगोड़ा  जी  ने  कहा  था  कि  मुर्क
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 चपरासी  बना  मैं  ज्यादा  बेहतर  मेरी  सारी  जमीन  ले  यह  बात  किसी  हृद  तक  उनकी

 सही  आज  के  नौजवान  को  हम  पढ़ाते  आप  यूनिवर्सिती  एग्रीकल्चर  स्टूडेंट  को

 आप  दाखिल  करते  बोਂ  एस०  सी०  बनाते  हैं  लेकिन  बजाय  इसके  कि  वह  अपने  खेतों  में  काम

 कुछ  उत्पादन  जो  ज्ञान  का  उपाज॑न  किया  उसका  कुछ  उपयोग  करके  देश  का  और

 अपना  लाभ  इसके  बजाय  सारे  के  सारे  नोकरी  करने  के  लिए  चलते  मैं  इस  पद्धति  के  बिल्कुल
 खिलाफ  हूं  ।  मैं  उनसे  चाहता  हूं  कि  बह  अपने  उस  ज्ञान  का  उस  तरीके  से  उपयोग  करें  जिससे  देश

 का  फायदा  हो  ।  यह  भी  हमारे  देखने  की  बात  है  कि  हम  उसको  कंसे  बनाएंगे

 ही  नीतीश  रूमार  :  डिग्निटी  आफ  फामेर  और  डिग्नटी  आफ  लेबर  तो  है  नहीं  ।

 थ्रो  बलराम  जालखड़  :  उसी  की  बात  करनी  किसान  और  जो  खेत  में  काम  करने  वाला

 आदमी  यह  दोनों  किसान  हैं  मैं  उनको  कभी  दो  नजर  से  नहीं  देख  उनका  आपस  में  सम्बन्ध

 आप  उसको  और  किसान  को  अलग-अलग  करके  नहीं  देख  सकते  ।  लेकिन  जितना  कुछ  उसको

 देखना  किस  तरीके  से  उन्होंने  जो  कहा  वह  मेरे  दिल  में  कल  भी  मैंने  कहा  था  कि

 एक  तरफ  तो  हमारी  कृषि  है  और  उससे  चार  गुना  दूसरी  श्रेणी  में  मिलता  यह  कुछ  अच्छी  बात

 नहीं  जंचती  इस  असन्तुलन  को  समाप्त  करके  हमें  कुछ  ऐसा  करना  जिससे  किसान  अपने  आपको

 कुछ  महसूस  कर  सके  कि  मैं  हूं  ।  इस  देश  पर  मेरा  भी  कुछ  हक  है  और  मैं  साकीदार  भागीदार

 पूरे  का  पूरा  देश  के  साथ  यह  मैं  चाहता  हूं  ।

 मैं  चाहता  था  कि  आप  सारे  यह  यह  सारा  का  सारा  ऐसा  दृष्टिकोण  है  जिसमें  से

 कुछ  लगता  है  कि  फुछ  गलत  हुआ  है  और  उसको  हमें  ठीक  करना  उसी  के  लिए  मैं  यह  नई  कृषि
 नीति  लाने  की  कोशिश  कर  रहा  आपके  सामने  पांच-सात  दिन  में  आपको  लाकर

 आप  उस  पर  विचार-विमर्श  करेंगे  ।  अगर  कुछ  त्रूटियां  रही  हैं  तो  मुझे  वह  उसमें  डालेंगे  ।  मैंने

 दरवाजे  बन्द  महीं  करने  आप  सबका  सहयोग  लेना  उसमें  जितने  आपके  फ़ायदे  के  विचार
 वह  डालेंगे  लेकिन  मेरा  निश्ामा  यह  है  कि  हम  उसको  ठीक  करें|  मैं  एस  बात  को  जानता  हूं  ।

 आन  नानतअतज

 कुछ  जो  साथ  देंते  हैं  या  जिन्होंने  सहयोग  जताने  या  हमदर्दी  जताने  की  चेष्टा  की

 मैं  जानता  हूं  कुछ  राजनेतिक  तौर-तरीके  भी  हैं  लेकिन  जिन  लोगों  का  ध्यान  बंटा  हुआ  जिन  लोगों
 ने  खेती  की  जो  लोग  खेत  में  तप  उनको  पता  वह  महसूस  करते  हैं  ।  वह  मुझे  भी  पता  है
 कि  अगर  किसान  कटता  मैंने  सारी  उम्र  और  कुछ  नहीं  किया  वहां  बैठकर  यहां  बैठकर

 मेरी  निध्ठा  कहीं  की  वहीं  मैं  तो  मक्तभोंगी  इस  बात  का  ।  मैंने  देखा  है  ।  राजा  मैं
 उन  बातों  को  नहीं  जो  मेरे  पूर्वजों  के  साथ  बीती  जो  गांव  वालों  के  साथ  बीती  मेरा

 मनमुटाव  नहीं  है  आप  मेरे  भिश्र  मैं  जाषकी  बड़ी  श्रद्धापर्वक  नमस्कार  करता  आपसे  प्रेम  करता

 मैं  साहुकार  से  भी  प्रीति  कश्ता  क्यींकि  मैं  बापू  का  अनुयायी  हूं  ।  हसलिए  मेरे  दिल  मैं  वह

 रखेता  महीं  जो  हमारे  साथ  बीती  है  ।''

 मैं  उनको  जानता  हूं  और  आज  मैं  उस  चीज  को  हटा  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  भुक्तभोगी  हूं
 क्योंकि  मेरे  मेरे  परदादा  इसलिए  उठकर  गए  थ  कि  वहां  हमारा  मान  नहीं  हमें  नीचे
 बिठाया  जाता  था  ।  हमें  घोड़े  पर  चढ़ने  की  इजाजत  नहीं  थी  ।  इस  प्रकार  से  भूखे-नंगे  यहाँ  स ेनिकल
 कर  गए  थे  और  10  मील  से  हम  पानी  लाकर  पीया  करते  थ  और  तब  हमारे  दादा-परद  दा  ने  मिलकर

 यह  बनाये  मैं  उस  बात  को  हूं  ।  मैं  साहुकारों  की  बात  को  भी  जानता  हूं  नि.स  तरह  से  आज
 भी  वे  हमारे  साथ  हमदर्दी  करते  लेकिन  आज  भी  अगर  कोई  लिखता  है  कि  इनफ्लेशन  आ  गई
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 तृफान  आ  गया  है  तो  एकदम  से  ऐसा  चक्कर  पड़ता  है  कि  कृषि  वाले  खाये  चले  जा  रहे  कोई

 तो  यह  लिखता  है  कि  खून  चसने  वाले  हो  गए  मु्भे  समभ  में  नहीं  आता  कि  हम  उनका  पेट  भी

 पालते  हम  उनके  लिए  दिन-रात  खेत  में  काम  भी  करते  जिस  तरीके  से  पश्तीने  में  सनते  हैं  रात

 की  कड़कती  सर्दी  में  बैठते  हैं  उनको  पता  है  क्योंकि  हमारे  पास  70  तक  न  तो  बिजली  न  सड़क
 कंसे  हम  लोग  खेत  में  से  आते  थे  या  ट्रेक्टर  पर  सवार  होकर  घर  आते  थे  तो  घर  वाले  समभते

 थे  कि  पता  नहीं  कोई  भूत  आ  गया  क्‍योंकि  हम  मिद्री-गर्द  में  सें  निकलकर  आते  थे  ।  मैं  आपको  इसलिए
 यह  बात  कहता  हूं  क्योंकि  आपने  जो  बात  मुभे  कल  कही  उससे  मुभको  चोट  लगी  कि  आप  सूट  पहन
 कर  बंठे  हैं  यह  बात  मु  अच्छी  नहीं  लगी  ।  )

 श्री  विधवनाथ  प्रताप  सिह  :  इतना  तो  नोंक-कोंक  चलता  कभी  आपके  सूट
 कभी  हमारी  टोपी  पर  इतना  तो  चलता  )

 श्री  बल  जाखड़  :  हमने  तो  अपने  हाथ  से  कमाया  सारा  दिन  खेत  पर  ट्रेक्टर  चलाया

 हमने  तो  अपने  हाथ  से  सब  काम  किया  है  इसलिए  मैं  सब  जानता  हू  ।  इसलिए  आज  किस  प्रकार

 से  साकार  रूप  स  उसको  आदर  का  स्थान  देना  मैं  किसान  को  दाता  रखना  चाहता  हूं  यह  मांगने

 बाली  जो  नीति  है  मैं  बिल्कुल  इसके  विरुद्ध  मैं  उसकी  जो  खून-पसीने  की  कमाई  है  मैं  उसको  जानता

 उसको  पूरा  देना  चाहता  हूं  ।

 गुप्त  जी  ने  कहा  था  कि  इस  तरीके  से  क्‍या  बढ़ा  दोगे  तो  वे  क्‍या  करेंगे  ।  ऐसा

 नहीं  है  मैं  मजदूर  और  किसान  दोनों  की  बात  करता  हूं  दोनों  की  बात  बराबर  चलाएंगे  ।

 आप  उने  पर  कोई  रोक-टोक  नहीं  है  जहां  मर्जी  है  ल  जाते  अब  जिस  तरीके  से
 सीलिग  क्‍या  किसी  भी  पार्टी  ने  सीलिग  लगाई  सिवाए  किसान  के  कहीं  भी  सीलिग  लगी  है  और

 भगवान  ने  इतनी  सीलिंग  लगा  हमें  यह  देखना  है  कि  किस  तरीके  से  गाड़ी

 हम  क्या  करना  चाहते  हैं  किस  तरीके  से  करना  चाहते  है  ।  आप  और  कु७  नहीं  करो  तो  कम  से  कम

 किसान  को  जो  उसका  हक  हैं  वह  तो  देने  की  बात  कर  सकते  वह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिस  पर

 सारा  कुछ  बिल्कुल  सम्बन्धित  है  ।

 अब  जेपीसी  की  रिपोर्ट  आई  ।  पिछली  बार  कहा  गया  पालियामेट  में  पिछली  बार  बातें

 हुई  देवगोड़ा  जी  और  कुछ  अन्य  लोगों  ने  उठाई  थीं  कि  फॉटिलाइजर  की  जो  आप  सबसिडी दे  रहे

 हैं  यह  किस  को  जाती  है  किसान  को  ज्यादा  जाती  है  कि  इण्डस्ट्रियलिस्ट  को  ज्यादा  जाती  है  इसलिए

 यह  कमेटी  बनाई  थी  ।  अब  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट  क्या  समझा  या  न  ये  सारे  लोग

 अपने-अपने  विचार  स  देखते  हूँ  । उसको  स्वीकार  किया  ।  अब  उसके  दो  पहलू  हो  सकते  हैं  ।

 अब  सबके  अपने-अपने  विचार  हैं  उसमें  ऊुछ  बातें  हैं  कुछ  बातें  नहीं  दोनों  बातें  उनके  हिसाव

 से  आज  देखना  है  कि  दृष्कोण  क्या  अगर  ये  अपनाते  हैं  तो  क्या  होता  ह ैऔर  अगर  इनको  इनकार

 करते  हैं  तो  क्या  होता  है  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  कभी-कभी  कड़वी  गोली  खानी  पड़ती

 भविष्य  के  लिए  यानी  पड़ती  मजबूरी  में  लानी  पड़ती  अब  कुछ  भी  कहो  लेकिन  जहां  तक

 मेरा  ताललुक  है  मैं  तो  यह  समभता  हूं  कि  किसान  का  अहित  करके  कोई  पालिसी  न  अपनाई

 किसान  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  पश्चात  की  जेसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  कि  जब  तक  यह
 पालिसी  है  अगर  आप  इसको  डिकंद्रोल  करते  हैं  तो  ठीक  सारी  की  सारी  जितनी  पालिसियां

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  कल  कह  उस  दिन  भी  उन्होंने  यही  कहा  था  कि  जितनी  इसकी  सिफारिशें
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 हैं  सारी  मारी  गई  जो  आज  नहीं  मानी  गई  उनको  मनवाया  एक-आधी  बाकी  है  उसको  मनाने

 की  बात  उन्‍होंने  ।)  है  और  जब  इन्होंने  कह  दिया  है  तो  हम  रस  बात  के  उनके  साथ  हैं  कि  उन  चीजों

 को  मनवाया  जाए  और  इस  तरीके  से  उसको  कम  किया  क्‍यों  उसके  बारे  में  मुझे

 भाया  जो  पोटेशियम  या  सुपर  फास्फेट  जिसको  डी०  ए०  पी०  कहते  जो  सारा  आयात  होता

 यहां  एक  टन  भी  पंदा  नहीं  जो  मंगाफर  बनाते  बाहर  से  आता  मंगाने  के  पदचात  जो

 बनाया  जाता  वह  भी  महंगा  बनता  इनको  मजबूरी  में  करना  वह  सारा  हटा  दिया  कोई

 सबसिडी  नहीं  दी  डी-कंट्रोल  प्राइसंस  पर  फंसद्रीज  चल  रही  इन  को  टोक  ढंग  से  अपने

 आपफो  मुकाबले  में  खड़ा  करना  पड़ेगा  ।  जो  बाहर  रे  आयातित  उसके  बारें  में  बताना  चाहता
 अभी  पंजाब  के  मार्कफंड  ने  मंगाया  तो  तकरीबन  S200  पर  टन  पड़ा  और  यहां  का  जो  प्रोडक्शन  था

 बह  8800  रुपये  प्रति  टन  पड़ता  तो  इसमें  !  (00  रुपये  टन  की  कमी  हुई  क्‍योंकि  जंसे  एक्‍्साइज
 हटाई  ट्रांसपोर्ट  हटाया  गया  और  भी  कई  चीजें  की  ने  सारी  चीजें  आपके  सामने  आंकड़े

 उससे  1000  रपये  पर  टन  कम  हुआ  ।  उससे  7800  रुपये  पर  आ  उसके  पदचात  जब  प्रधान
 मंत्री  जी  से  मेरी  बात  हुई  तो  मैंने  कहा  कि  देखिए  *ह  ट्रांजिशनल  पीरियड  इस  पीरियड  में  नहीं
 मिलेगा  तो  एकदम  से  डिसलोकेशन  हो  जाता  है  तो  उन्होंने  कहा  कि  आपको  बात  ठीक  ढंग  से
 करना  तो  सरकार  ने  1000  सपये  प*  टस्त  फिर  ।  इस  तरह  से  सारी  स्टेट्स  को  340

 करोड़  का  अनुदान  दिया  इसके  अलावा  मैंने  कहा  कि  छोटा-छोटा  ओर  भी  काम  करना  है  तो

 500  करोड़  रु०  और  इस  तरह  से  300  करोड़  रुपया  यूरिया  में  कमी  आई  ।  इस  तरीके  से

 करके  नि्ोड़ा  और  देखा  कि  किस  तरीके  से  करना  तो  इसको  हमने  किया  ।

 इसके  बाद  जितनी  हमारी  स्टेट्स  वे  सेल्स  टंक्स  लगाती  हैं  ।

 —  >  हक  शत  न जन

 मण०  प०

 [  उपाध्यक्ष  सहोवय  पीठासीन  हुए  ]
 ”

 इस  तरह  से  कई  स्टेट्स  में  600-625  रु०  पड़  जाता  कहीं  पर  450  रु०  पड़ता  इसमें

 पंसा  बढ़ने  से  उनकी  आमदनी  डेढ़  गुनी  हो  तो  इसका  क्‍या  हमने  कहा  कि  वहां  पर  भी  छोड़ने

 की  सिफारिश  जे०  सी०  पी०  ने  की  वहा  भी  तो  इसको  भी  हमको  करना  तो  ये  सारे

 तरीके  होने  से तकरीबन  2000  रुपये  टन  नीच  आ  गया  ।  फिर  बाहर  से  मंगाने  की  छूट  दे  बाहर  से

 ओ०  जी०  एल०  में  मंगा  सकते  तो  उसका  मुकाबला  करना  पड़ेगा  ।  जितनी  भी  सिचुएशंस
 हैं  हमारी  काम  करने  उनको  कहां  कि  आप  अपवा  काम  ठीक  करिए  ।

 इन्द्रजीत  जी  कल  कह  रहे  थे  कि  कारखाने  बन्द  करने  जा  रह  हैं  ।  मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं
 कि  बन्द  करने  की  कोई  बात  इस  बारे  में  मैं  आपको  थोड़ा-सा  बताना  चाहता  हूं  ।

 श्वी  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  पब्लिक  सेक्टर  के  फटिलाइजर  प्लांट्स  ।

 झी  बलराम  जाखड़  :  मैं  पब्लिक  सकटसे  की  ही  बात  कर  रहा  हमारे  सारे  पब्लिक  सेक्टर

 बुरे  नहीं  हैं  ।  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  एन०  एफ०  आर०  सी०  ये  प्राफिट  में  चल  रहे

 पो०  पी०  एल०  थोड़ा-सा  माइनस  में  चल  रहा  एम०  एफ०  पी०  पी०  सी०  एल०  मुमाफे  में

 चल  रहे  हमारा  एफ०  सी०  आई०  जो  पब्लिक  सेक्टर
 में  वह  घाटे  में  एच०  एफ०  सी०  भी

 घाटे  में  पी०  डी०  आई०  एल०  भी
 धाटे  में  इन  सब

 में
 35

 करोड़
 का  घाटा  वे  खुद  खाये

 जा  रहे  बजाए  देने  इसका  जो  मैनेजमेंट  जो  बकसं  इनको  चाहिए  कि  ये  दोनों  मिलकर
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 न  न्‍कबन-न  -  |  «५  +--  जन  बन  मान  ननानानानन  जन  कन  जा  अर  अत  मा  प्याज  ऑन  ऑडजड-नीनजिलक  लक  अनननन  ने  आओ  काम

 बलशास  जाखड़ ]

 हमारे  कस्टोडियन  बनें  ।

 श्री  इन्प्र  जीत  गुप्त
 :  गलत  टेक्नालाजी  भी  एक  कारण  है  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  और  फंक्ट्रीज  आप  कृभको  ४फको  य ेसब  ठीक  काम  कर  रही
 प्राफिट  दे  रही  इन  लोगों  को  सोचना  चाहिए  कि  यह  कोई  बाबा  का  माल  नहीं  आपका  अपना

 माल  हम  कालीदास  की  तरह  उसी  टहनी  को  न  जिस  पर  बैठे  इस  तरह  से  मर  360

 करोड़  रुपया  अगर  आए  साल  गवनेमेंट  देगी  तो और  सबसिडी  बढ़  जाएगी  ।  तो  यह  बात  गलत  है  ।

 इस  तरीके  से  नहीं  होना  बाहिए  |  मैं  इनको  काबू  करके  ठीक  ढंग  से  सही  रास्ते  पर  लाने  की  चेष्टा

 कर  रहा  जिससे  हमारा  नुक्सान  न  देने  के  बजाय  ये  हमसे  लें  यह  काम  क-ना

 इसके  साथ-साथ  मैं  और  भी  बातें  आपको  बतामा  चाहता  आप  लोगों  ने  ठीक  कहा  कि  इतेना

 घाटा  होगा  तो  क्‍या  किसान  को  नहीं  किसान  क्‍या  किसान  उपयोग  नहीँ  करेगा

 तो  लेती  कहां  से  तो  हसके  संतुलन  को  बनाने  के  लिए  यह  सारा  कुछ  जो  कियां  गया

 प-चात  क्या  हम  किसान  के  बारे  में  सोचते  हैं  या  नहीं  सोचते  तो  सबसे  पहले  मेरी  बांत  यहीं  रही

 कि  हमको  तो  बराबर  करके  दे  मुझे  किसी  बात  से  ताल्लुक  नहीं  हमें  किध्तास  की  रक्षा  करनी

 आप  साधन  बसा  जिससे  किसाने  के  हितों  की  रक्षा  कर  प्रंधन  मंत्री  जी  मे  हंस  थारे  में

 सोचा  और  कहा  कि  आप  ठीक  कहते  लैकिन  उम्होंगे  कहा  कि  तुम  अपनी  बात  करो  यह  बौहर  को

 बात  हमारे  पास  कल  पंसा  नहीं  अगर  ये  लोग  पंसा  नहीं  देंगे  तो  मंगाएंगे  क्या  ?  सीधी  सी
 बात  अगर  यह  बढ़ता  चला  क्‍योंकि  हमेशा  कंटीन्युअस  चल  नहीं  अन्ततोगत्वा  कहीं
 न  कहीं  विराम  लगता  है  और  विराम  लगने  के  बाद  एक  दफा  भटका  हो  जैसे  कोई  कहने  लगा
 बध्चा  फोठे  से  गिर  उसकी  टांग  में  घोट  आ  रो  रहा  बाप  ऊपर  से  आ  कहने  लगा

 हसके  कान  में  दवा  डाल  दो  पीड़ा  कम  हो  मामला  एकदम  साफ  हो  तो  मैंने  कहा

 कि  करना  चाहते  हैं  तो  मेरी  पीड़ा  निकाल  मेरी  पीड़ा  कम  कर  मरहम-पट्टी  ऐसी

 कर  दीजिए  कि  किसान  को  मुंह  दिखा  सक  और  उसको  कह  सकूं  कि  तेरे  हितों  की  रक्षा  मेरे  पास

 मैं  चिन्ता  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  काम  करने  की  बात  है  ।

 हम  उसी  कृषि  भीति  के  सहारै  से  किसाम  को  वह  स्थान  देना  चाहते  हैं  जो  उसका  उचित  स्थान

 जो  उसका  अधिकार  जिसके  लिए  वह  डिजर्ब  करता  है  |  उच्ती  तरीके  से  हमने  बात  करनी  है|  हंस

 तरह  से  हम  वेखकर  करते  हैं  ।

 बी०  पी०  सिह  जी  कल  कह  रहे  थे  सब्सिडी  का  जो  पैसा  बचाया  जाएगा  उसका  क्‍या  कैरेंगे  ।
 मैंने  पहले  बात  मुर्भे  यह  जो  पंसा  जो  असंतुलन  है  श्वेलेंस  आफ  ट्रेड  का  मैं  उसको
 बदलना  चाहता  हमेशा  के  लिए  बदलना  चाहता  इसलिए  मैंने  कहा  एग्रीकल्बर  पालिसी  में  कि

 कृषि  को  पूरी  सुख-सुविधा  दी  किसान  कौ  संभकराया  जाए  और  बताया  जाए  कि  तृ  सबकी  बरावर

 का  तेरे  लिए  दो  कानून  नहीं  आप  बन्धुवा  मजदूर  नहीं  रहना  चाहते''*

 श्री  विष्वभाथ  प्रताप  जो  9000  करोड़  सब्सिडी  का  बचा  है  उसको  एग्रीकल्चर  के

 इनफ्रास्ट्रक्चर  में  लाने  के  लिए  क्या  प्राईम  मिलिस्टर  राणी  हो  भए  हैं  ?

 क्योंकि  राजी  नहीं  होंगे  तो  चलेगा  इसके  लिए  तैयार  हुए  हैं  या  नहीं  !
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 श्री  बलराम  जाखड़  :  प्रधान  मंत्री  स्वयं  चाहते  मैं  उनसे  जब  बात  करता  मैं  पूर्णरूपेण
 सही  तौर  पर  समभने  की  करता  हूं  ।  जब  वे  बात  करते  हैं  तो  ठीक  तरीके  से  समझा  कर  करते

 हैं  । जब  तक  इसको  इनवेस्टमेंट  ओरिएंटिड  नहीं  इसमें  प्राधवेट  ओर  हमारा  पैसा  नहों

 और  जो  पैसा  इसमें  से  बचता  है  चाहे  3000  करोड़  है  १000  करोड  है  या  4000  करोड़  हैਂ

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  9000  करोड़  सब्सिडी  में  फटिलाइजर  का  बचा  यह  हमेशा

 कहा  गया  है  कि  कैपिटल  फारमेशन  नहीं  हो  *ही  सब्सिडी  है  इसलिए  नहीं  हो  रही  है
 ?

 सब्सिडी

 का  9000  करोड़  बकाया  हम  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछ  रहे  हैं  कि  क्‍या  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  और

 वित्त  मंत्री  को  राजी  कर  लियप  है  फि  सब्सिडी  जो  9000  करोड़  बची  है  वह  पैसा  इनफ्रास्ट्रक्धर  और

 एग्रीकल्चर  में

 श्री  बलराम  जाखड़  :  आपको  सुनना  चाहिए  ।  मैं  तो  विस्तारपूर्वक  आपको  बता  रहा  आप

 सुन  तो  क्‍्योंविः  उन्होंने  शाज्य  सभा  में  आज  मैंने  सारा  का  सारा  टी०  वी०  पर

 अखबार  में  पढ़ा  ।  उन्होंने  कहा  कि  अगले  साल  में  होगा  ।  अगले  साल  यह  9000  स  12000  शक

 प?ंच  जाएगा  ।

 थ  विश्वनाथ  प्रताप  सिह
 :
 एडीशनल  होना  चाहिए  ।

 भ्रो  बलराम  जाखड़  :  जितना  आंकड़ों  की  बात  बचाने-की  बात  हिसाब  में

 दो  और  दो  चार  होते  पांच  नहीं  हो  सकते  ।

 श्री  राम  जिसास  पासजान  :  जो  बचेगा  वह  लगेगा  या  नहीं  ?

 क्री  बलराम  जालड़  :  सीधी  सी  बसत  कह  रहा  हूं:मैं  ।  मैं  आपको  यह  बताने  जा  रहा  हूं

 कि  सारे  का  सारा  रूरल  सैक्टर  में  हमारी  सुख-सुविधा  के  लिए  हमारे  लिए  होगा

 ताकि  हम  ग्रामीण  उत्थान  कर  सके  ।  इसी  बात  के  लिए  वे  राजी  हुए  हैं  ।

 श्री  विंलास  पासचा्न  :  जो  पंसा  बसेगा  वह  एग्रीकस्थर  सैक्टर  में  जाएगा  :

 श्री  यवलराम  जाखड़  :  वह  ग्रामीण  उत्थान  में  ही  सबके  लिए  होगा  ।  आप  चिन्ता

 क्यों  फरते  हैं  ।  मैं  साथंकता  की  बात  कर  रहा  हूं  और  बताना  चाहता  हूं  कि  किस  तरीके  से  हम  करना

 चाहते  सारी  बातों  को  हम  हिसाब  से  करना  चाहते  एक  निश्चित  तरीके  से  कि  सान  का

 हित  वह  बात  करना  चाहते  बेलेंस  आफ  ट्रेड  अगर  पूरा  इनवेस्टमेंट  हो  तो  बात  बनती

 है  ।  फिर  इसके  साथ  मैं  कहता  हूं  आपने  पैदा  आज  आप  पो०  डी०  एस०  की  बात  करते

 पी०  एस०  कहता  किः  यह  बत्व  बन्द  नहीं  होना  चाहिए  ।

 जो  ऐसे  तबके  जिनको  चाहिए  उसको

 मंत्रीसरोज  हैंगिकः  हम  इसको  मश्बूतः  करेंगे  ।  हटने  पंदा  नहीं  होता  है  ।

 ही०  एल  क्या  क्िस्तात  के  कंप्रेय्पश्ट  आप्र  पी०  डी०  एस०  डालमा  चाहते  उसको

 मारकर  -  चाहते
 '  आज  तक  व्यप्तार  इसकों  साधा  जा  रहा  सारा

 अमंबुल  कई  सक्रेः  आफ  उसके  पीछे।लद्ठ  लेकर  क्यों  पढ़ले  हैं  ।  उसको  अपने  परों  पर  खड़े  होमे
 की  शक्ति  दीजिए  ।  जो  उसका  हक  बनता  वह  उसके  साशी।क्ा्तें  तरीके  से  कीजिए

 सकके  |

 शी  सक्त  किलाश  यहल्लकभ  :  कोन
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 एज  तत  न  कक्‍नन  चीन  थणि  पभानन  जन  क  ्सडस-+*

 श्री  बसराम  जाखष्ट  :  हम  करेंगे  ।

 श्री  नीतीश  कुलार  :  आप  साफ-साफ  बताइये  कि  हम  यह  करना  चाहते  हैं  और  यह  करेंगे  ।

 श्री  बगराम  जाखड़  :  सारी  रात  रामायण  पढ़ी  और  फिर  सुबह  पूछ  रहे  हैं  कि  सीता  कौन

 है  ।  यही  कह  रहा  हूं  कि  हम  करेंगे  ।  मैंने  कभी  कड़वी  बात  नहीं  की  और  कभी

 कहा  हुआ  एक  शब्द  वापिरा  नहीं  लिया  और  न  लेना  चाहता  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  कहा  है  बही

 कह  रहा  हुं  ।  मैं  बगेर  सलाह  के  नहीं  कहता  ।  मैं  सलाह  करता  हूं  और  बात  करता  हूं  ।  मेरा  धर्म  और

 फर्ज  बनता  #  और  उसको  निभाने  की  कोशिश  करता  हूं  ।'  )'**

 ४

 श्री  इग्त्र  जोत  गुप्त  :  इम्पोर्ट  व्हीट  से  कया  आप  पी०  डी०  एस०  चलाना  चाहते  हैं  ।  बगैर

 इम्पोर्ट  करने  से  क्या  पी०  डी०  Hao  नहीं  चलेगा  ।''  )***

 श्री  बलराम  जाखड़  :  एक  कंटीनजेंसी  की  बात  को  हसका  एक  उदाहरण  मत  बनाहए  ।  अगला

 साल  आने  वाला  है  और  सौ  मिलियन  से  ज्यादा  खरीफ  की  फसल  आने  वाली  इसके  बाद  रबी
 की  फसल  है  तो  उसमें  आने  वाला  उज्ज्वल  भविष्य  नजर  आता  वह  तकरीबन  76  से  ऊपर  बेंठेगा  ।

 पिछले  साल  जो  फसल  उससे  नीचे  नहीं  रहेंगे  ।  आवश्यकता  नहीं  रही  तो  क्‍या  डाक्टर  ने  बताया

 कि  हम  खरीदेंगे  ।'''  )
 **

 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  प्रोक्‍्युरमेंट  घटता  जा  रहा  है  ।

 थ्रो  बलराम  जाखड़  :  मैं  अभी  उसी  के  बारे  में  कह  रहा  था  (  व्यवधान )
 '*

 झरो  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  मूल्य  नीति  में  कुछ  खामियां  हैं  ।

 भी  बाराम  जाखड़  :  प्राइस  पालिसी  में  मैं  एक  मिनट  में  आ  रहा  हूं  ।  जो  पैदा  करते  हैं  तो  वे
 क्या  किसी  से  पूछते  हैं  कि  पंसे  या साइकिल  की  क्‍या  कीमत  होगी  ।  जिस  तरीके  से  बात
 करेंगे  तो  हम  भी  उतने  ही  अधिकारी  हम  दो  रोटी  पर

 ४»  चलेंगे  और  बंधुआ  मजदूर  नहीं
 रहेंगे  ।  हम  अपने  हिसाब  से  बराबर  का  हिस्सा  मांगते  किसान  बराबर  का  भागीदार  उसके

 लिए  प्रोक्युरमेंट  का  प्राइस  और  दूसरा  तरीका  कंसे  )
 **

 ]

 श्री  एच०  जी०  वेषगोडा  :  अध्यक्ष  यदि  मंत्री  महोदय  मुझे  एक  मिनट  का
 समय  तो  मैं  आपकी  अनुमति  से  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  ।

 जहां  तक  किसानों  की  मदद  करने  का  माननीय  मंत्री  का  विचार  मैं  उसकी  भरपूर  सराहना
 करता  हूं  ।  प्रधान  मन्त्री  महोदय  की  अनुमति  से  आपने  एक  साहसिक  नर्णय  लिया  अगर  आप  इसे

 लागू  करते  तो  हम  आपको  हादिक  बधाई  देंगे  ।  जहां  तक  राजसहायता  सम्बन्धी  मुद्दे  का  सम्बन्ध
 मैं  प्रो०  जान  कंनि५  गालब्लेथ  के  कथन  जो  बहुत  ही  तकंसंगत  की ओर  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  उद्धुत  करता  हूं  :

 भारतीय  कृषि  नीति  सम्बन्धी  ढांचे  से  देश  को  लाभ  पहुंचा  है  तथा  इसे  मूल्य  नीति
 या  राजसहायता  समाप्त  करने  के  साथ  मिलाकर  हसमें  गड़बड़  नहीं  की  थानी  चाहिए  ।
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 बन  बी  डिड ्ं  ट  । लनललइकां  &#४  ऑल  अभलणजणा  हल  वयनणतथा  ८ध  हक  ले  मसल  +->लनभीनगतगन्‍नगनगएगए  %  "५

 मद्रा  कोष  के  विचार  भिन्‍न  हो  सकते  हैं
 परन्तु  भारतीय  नीति  निर्माता

 उसका  उनकी  बात  को  धेर्यपूर्वक  सुनकर  लेकित  गम्भीरता  से  न  लकर  कर  सकते
 हो

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  श्रीमती  गांधी  को  जिन्होंने  ४«स  देश  को  लगभग  आत्मनिर्मर

 सहायता  बनाये  रखने  के  लिए  अभिनन्दन  करता  हूं  ।  लेकिन  आज  आप  राजसहायता  न  देकर

 उल्कादन  के  पूर्ण  विकास  को  विपरीत  दिशा  में  मोड़  रहे  इसी  बात  के  लिए  प्रो०  ग़ालब्रथ  ने

 भारतीय  प्रशासक  को  सचेत  किया  है  कि  जहां  तक  राजसहायता  समाप्त  करके  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 को  खश  करने  का  सवाल  वह  इसे  गम्भीरता  से  न  बस  यही  उन्होंने  कहा  धन्यवाद  ।

 नस

 |

 क्री  बलराम  जाखड़  :  आप  निर्श्चित  रहिए  ।  आई  ०एम०एफ०  वाले  यहां  आए  थे  और  उत्तसे

 ब्रिल्कुल  क्लीयर  दात  श्री  ।  उसमें  इस  तरह  की  कात  महीं  थी  कि  आप  यह  हटाओ  या  ना  हृदाओ  |  मैंने
 कहा  कि  तीस  हजार  रुप्रए  की  ट्रेक्टर  ही  सबसिडी  देने  जा  रहे  हैं  और  उसी  तरह  से  इर्रींगेशन

 ड़िप  डगः  वल  और  सीड्स  के  लिए  देने  जा  रहे  हैं  ।  मैं  अपन  किसान  को  नहीं
 मारना  चाहता  ।

 मैं  अपने  किसान  को  जीवित  रखना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  यह  जो  सिलसिला  शुरू  हुआ  है  बाहर
 का  इसका  मैं  थोड़े  ही  उपयोग  करूंगा  ।  मैं  किसी  के  दबाव  में  आकर  काम  करने  वाला  नहीं  हूं  ।  मैं

 राजा  साहब  को  बताना  चाहता  हूं  आपने  कहा  था  कि  भाष  का  क्‍या  करोगे  ।  जब  ॥रीफ  की  फसल

 आई  उसमें  किसान  का  पैसा  महीं  लगा  बढ़ोत्तरी  नहीं  थी  ।  खाद  की  वहौ  कीमत  थी  जो  पहले
 थी  ।  फसल  पकने  वाली  थी  ।  मैंने  प्रधानमन्त्री  जी  रो  कहा  कि  किसान  को  आप  बिठा  र  जे०पी०सी०
 की  वजह  से  उसको  ऐसा  बना  दो  कि  वह  खरीद  सके  ।  अगर  उसकी  जेब  गें  पैसा  नहीं  होगा  तो  वौसे

 खरीदेगा  ।  जिसके  तन  पर  कपडा  नहीं  है  वह  निचोडेगा  कैसे  ।  आपने  ?5  रुपये  मैंने  ।  रुपये

 बढ़ाया  **

 क्रो  नीतीश  क्मार  :  अब  रुपये  की  क्‍या  कीमत  है  ।

 क्री  बलशाम  जाल  :  एक  साल  में  कोई  फीगर  नहीं  बढ़ी  ज्वार  में  मैंने  35  रुपये  बढ़ाये

 जो  वहैले  में  रुपये  बढ़े  बाजरा  में  भी  बढ़ाया  तुर  में  मैंने  95  रुपया  बढ़ाया  ।  मूंग  में

 भैंसे  95  रुपए  की  वृद्धि  की  उड़द  में  95  रुपये  की  वृद्धि  को  चने  में
 जमा  रुपये  की  की  है  ।

 मूंगफली  में  बलराम  रुपये  की  की  सनफ्लावर  में  उन्होंने  रुपये  बढ़ाये  यह  उस  समय  किया  जब

 खर्च  नहीं  हुआ  था  |

 ]

 औमती  सशीला  गोपालन
 :  जिनके  पास  अतिरिक्त  माल  जमा  वह  क्‍या

 करेंगे  ?
 हु

 शिम्की ]
 भी  बलराम  जालड़  :  जिन्होंने  सरप्लस  किया  है  उन्होंने  कोई  गुनाह  नहीं  किया  आपके

 लिए ही किया जिन्होंने करता है उनके सिए 500 करोड़ रुपये अनुदान के लिए रसे हैं और चीजें 297
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 बलर।म  जालड ़]

 देने  की  भी  सुविधा  उपलब्ध  करायेंगे  ।

 ]

 श्रीमती  सुशोला  गोपालन  :  उन्हें  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 ब  5  ~  +
 भरी  बलराम  जाछड़  :

 यह  सब  राज्य  द्वारा  किया  जाना  मैं  उन्हें  पंसा  पहले  ही  दे

 चुका  हूं  ।

 मैंने  बहुत  दिया  है  उनको  चाहिए  कि  मैं  अकेला  नहीं  कर  सकता  हूं  । हम  और  आप  सब

 मिलकर  कर  सकते  हैं  ।

 भरी  राजबोर  सिह  :  अध्यक्ष  इस  वर्ष  फर्टिलाइजर  के  दाम  दुगुने  हो  गये  आपने  पिछले

 वर्ष  की  खरीफ  की  फसल  के  दाम  बढ़ा  दिये  तो  इस  वर्ष  किस  भाव  से  खरीदोगे  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  आप  सुनिये  ।  अब  रबी  आयेगी  ।  मैं  वही  बताने  जा  रहा  हूँ  ।  उसी

 हिसाब  से  जो  कि  उसको  लाभकारी  हो  हम  देंगे  |  हम  सिर्फ  रिम्युनरेटिव  ही  उसको  लाभप्रद

 बनाकर  देना  चाहते  इसमें  तीन  चीजें  आती  हैं''*

 श्री  राजबोर  सिह  :  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  उपज  के  बारे  में  बताया''*

 श्री  बलराम  जाखट
 :  वह  भी  अपने  हैं  ।  सारे  वहीं  के  पढे  हुए  बेठ  एक  भाव  वह  होता  है

 जो  कमी  का  होता  है  ।  जब  कमी  होती  है  तो  भाव  अनाप-शनाप  बढ़  जाते  हैं  ।  एक  बढ़ोत्तरी  होती  है
 कमी  ज्यादा  होती  है  तो  दाम  गिर  जाते  एक  भाव  वह  होता  है  जो  व्यावहारिक  होता  उसमें

 न  पैदा  करने  वाले  को  नकसान  और  न  उपभोक्ता  को  नुकसान  होता  मैं  यही  काम  करना  चाहता

 हूं  कि  वह  भाव  दो  जि  गसे  किसी  को  नुकसान  न  हो  और  उसको  जो  कि  पंदा  करने  वाला  है  20-25%

 भले  ही  ज्यादा  मिल  जायें  ।  जिससे  उसका  भला  हो  ।

 दुनिया  में  अच्छे  दिनों  को  आदमी  याद  नहीं  बुरे  दिनों  की  याद  रखता  कंसे  पसीना

 जअहाया  जाता  मेहनत  की  जाती  वह  जानता  है  ।  हरित  क्रांति  आई  थी  पापुलेशन  ज्यादा  थी  दो  सौ

 का  भाव  था  एक  सौ  साठ  रुपये  में  भी  खरीदने  वाला  नहीं  छोता  150  रुपये  या  120  रुपये

 फ्वटल  के  भाव  में  बिकता  था  तब  भी  कहते  थे'*ਂ

 2.00  म०  प

 श्री  राजबीर  सिह  :  जिस  समय  गेहूं  का  भाव  सस्ता  उस  समय  किसान  के

 उपयोग  की  चीजें  भी  कम  थी  जो  च्रीज  5  रुपये  में  मिलती  थी  अ/ज  Lou  रुपये  में  मिल  रही

 श्रो  बलराम  जाखड़
 :  राजबीर  आप  मुझे  क्‍यों  तंग  कर  रहे  आप  मेरी  सुन  नहीं  रहे  हैं  ।

 आप मेरी  बात  सुनिये  ।  मेरी  तर्ज  सुनिये  ।  भाव  सस्ता या  मंहगा  यह  ठीक  नहीं  कह  रहे  आप

 मेरी बात  सुनिए  ।  आप  ऐसा  क्‍यों  करते  जब  मैं  आपकी  वात  सुनता  हूं  तो  आप  भी  मेरी  बात

 बुनिएਂ
 “
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 श्री  मोहस्मद  अशरफ  अली  फातमी  :  आप  सस्ते  में  खरीदियेगा  ?  व्हीट  आप  बाहर  से  मंगा

 रहे  हैं
 ही

 श्री  राजबोर  आप  400/-  रुपये  क्विटल  दे  दीजिए'*

 भ्री  मोहम्मद  अशरफ  अली  फातमो  :  बाहर  से  जितने  में  मंगा  रहे  उतने  में  खरीदियेगा  ।

 थी  बलराम  जाखड़  :  यह  तक  नहीं  है  |  यह  बुद्धिमत्ता  का  तर्क  नहीं  आप  मेरी  बात

 सुनिये  ।  मैं
 जो

 समझा  रहा  उसको  समभने  की  चेष्टा  करिये  ।  सीधी  सी  बात  है  कि  मैं  किसान  का

 विरोधी  नहीं  उसका  उपासक  उसका  सेवक  हूं
 '

 शी  इयाम  बिहारी  मिथ्र  :  आप  बड़े  किसान  हम  छोटे  किसान  हमारे  पास
 8  बीधा  जमीन  है  तो  आपके  पास  800  बीधा  जमीन

 थी  बलराम  जाखड़  :  मेरी  बात  सुनिये
 '  मेरी  बात  सुनते  नहीं  मैं  क्या  कर  सकता

 हूं  ?  आप  मेरी  बात  सुनते  ही  नहीं  हैं  तो  इसका  क्या  इलाज  है  ?  अध्यक्ष  एक  तरीका  होता
 है  ।  हमने  इनकी  बात  सुनी  है  ये  50  मिनट  तक  बोले  कोई  बीच  में  नहीं  हमारी  बात  भी  सुनने  ।

 मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि यह  सीधी  सी  बात  है  कि  जिन  दिनों  अनाज  160  रुपये  होता  था

 तो  सस्ता  होता  रुपये  की  कीमत  भी  होती  बाजार  में  खरीदने  वाला  भी  होता  था  और  गबरनंमेंट

 से  कहता  कि  आओ  खरीदों  ।  वही  वक्‍त  आज  फिर  आया  है  ।  मकक्‍्के  में  आ  रहा
 मेरे  पास  समाचार  है  ।  मैंने  खरीद  के  लिए  कह  दिया  है  कि  सारी  संस्थायें  खरीदना  णुरू  कर  दें  ।

 श्री  राजबीर  सिंह  :  कब  से  खरीद  रहे  हैं  मंत्री  जी  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  राजबीर  सिंह  आप  बीच  में  मत  धौोलिए  ।  आप  जरा  जान्ति  से

 मेरी  बात  सुनियेਂ
 '

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  आप  रबी  प्राईसेस  फर  एक  निवेदन  आपरो  है  कि  रबी  प्राईसेज

 की  एनाऊंसमेंट  बोआई  से  काफी  पहले  रही  है  और  ।6  अक्तूबर  से  पहले  हम  लोग  एनाऊंसमेंट  करते

 थे  जिससे  कि  किसान  फंसला  कर  सके  कि  यह  फसल  बोये  या  न  बोये  ।  अब  बोआई  हो  गयी  हैं  लेकिन

 अभी  तक  एनाऊंसमेंट  नहीं  हुई  है  ।  मैं  आपसे  पृछना  चाहूंगा  कि  यह  एनाऊंसमेंट  आप  कब  करने  जा

 रहे  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  कि  आपने  अपनी  नीति  बदल  दी  है  कि  बोआई  से  पहले  या  बोआई  के  बाद

 करेंगे  ?  अब  की  बार  यह  लैप्स  क्‍यों  हो  गया  ?

 क्रो  बलराम  जाखड़
 :  मैं  : सका  जवाब  भी  देने  जा  रहा  कभी-कभी  हालत  यह  हो  जाती

 है  ।  आपकी  बात  भी  ठीक  इससे  मैं  सहमत  हूं  और  यह  बात  जरूरी  है  कि  उसका  ऐलान  पहले  करें

 और  आइन्दा  पहले  ही  होगा  ।  मैं  मानता  हूं  कि  इस  साल  देरी  हुई  है  ।

 श्री  विश्यनाथ  प्रताप  सिह  :  इस  साल  कब  होगा  ?

 क्री  बलराम  जाखए
 :  हम  दिसम्बर  के  पहले  हफ्ते  में  कराने  जा  रहे  हैं  और  यह  शी पघ्रातिशीघ्र

 होगा  ।  सारा  काम  तैयार  है  लेकिन  मैं  यह  कहने  जा  रहा  हूं  कि  जो  मैंने  आपको  पहले  उस

 हिसाब  से  हो  रहा  है  ।

 श्री  नीतीश  कुमार  :
 क्या  एग्री  कर  गये  जो  हमने  सजेस्ट  किया  है  ?

 झ्लो  बलराम  जालड़  :  मैं  यह  कहने  जा  रहा  हूं  कि  मैं  उस  हिसाब  सर  किसानो  को  देना  चाहता
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 जाए  जज॑णण््णण्णणण

 बलराम  जाखड़  ]

 -  ब्लड  धट:,:ललजकनककाककसफस  -----++-+-

 हूँ  उनके  लिए  थूरा  से  बुरा  ववत  भी  हो  तो  अच्छा  ज्यादा  वाफरात  हो  तो  उनको  तकलीफ  न  हो

 या  ओणम  जैसा  फंस्टिवल  आ  जाता  है  और  मार्किट  शुरू  करनी  पड़ती  है  तो  उनके  लिए  भी  मु
 देखना  पड़ेगा  ;  हमने  आज  तक  उनको  इस  हिसाब  में  नहीं  डाला  था  ।  पीपर  या  दूसरी  ऐसी

 अनेकों  चीजें  हैं  जिसको  मैं  समभता  हूं  कि  इस  हिसाब॑  के  अन्दर  लाये  ताकि  उन  किसानों  को  कोई

 नुकसान  न  हो  तथा  उनको  भी  इस  हिसाब  से  चलायें  |  इस  सिज्तसिले  में  कश्तला  चाहता  हूं  कि  उनको

 लाभदायक  मूल्य  दिया  जायेगा  ।  साथ  ही  जो  आप  कह  रहे  जो  मैंने  शुरू  किया  है  मैं  चाहता  का

 कि  कोई  आवाज  उठाये  और  वह  आप  सबने  मिलकर  उठायी  है  तो  आपकी  कृपा  है
 ''

 |

 श्री  घी०  एस०  विजयराघबन  :  नकदी  फसल  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  बलराम  जालड़  :  मैं  केवल  केरल  का  जिक्र  कर  रहा  हुं  |  मैं  बाजार  हस्तक्षेप  पर  भी  नजर

 रखे  हुए  हूं  ।  आपके  एस  मुद्दे  पर  न  पूछने  पर  भी  मैं  बता  रहा  हूं  ।

 |
 तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  आप  कह  रहें  वह  हम  करने  जा  रहे  हैं  कि  जहां

 जिसकी  मर्जी  खुली  छूट  होगी  कि  अपना  सामान  पंदा  करके  कहीं  ले  जाना  उसको  इजाजत

 होगी ।
 स्टेट  गवर्नमेंट  से  कहा  जायेगा  कि  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  कोई  रोक-टोक  न  लगायें  ।  किसानों  का

 जो  हक  बनतां  वह  अपने  हक  के  लिए  जीने  का  अधिकार  रखता  है

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  एक  कानून  बना  दें  कि  जो  रोक-टोक  उसको  सजा
 वह  जेल  चला  जायेगा  क्‍योंकि  अवध  ढंग  इन्फार्मल  ढंग  से  कटते  रहते  हैं

 श्री  अलराम  जाखड़  :  उसकी  आवश्यकता  होगी  तो  वह  भी  किया  जायेगा

 श्री  रामविलास  पासवान  :  आज  से  लौगू  हो  हम  लोग  ले

 भ्रों  बलराम  जाछड़  :  विद  रेस्ट्रिक्शन्स  मूवरमेंट---यहू  सारी  बात  मैंने  पूछकर  की  है  ।

 भ्रो  |बश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हम  आपको  धन्यवाद  वेने  के  लिए  खड़े  हुए  यह  किसाभों  का
 मामला  है  इसलिए  मैं  आपको  बहुत  नम्जता  से  धन्यवाद  देना  भाहता  मैं  आपको  तत्काल  धस्यवाद
 देता  हूं  कि  मूबमेंट  में  जो  इस  तरह  की  बाधाएं  आती  उच्तको  आप  दूर  करने  के  लिए  तैयार  हैं
 एक  चीज  और  मान  लीजिए  ।  वंल्यू  ऐडीशन  में  जो  बाधाएं  हैं  जे  हम  धान  से  चावल  बनाना  चाहते
 हैं  ती  उसके  लिए  हमको  लाइसेंस  चाहिए  ।  हम  गेहूं  पंदा  करते  हैं  और  उससे  आटा  बनाना  पस्हें  तो
 लाइसेंस  चाहिए  ।

 ये  बैल्यू  ऐडीशंस  में  जितनी  रिस्ट्रिक्शंस  हैं  मूवमेंट  के  उन्कको  भी  समाप्त  करने
 की  घोषणा  आप  करें  तो  बहुत  प्रसन्‍नता  की  बात  होगी  ।

 भ्रो  बलराम  जालड़  :  मैं  घोषणा  तब  करता  हूं  जब  मैं  सलाह  कर  लेता  हूं  और  सारी  बात  तय

 हो  जाती  है  ।  आदमी  को  कभी  कच्ची  बात  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 |

 मैं  वह  बात  नहीं  करना  जो  मैं  नहीं  कह  सकता  यही  कृषिगत  नीति  जो  मैं  अपना
 रहा  हूं  ।  उस  हिसाब  से  मैं  करने  जा  रहा  हूं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बहुत  अच्छे  सुझाव  दे  रहे  हैं  अगर  उत्त  सारे  सुभावों
 का  जवाब  आप  अस्त  में  दें  तो  ऐसा  उचित  यह  मेरा  मानना  है  ।

 श्री  विदवना५  प्रताप  सिंह  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  को  अगर  कुछ  फायदा  मिल  जाता  है  तो
 आप  उनको  क्यों  रोक  रहे  हैं  ?

 के  लालकृष्ण  मके  हित
 में

 अगर  कोर्ए  से  प्र श्री  लाल
 आश्वाणी  )  :  किसान  के  हित  में  अगर  कोई  पुझ्व  तो  उसको

 तुरन्त  मान  लेने  में  क्या  आपत्ति  है  ”

 श्री  नीतीश  कुमार  :  आपकी  कांस्टीट  यूएंसी  में  भी  तो  किसान  होंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  कह  रहा  हूं  कि  जो  सुझाव  आ  रहे  हैं  वे  अच्छे  सुझाव  हैं  मगर

 आप  ऐसी  भूल  मत  कीजिए  कि  जिसकी  वजह  से  वह  अच्छे  न  रह  जाएं  ।  फिर  कंबिनट  के  पास  जाना

 पड़ेगा  और  तय  वरना  पड़गा  ।  आप  ऐसा  मत  कीजिए  ।  मैंने  कह  दिया  है  कि  इनके  सुझाव  अच्छे  हैं
 और  आप  उनको  ७्यान  भ॑  रख  रहे  हैं  ।

 श्री  चन्ाजीत  यावव  :  ये  कह  रहे  हैं  कि  ये  सारी  बात  प्रा;टम  मिनिस्टर  से  करके

 आए  हैं  ।

 हरी  तिदथनाथ  प्रताप  सिह  :  हमारे  ऐग्रीकल्चर  मिनिस्टर  जेश  बंठकर  रूलिंग  करते  थ  +वबिनट

 वैसे  ही  रूलिंग  दे  रहे  हैं  कि  मूवमेंट  खुल  वेल्यू  ऐडीशन  खुल  लाइसेंसिंग  नहीं  रहेगा  ।

 वेसे  ही  ये  यहां  कहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  वह  भी  करंगे  ।

 थो  बलराम  जाखड़  :  मैं  कल्यी  वात  नहीं  करना  चाहता  और  न  मैं  कच्चा  वायदा  करता

 चाहता  हुं  और  न  मैं  गलत  बात  करता  हूं  ।  आप  इसका  मजाक  उड़ाने  की  कोझ्िश  करते  हैं  तो  यह

 गलत  बात  है  ।  मैंने  जो  मूवमेंट  की  बात  की  है  वह्ष  मैंने  सलाह  करके  कही  है  ओर  कल  प्रधानमन्त्री  जी

 ने  स्वयं  कहा  है  |  मैं  उसी  हिसाब  से  कह  रहा  हूं  ।  "  इनवेस्टमेंट  की  बात  की  वह  प्रधानमन्त्री  की

 मंजरी  से  की  अकेल  नहीं  कर  सकता  और  कहूंगा  भी  नहीं  ।  मैं  जब  तक  कैबिनेट  का  मेम्बर

 अकेले  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  आपके  सुझाव  अच्छे  हैं  लेकिन  इसमें  और  कुछ  बातें  हमारे  यहां

 पंजाब  में  जिस  तरीके  के  लोग  कहते  हैं  कि  हार्वेस्ट  मशीनों  को  बन्द  इसरो  अनइंप्लायमेंट  होता

 उनको  कौन  समभाने  वाला  है  ।  वहां  ७५  रुपए  रोज  की  मजदूरी  है  नहीं  तो  11-12  रुपए  आपके  यहां

 मजदूरी  मिलती  है  |  मैं  पासवान  जी  से  कहूँगा  कि  आप  उनको  डबल  दिलवा  दीजिए  ।

 झ्लो  रामविलास  पासघान  :  मजदूरी  कम  इसीलिए  तो  मजदूर  आपके  यहां  आ

 जाता  है  ।

 श्री  बलशाम  जाखड़  :  असल  में  जात  बह  है  कि  आगे  का  मसला  इस  तरीके  स  नहीं  निप्ट्रेया  ।

 आगे  का  हिस्सा  जब  निपटेगा  तो  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  सारा  प्रदेश  उसके  ताथ  चमकेमा  ।

 आप  सममते  हैं  सारे  प्रदेशों  को  तीन  प्रदेश  सारा  उम्र  खाना  खिलाते  रहेंगे  ?  अगर  वह  कोशिश  करें

 तो  भी  महीं  खिला  पाएंगे  ।  आपको  अपना  हिस्सा  उसमें  देता  पड़ेगा  और  इंबंलेंस  खत्म  करना  पड़ेवा  ।

 उसके  लिए  ही  यह  नयी  पालिसी  है  ।  मैंने  सभी  कृषि  मंत्रियों
 को

 और  मुख्य  मंत्रियों  को  यहां  बुलाबा
 और  मीटिंग  में  कहा  कि  आज  हम  देखें  कि  देश  की  क्या  हालत  है  और  प्रदेशों  की  हालत  कया  कहीं

 नहर  नहीं  बनी  और  डैम  बन  गया  और  कहीं  डेम  बन  गया  तो  बिजली  नहीं  कहीं  ट्यूबबेस  नहीं  हैं
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 और  आपने  कहा  कि  1500  करोड़  रुपए  में  सब  ट्यूबबेल  में  बिजली  आ  जाएगी  लेकिन  अकेले  ट्यूबवेल
 से  कुछ  नहीं  उसके  लिए  बिजली-पानी  दोनों  चाहिए  ।  अगर  आप  असंतुलन  खत्म  करना  चाहते

 हैं  तो  उसके  लिए  हमें  अच्छी  इनवेस्टमेंट  चाहिए  ।

 अभी  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  था  कि  कितना  आपने  एलाटमेंट

 5  हजार  का  किया  था--फिर  हमने  बात  करके  कहा  कि  10  हजार  का  किया  मैं  जानता  हूं  कि

 यह  कम  बिल्कुल  मेरी  संतुप्टी  इस  बात  से  नहीं  होती  लकिन  जितना  कपड़ा  उतना  ही  तो  कोट

 मैं  ज्यादा  बना  सकता  हूं  ।  अगले  साल  कु७  ज्यादा  उससे  अगले  साल  और  ज्यादा

 जैसे-जंस  हम  उत्पादन  उस  उत्पादन  की  बढ़ोत्तरी  क ेलिए  ही  तो  हम  यह  नया  विकल्‍प  तलाश

 रहे  अभी  जैसे  कल  की  ४त  इस  हाउ«  प्रधानमंत्री  जी  ने  भी  कहा  कि  यह  डाइवशंन  हो  रहा
 कैश  क्रोप  हमारी  जो  सीरियल्स  फूड  क्रीप  का  डाश्वर्शन  हो  ९हा

 श्री  नीभोश  कुमार  :  इस  समय  मंत्री  जਂ  कंश  क्रोप  पर  डिस्कशन  नहीं  चल  रहा  आप  तो

 जनरल  नेचर  का  भाषण  दे  रहे  वह  भा/ण  तो  आपका  अच्छा  होगा  ही  क्‍योंकि  आप  अनुभवी  बड़े
 किसान  सारी  बातें  हैं  लेकिन  जो  ईए्यू  इस  समय  सदन  के  सामने  नियम  193  के  अंतर्गत  जो

 डिस्क्शन  हो  रहा  है  वह  फॉटिलाईजर  पालिसी  पर  हो  रहा  इम्पोर्ट  आफ  व्हीट  पर  हो  रहा  उस  पर

 आप  थॉल  नहीं  रहे  उस  पर  तो  बताईये  कि  व्हीट  इम्पोर्ट  क्यों  हो  रहा  आज  फाइनेंस  मिनिस्टर

 साहब
 न  भी  कहा  है  कि  गेहूँ  के  अलावा  चावल  और  खाद्य  तेल  भी  मंगाये  जायेग  ।  आप  इस  पर

 वह  बताय  |

 श्रो  बलराम  जाखड़
 :  आप  ऐसा  नहीं  कल  आपको  तेलों  के  म्‌ताल्लिक  बताया  था  कि

 हमारे  यहां  कितना  पंदा  कितना  तेल  ब  ने  जा  रहा  है  लेकिन  पहले  आप  सुनिये  तो  ध॑ंय॑  के

 साथ  कभी  सुना  कीजिये  ।  जरा  घैयं  से  काम  लीजिए  ।

 श्री  नीतोश  कुमार  :  हम  इस  ईएयू  जो  अष्डैर  डिस्कशन  उस  पर  आपकौ  सुनना  चाहते

 हैं  ।  आपकी  नियत  पर  किसी  को  व्यक्तिगत  रूप  स॑  शक  नहीं  कृषि  मंत्री  के  रूप  में  नहीं  एक  व्यक्ति  के

 तौर  पर  आपकी  नियत  पर  किसी  माननीय  सदस्य  को  शक  नहीं  मगर  असल  बात  यह  है  कि  जो  रेट

 बढा  फटिलाईजर  प्राईस  इन्क्रोज  सबसिडी  हटाने  के  डी-कन्ट्रोल  करने  के  दूसरे

 जो  ब्हीट  का  इम्पोर्ट  किया  गया  और  ।  500  करोड़  रुपये  की  प्रैशस  फोरेन  एक्सचेंज  हमारी  वेस्ट  हुई  है

 उसकी  आवश्यकता  क्यों  पड़ी  ।  इसकेਂ  अलावा  आज  जैसा  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  कि  गेहूं  के

 भ्रलावा  चावल  और  ऐडिबल  आयल  भी  उस  पर  आप  १[छ  कहिए  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  यदि  आप  के  बीच  में  कोई  बोल  पड़े  तो  सारी  सीक्वेंस  टूट  जाती

 अच्छा  नहीं  यदि  आप  सुनेंगे  तो  कुछ  पता  लगेगा  ।  क्‍यों  वह  मैंने  आपको  बताया

 दोबारा  फिर  उसे  दोहरा  देता  हू  |  यदि  कमी  होती  है  तो  क्‍यों  होती  कब  होती  वही  मैं  कह  रहा

 यह  पौलिसी  उसी  चीज  की  है  |  हम  अपने  यहां  पैदा  एक  ही  बस  इलाज  है  ।  यदि  आपके

 पास  कोर्ट  चीज  होगी  तो  आप  दूसरे  के  पास  क्‍यों  दूसरे  से  क्‍यों  मंगायेंगे  । कोई  चीज  बाहर  से

 मंगाने  की  बिल्कुल  ठीक  उसका  उत्पादन  ज्यादा  करें  और  जो  इस्बंलेस  हैं  न्‍्से  ख़त्म

 करें  ।
 -

 श्रो  विहत्नाथ  प्रताप  सिंह  :  लेकिन  चावल  की  भी  कमी  हो  गई  है  क्‍यों  चावल

 भी  अब  मंगाया  जायेगा  ।  यह  फाइनेंस  मिनिस्टर  का  स्टेटमेंट  है  कि चावल  भी  अब  मंगाथा
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 अर  अन«न-म-म-भनगनगनगन  जन  जन  अल  हक्‍लन  ५  क्कर  डे

 उनका  हाउस  में  रिटिन  स्टेटमेंट

 भो  बलराम  जाखड़
 :

 यह  तो  व्यापार  की  बात  होती  हैँ  ।  आप  तो  प्रधानमन्त्री  रहे  आप  तो
 सारी  बातें  जानते

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  लेकिन  क्या  चावल  की  भी  कमी  हो  बताईये  ।

 भ्रो  बलराम  जाखड़  :  आपको  तो  कम  से  कुम  नहीं  बोलना  मैं  कहने  जा  रहा  हूं  कि
 चावल  किसलिए  आ  रहा  अभी  मैं  वियतनाम  गया  था  ।  वहां  वियतनाम  वालों  ने  कहा  कि  हमारे
 पास  पंसा  नहीं  आप  हमें  शुगर  मिल  दीजिए  ।  हमने  पूछा  कि  शुगर  मिल  के  बदले  आप  हमें  क्या  देंगे
 तो  कहने  लगे  कि  हम  चावल  ह  लिए  वहां  से  चाबल  हम  मंगवा  रहे  हैं  ।  हम  बासमती  चावल  को

 एक्सपोर्ट  कर  सकते  कोई  दिक्कत  की  बात  नहीं  हमारे  पास  जो  कुछ  जिससे  पंसा  ज्यादा  मिल
 सकता  उसे  हम  बाहर  सकते  जो  कम  पैसे  वाला  उसे  यहां  मंगवा  सकते  हैं  ।  जो  हमें
 फायदे  की  बात  उसे  करने  में  क्या  उसे  मैं  इस  रूप  में  कहना  चाहता  जब  कोश  फ्रौप  की

 प्रात  आप  कर  रहे  थे  तो  कश  फ्रौप  में  किसान  किसलिए  बदलता  जब  किसान  को  फायदा  ने  दिखायी
 कोई  दुकानदार  आपके  लिए  या  मेरे  लिए  दुकानदारी  नहीं  करता  वह  अपने  फायदे  के  लिए

 दुकानदारी  करता  है  ।  इसलिए  नहीं  करता  कि  वह  आपको  अनाज  वेचता  रहे  और  उसे  कोई  फायदा  न

 रहे  ।  आप  अनाज  में  किसान  को  ऐसा  कर  दीजिए  कि  उसे  फायदा  नजर  आये  तो  वह  अपने  आप  अनाज
 ज्यादा  बोयेगा  ।  सीधी  सी  बात  उससे  प्रोडक्शन  बढ़ेगा  ।  प्रोडक्शन  बढ़ने  से  आमदनी  बढ़ेगी  और
 फिर  हमें  इम्पोर्ट  भी  नहीं  करना  हमें  आराम  भी  मिलेगा  ।  आज  कमी  है  तो  उसके  लिए  हम
 इसको  एग्रो  वेस्ड  इ  डस्ट्री  करना  चाहते  हैं  ।

 ]

 श्री  अमल  दत्त  :  जो  कुछ  आप  कह  रहे  हैं  उससे  यह  स्पष्ट  होता  है  कि

 आपकी  क्षषि  नीति  के  अन्तगंत  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्मर  होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 री

 श्री  बलराम  जालखड़  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  हमें  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  आपकी  नीति  क्‍या  है  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  हमें  अपना  उत्पादन  बढ़ाना  आप  उसी  भूमि  पर  उत्पादन  नहीं  बढ़ा

 सकते  हैं
 ।  आपको  इसका  विस्तार  करना  इसलिए  मैं  यह  कहता  हूं  कि  मैं  उन  किसानों  को

 50%  राज  सहायता  दे  रहा  हूं  जो  पानी  की  स्यूनतम  मात्रा  का  अधिकतम  उपयोग  कर  रहे  हैं  ”  भ  यह
 करने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  और  हमने  ऐसा  किया  है  |  हमें  नये  बीज  प्राप्त  करने  के  तरीके  और

 साधनों  की  खोज  करनी  है  ।  हमें  उन  बीजों  का  यता  लगाना  है  जिन्हें  कीड़े  तथा  अन्य  चीजों  से  नुकसान
 न  पहुंचे  ।

 मैं  यही  करने  की  तै  कोशिश  कर  रहा  हूं  और  मैं  इसप्रकार  की  नीति  तैयार  करने  की  कोशिश

 कर  रहा  हूं  ।

 इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  हन  दोनों  चीजों  के  साथ  में  हम  वह  सारा  करना  चाहते  हैं  ।

 हम  जो  है  सवसिडी  की  बात  करते  हैं  कि  हटा  हमने  किसान  छोटे  किसान  को  ट्रैक्टर  देने  के

 लिए  30  हजार  रुपए  की  सबसिडी  दी
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 का  के  हल  ह  जन  मजलनओ  |«-  करन  5 अमन  के  7०  के  ०  +  ।  अक  हक  आज  के  लत  आल  कक  ०336  न -  5.  व्कलमक-नओ« ०

 श्री  संतोष  गंगवार  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  की  सब  बातें  ठीक

 लेकिन  प्रश्न  यहां  यह  है  कि  गेहूं  का  इतनी  मंहगी  कीमत  पर  आयात  क्‍यों  किया  गया  ?  वे  इसका

 जवाब  दे  दें  ?
 )

 श्री  राजबोर  सिह  :  अध्यक्ष  गेहूं  का  आयात  क्‍यों  किया  गया  और

 लाइजर  महंगा  क्‍यों  किया  गया  और  आगे  इस्पोर्ट  करेंगे  या  नहीं  फर्टिलाइजर  के  दाम  घटायेगे

 या  इन  प्रइनों  का  जवाब  मंत्री  महोदय  देने  की  कृपा  बाकी  जो  मंत्री  महोदय  बयान  कर  रहे

 वे  बातें  तो  ठीक  हम  तो  चाहते  हैं  मंत्री  महोदय  विषय  पर

 श्री  बनराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  मैं  विषय  पर  ही  बोल  रहा  हें  ।  पिछले  साल  20  लाख

 टम  का  सौदा  हो  रहा  टेंडर  आए  हए  मैंने  हनको  कहा  लिखकर  कहा  कि  फसल  आने  वाली
 )

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  ये  मंत्री  1,**'  )

 श्री  बलराम  जाखड़  :
 आप  आपको  जब  पता  नहीं  तो  उस  पर  आपको  नहीं  बोलना

 चाहिए  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 0७५४७

 अल्पज्ञान  हानिकारक  होता  है  ।

 ]

 शो  नीतीह्  कमार  :  अध्यक्ष  जो  हम  पाइंट  आउट  कर  रहे  उस  इष्यू  पर

 मंत्री  महोदय  नहीं  बोल  रहे  हम  पृछ  रहे  हैं  कि  गेहूं  का  इम्पोट  क्‍यों  किया  इस  पर  मंत्री

 महीदय  कुछ  नहीं  बोल  रहे  आज  प्रषध्नकाल  में  जब  प्रदन  संख्या  (2  चल  रहा  तो

 माननीय  विक्त  मंत्री  महोदय  से  पूछा  गया  तो  उन्होंने  स्पष्ट  कर  दिया  कि  यदि  जरूरी  हुआ  गेहूं  तो
 क्या  चावल  और  एडीबल  आयल्स  भी  वे  बाहर  से  मंग्रायेगे  ।  इसलिए  अध्यक्ष  मैं  पूरे  सदन  के

 लिए  आपसे  प्रोटंक्शन  मांग  रहा  आप  स्पीकर  हैं  और  इस  सदन  7  संरक्षक  आप  माननीय  मंत्री
 से  आग्रह  ये जिस  इृश्य  पर  यह  प्रश्न  उठाया  गया  यह  बहस  जो  चल  रही  उस  पर

 '*  (  भ्यकधान  )

 महोदय  :  हम  सब  लोग  बड़े  अच्छे  और  महत्वपूर्ण  विषय  पर  खुलकर  बहस
 करना  चाहते  है  और  खुलकर  बहस  की  भी  गई  है  |  बहस  5  10  घंटे  और  20  घंटे  होने  के  बाद

 हमारे  मन  में  प्रश्न  हो  सकते  हैं  क्योंकि  यह्‌  सवाल  ही  इतना  बड़ा  है  और  वे  पूरा  का  पूरा  जवाब  एक

 दफा  में  नहीं  द्वे  सकते  ऐसा  आपने  जो  7-/  घंटे  बहस  की  उसका  एक  जवाब  तो  फूड  एण्ड

 सिविल  सप्लाईज  मिनिस्टर  ने  दूसरा  उन्होंने  दिया  और  तीसशा  ये  दे  रहे  जो  कृषि  के  सम्बन्ध
 में  आप  कृपया  उनको  पूरा  जवाब  अपने  तरीके  *  देने  दीजिए  ।  आपके  मन  में  जो  सवाल  उनको

 आप  लिख  लीजिए  और  जवाब  देने  के  बाद  आप  पूछ  लीजिए  |  इस  प्रकार  से  बीच-बीच  में  आपसे

 द्वारा  पूछे  जाने  वाले  सवालों  पर  ये  आपको  र॑स्पेक्ट  करते  आपको  जवाब  देने  की  कोशिश

 तो  फिर  इस  प्रकार  से  कैसे  काम  इसलिए  आप  जो  सबाल  पूछना  चाहते  उनको  लिख

 लीजिए  ।  हि त
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 काका  -  अलजननम>बन्‍न न  2  आन

 थी  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  साढ़े  तीन  बजन  को

 श्री  विधयनाथ  प्रताप  सिंह  :  अध्यक्ष  फर्टिलाइजर
 की  प्राइस  रेज  करने  से  और  गेहूं

 इम्प  करने  से  ट्रेड  एक  दम  डम्प  हो  गया  इस  पर  कोई  प्रकाश  मंत्री  महोदय  ने  अभी  तक  नहीं
 डाला  फर्टीलाइजर  की  प्राइस  रेज  करने  से  और  गेहूं  आयात  करके  एकदम  मार्केट  में  देने  से  ट्रेड
 का  क्‍या  दस  पर  कोई  प्रकाण  मंत्री  महोदय  नहीं  डाल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बढ़ते  अच्छे  सवाल  उठाएं  अपने  सर्जशन  भी  दिए  मगर

 सोचना  ऐसा  नहीं  है
 कि

 कह  गए  आप  उनको  एक  तरीके  बोलने
 उसके  बाद  हम  आपको  भी  सुनेंगे  ।

 श्री  विश्वमाथ  प्रताप  सिंह
 :  अध्यक्ष  उनको  पहले  इस  बात  पर  ले  हम  तो

 इनको  उसी  बात  पर  सुनना  चाहते  हैं  ।  )

 ]
 कि  cA  ला

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  आप  कृपया  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  करें  ।

 क्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  करूंगा  ।  लेकिन  उन्हें  मेरी  बात  ठीक  से

 सुननी  चाहिए  ।  )

 ]

 अध्यक्ष  जितने  सवाल  पूछे  गए  हैं  उनके  जवाब  दिए  गए  हैं  ।  मैं  तो
 चाहुता  हूं  तुरत

 दान  महाकल्याण  ।  मैंने  तो  ऐसी  बात  कभी  की  नहीं  ।  मैं  तो  कहना  चाहता  था  वि  सका  जो  अ्रभाव

 पढ़ेगा  उसको  आपके  सामने  फर्टीलाइजर  का  क्‍या  उसको  मैं  आपके  सामने  बताना

 चाहता  उत्तर  भारत  में  सारे  के  सारे  जो  गेहूं  बीजेने  वाले  एलाके  सारों  में  तकरीबन  बिलकुल
 उसी  हिसाब  से  चला  दक्षिण  में  व्‌  5  स्टेट्स  में  गड़बड़ी  हुई  कुछ  यू०  पी०  में  कम  डाली  गई  है  ]

 कुछ  डी०  ए०  पी०  लगी  कुछ  मूसरी  लगी  है  और  यूरिया  ज्यादा  गया  है  ।  कुछ  उसको  आंयात

 कुछ  बनाने  वाले  ठीक  आ  तो  अपने  आप  एक  स्तर  पर  आ  जाएगा  ओर  हिसाब  ठीक
 हो  जाएगा  ।

 हे

 अध्यक्ष  जो  किसानों  के  घर  को  पूरा  करने  का  हिसाब  मैं  उरा  हिसाव  से  देख  रहा

 हूं  कि  उनके  घर  को  पूरा  कैसे  करूंगा  ।  इसके  लिए  मैं  कुछ  उनके  उत्पाद  का  रेम्युनरेटिव  प्रोफीटेबल
 प्राइस  देकर  आवागमन  की  छूट  देकर  करूंगा  और  दूसरी  जो  सहलियतें  उनको  दंगा  ।

 मैं  सारे  क्षेत्र  मे ंकरना  चाहता  सिंचाई  के  क्षेत्र  फिशरीज  के  क्षेत्र  डेयरीज  के  लेत्र  गें  रूरना

 कहता  मुर्गीपानन  के  क्षेत्र  में  करना  चाहता  बी-कीपिंग  के  क्षेत्र  में  करना  चाहता  हूं  और  उसको

 खाद्य  पदार्थ  में  परिवर्तित  कर  के  उसको  वेल्यू  एडीशन  देना  चाहता  अब  भाहते  हैं  कि  यह  किस

 तरीके  से  जेब  में  पैसा  होगा  तो  खाद  आएगी  ।  हम  पैसा  मांगकर  सौ  या  डेढ़  सौ  रुपया  क्यों

 हम  चाहते  हैं  कि किसान  का  जो  500  रुपये  का  हक  बनता  है  वह  यदि  हजार  शपये  उसकी
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 न «रन  न  मनन  अमन  जीन  अमन  जाओ  अनननक  लनानन++त  अननन  अन+  5

 बलराम  जालड ़]

 कीमत  बनती  है  तो  उसको  वह  मिले  ।  डेढ़  सौ  रुपये  देकर  बंधुआ  मजदूर  रखना  चाहते  हैं  ।  मैं  किसान

 को  बंधुआ  मजदूर  नहीं  रखना  चाहता  ।  मैं  उसको  इज्जत  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  उसके  दिल

 में  यह  हो  कि  मेरा  हक  बनता  मैं  ले  रहा  हं  ।  वे  क्या  हमें  हैंडआउटस  देकर  करना  चाहते  हैं  ।

 ]

 मैं  नहीं  चाहता  हं  कि  वे  अपने  को  याचक  समभें  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  किसान  मेहनत  करें  ।

 ]

 मैं  एक  ओर  चाहता  हूं  कि  जिस  तरीके  से  करनप्र  है  वह  स्टेट  का  काम  है  और  पी०  डी०  एस०
 “  जो  है  वह  ये  जिनका  हक  बनता  है  उनको  गरीब  खेत  में  काम

 करने  वाले  की  मजदूरी  का  ध्यान  करें  ।  पहले  5-10  रुपये  मजदूरी  थी  और  आज  60  रुपग्रे  मजदूरी
 है  ।  जब  पैसा  होगा  तब  जब  हमारे  पास  होगा  ही  नहीं  तो  वंटेगा  क्या  ।  किसान  के  अह्ित  में

 कभी  भी  कोई  काम  करने  की  इजाजत  नहीं  दी  जा  न  हो  सकती  है  ।  हमने  उसको  आगे  बढ़ाने
 का  काम  करना  है  ।

 क्रेडिट  सिस्टम  की  बात  है  ।  मैं  क्रेडिट  सिस्टम  बनाना  चाहता  उसको  बढ़िया  तरीके  से  और

 ज्यादा  देना  चाहता  हूं  ताकि  किसान  काम  कर  सुके  ।  आपकी  क्रपा  से  जो  गड़बड़ी  हुई  है  उसको  खेक
 करेंगे  और  किसान  को  फिर  अपने  परों  पर  खड़ा  आप  भी  ज/नते  हैं

 कि  गलत  काम  हो  गया
 है  ।  कोई  बातਂ  अब  उसको  ठीफ  पंसा  भी  ज्याद  क्रैंडिट  भी  ज्यादा  को-आपरेटिव
 सोसाईटीज  को  मजबूत  सारा  काम  उस  छिसाब  से  करेंगे  ।

 #  सगर  आपने  अनइम्प्लायमेंट  कम  करनी  जमीन  का  लोड  कम  करना  है  तो  खाद  पर  जंषाररित

 इंडस्ट्रीज  लगानी  पड़ेगी  गांव  परिवर्तन  करना  हमारे  पास  पंकेज  नहीं  ट्रेडिंग  हीं
 मार्केटिंग  नहीं  सबके  लिए  062  करोड़  को  स्कीम  त्रगाई  है  ।

 इन  सारी  बातों  के  बाद  किसान  का  कोई  अंहित  नहीं  होने  दिया  जाएगा  ।

 श्री  विध्थनाथ  प्रताप  सिंह  :  अध्यक्ष  हम  कोई  जवाब  नहीं  मिल  रहा  है  इसलिए  हम
 क्या  सुर्म

 1:
 )

 करी  लाल  कृष्ण  आश्वाणी  :  अध्यक्ष  मैं  ४पि  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  आज  की

 भर्ती  डिमांडस  फार  ग्रांट्स  फार  दी  मिनिस्ट्री  आफ  एग्रीव.ल्चर  पर  नहीं  आज  की  चर्चा  इस  अक्त
 से  शुरू  हुई  कि  हमारे  कई  साथियों  ने  यहां  मैं  समझता  हूं  कि  उस  दिन  एक  रिकार्ड  नम्बर  अफफर

 मेम्बर  था  जिन्होंने  काम  रोको  प्रस्ताव  आपको  दिया  काम  रोको  प्रस्ताव  के  दो  आशय  थे----एक
 कि  देश  में  जो  खाद  की  कोमतें  बढ़ी  डीकंट्रोल  के  सबसिडी  खत्म  करने  के  उससे

 बेैशभर  के  गिसानों  में  बहुत  रोप  क्षोम  है  उसको  हम  गवर्नमेंट  को  सैन्शयोर  करते  हुए  अंभिव्यंक्त
 करना  चाहते  भ  ।  दूसरी  थात  यह  है  क्रि  जहों  तक  गेहूं  का  मामला  तरूण  गोंगोई  जी  बंड  हैं  ।
 उन्होंने  एक  वयान  दिया  जिसमें  उन्होंने  कहा  कि  गेहूं  सरप्लस  हम  एक्‍्सपीट  एक्सपोर्ट'कर

 सहे  15  दिम  बाद  उन्होंने  इम्पोर्ट  किधा  ।  जिस  कीमस  पर  एंक्सपौर्ट  किया  बह  जहुत  फम  थी'जीर

 इ्पोर्ट  बहुंत  भारी  कीमत  पर  किमा  कॉरश  मम  में  ऑर्शेकाएं  पैदा  हुई  और  शआपंने  केही  कि

 फ्जोंकि  टेक्‍कशीकली  बह  काम  शोको  प्रस्ताथ  नहीं  हो  सकता  है  शगंलिंए  मैं  193  इसकी  एक  के

 में  रखता  हूं  ।  लेकिन  हम  छेख  २हे  हैं  कि  यहां  एः  शर्बा  में  एन  दोनीं  विंक्थी  को  कोई

 ३096
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 उत्तर  नहीं  दिया  जा  रहा  दोनों  विषयों  के  बारे  में  न  कोई  आश्वासन  है  थिः  हम  खाद  की  कीमत
 कम  करके  या  उसके  बारे  में  पुनविचार  करके  किसान  को  कोई  राहत  न  को  बात  का
 कनर्विसिंग  उत्तर  है  कि  हमने  गेहूं  के  आयात  के  बारे  में  घपला  क्‍यों  किया  जिसके  कारण  हिन्दुस्तान  के

 किसानों  को  लगा  कि  हमको  तो  कीमत  नहीं  मिलती  ओर  विदेश  के  किसान  को  इतनी  कीमत

 मिलती है  ।

 अध्यक्ष  काम  रोको  प्ररताव  का  उद्देश्य  जनता  का  क्षोभ  प्रकट  सरकार  को

 सैम्दंयौर  करमी  होता  है  ।  टैक्नीकली  वह  परिधि  में  नहीं  हमने  आपकी  बात  स्वीकार  कर  ली  ।

 लेकिन  जनता  का  क्षोम  प्रकट  करने  के  लिए  खाद  के  बारे  गेहूं  के  बारे  सरकार  के  इस

 उत्तर  से  बिल्कुल  असन्तुष्ट  इस  क्षोभ  के  प्रदर्शन  के  रूप  आपका  आदर  करते  हुए  हम  सदन  का

 त्याग  करते  हैं  ।

 3.24  भ्र०  १०

 इस  समय  कली  लाल  कृष्ण  आडवाणी  ओर  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा  भबम  से  आहर  चसे  गये

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  आपसे  इतना  ही  आग्रह  है  कि  जो  विषय

 सरकार  उस  बात  को  भी  नहीं  बता  रही  है  कि  विदेश  के  किसान  को  526  रुपये  क्‍यों  दे  रही
 कनाडा  के  किसान  को  दे  रही  है  लेकिन  अपने  देश  के  किसानों  से  एक्सपक्ट  करती  है  कि  वे

 प्रोडक्शन  यह  सरकार  की  किसान-विरोधी  मीति  जाखड़  साहब  भले  ही  कुछ

 कहें  लेकिन  यह  किसान-विरोधी  सरकार  है  ।

 ]

 श्री  इम्रजीत  गुप्त
 :  हस  प्रस्ताव  के  प्रस्तुत  कर्ता  होने  की  वजह  से  मैं  इन  तीन

 दिलपें  तक  धरर्यपूर्वक  वेठ  कर  तीन  माननीय  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  जवाब  सुन  रहा  मुझे  यह
 कहते  हुए  बहत  दश्ख  होता  है  कि  जिन  बातों  पर  न  सिर्फ  इस  सभामें  बल्कि  बाहर  भी  लोग  उक्तेजित

 हो  गये  उन  दो  विशिष्ट  महों  पर  इनके  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  से  हमें  संतोष  नहीं  हुआ  उनका

 उत्तर  मुद्दे  स  हट  कर  उन्होंने  इस  बात  का  कोई  संतोषजसक  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  कि  यह  सब

 क्यों  ही  गयां  ।  बार  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  और  हमें  गेहूं  का आयात  करना  पड़ा  ।”  यह  एक
 अनोखा  स्पष्टीकरण  है  ओर  मैंने  यह  पहली  बांर  सुना  ।  कीमतों  में  उतार-चढ़ाव  हमेशा  होता  वे

 कहते  हैं  :  इस  कारण  बढ़ीं  क्योंकि  हमने  गेहूं  की  खरीद  की  ।  कोमते  बढ़  गयीं  और  इसलिए
 हमारे  पास  आयात  के  सिवाये  ओर  कोई  चारा  नहीं  इतने  अधिक  दर  पर  आयात  करने  से

 भविष्य  में  एक  लम्बे  समय  तक॑  हमारी  कृषि  व्यवस्था  ठप  पड़  जायेगी  ।

 क्री  बलराम  जाखड़
 :  मैं  सहमत  नहीं  हूं  ।

 भरी  इम्त्रजीत  सुप्त  :  मैंने  यह  भाज्ा  नहीं  की  थी  कि  आप  सहमत  होंगे  ।

 शो  कलरशाश  आस  :  हमने  यह  स्पष्ट  किया  कि  ऐसा  क्‍यों  किया  गया  यह  हमारा
 ईरादा  नहीं  है  ।  यदि  हमारे

 पास  यह  उपलब्ध  होता  तो  हम  आयात  नहीं  करते  ।  उसमे  सिफ  एक  ही  प्रश्न

 निहिंत  है  कि उस  समय  हम  देश  को  भूखा  नहीं  मार  सकते
 )

 307
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 वलराम  7.

 भरी  संफुद्दीन  चोधरो  हमारे  देश  में  पर्याप्त  खाद्यान्न  उपलब्ध  फिर  यह  प्रं्न

 कंस  उठ  खड़ा  हुअ

 भी  इन््रजीत  गुप्त  :  सरकार  के  अनुसार  खाद्यान्न  के  मामले  में  हम  आत्म-निर्मर  हो  गये

 पुरे  विश्व  में  हम  यह  कह  रहे  हैं  कि  खाद्यान्न  के  मा'ले  में  हम  आत्म  निर्मर  )

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैंने  आपको  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इसके  लिये  किसानों  की  भरफ़ाई

 करने  हेतु  हम  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  )

 श्री  विश्वन/य  प्रताप  सिंह  :  आम  कृषि  नीति  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  दिया  गया  है  परन्तु
 उर्वरक  आयात  के  सम्बन्ध  में  किसी  भी  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  कोई  भी  जबाब  नहीं  दिया जा  रहा

 उवंरकों
 की  कीमतों  में  वृद्धि  का  तथा  चावल  और  गेहूं  आयात  किये  जाने  के  कारणों  ,  को  स्पष्ट

 नहीं  करने  का  हम  प्रबल  विशोध  करते  हैं  ।  हमने  बहिष्कार  करने  का  तथा  इस  चर्चा  में  आगे  भाग

 नहीं  लेने  का  निश्चय  किया  है  ।

 3.28  भमण०  प०

 इस  समय  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  और  कुछ  अन्य  सवस्य

 सभा  भषन  से  बाहर  चले  गये

 )

 े  श्रो  श्फुद्दीन  चोधरों  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  आप  किसानों  की  रक्षा  किस  प्रकार  से
 करेंगे  ।

 खादाय  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सरुण  गगोई  )  :  आपने  कल  क्यों  नहीं
 पूछा  ?  मैं  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  देने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  )

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यदि  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  व्यापारी  जमाखोरी  कर  रहे  थे  और

 इसी  कारण  कमी  हो  गयी  थी  तो  आपने  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की  ?  जमाखोरों
 और  व्याथारियों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गयी  थी  ।

 3.29  म०  प०

 इस  समय  थ्री  इस्त्रजीत  गुप्त  और  कुछ  अभ्य  सदस्य

 सभाभवन  से  बाहर  चले  गये

 )

 श्रो  सेफुदूबोत  चोधरी  :  आपने  15,000  करोड़  रुपया  क्‍यों  खर्च  किया  ?

 श्रो  जशुदेश  आधार्थ  :  आपने  कोई  सम्तोवषजनक  उत्तर  नहीं  दिया

 क्रो  तरुण  गगोई  :  जब  मैं  उत्तर  दे  रहा  था  आप  उपस्थित  नहीं  थे  ।  आपने  मुझसे  कल  कोई

 नहीं किया ?
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 श्री  सेफुद  दीन  चोधरी  :  उन्होंने  इसका कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  उर्वरक की  कीमतों में
 वृद्धि होने  से  किस  प्रकार  वे  छोटे  और  मंभोले  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करेंगे  ।  किस  प्रकार  आप
 छोटे  और  सीमान्स  विसानों  की  रक्षा  करने  जा  रहे  आपने  इसका  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 हम  बहिष्कार  कर  रहे  हैं  ।

 3.291  झ०  प०

 इस  समय  भ्रो  चोधरी  ओर  कछ  अन्य  सदस्य
 सभा  भवन  से  बाहर  चले  गये

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  और  कोई  बात  है  ?  गैर  सरकारी  सदस्यों  की  कार्यवाही  शुरू  करने  के

 लिए  हमारे  पास  दो  या  तीन  मिनट  रह  गये  हैं  ।

 ]

 श्री  अनन्तराव  देशमुख  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  ऐसा  बताया  कि  हर  कमोडिटी  की

 हमने  सपोर्ट  प्राइस  तय  की  है  और  बाजार  में  जब  भाव  कम  हो  जाते  हैं  तो  सफोर्ट  प्राइस  पर  उनका

 माल  हम  खरीदते  आज  महाराप्ट्र  की  यह  हालत  है  कि  ज्यार  को  बीमते  बहुत  कम  हो  गरईई

 इसमें  आपने  कया  इन्फ्रास्ट्रक्बर  बनाया  आपने  जो  सपोर्ट  प्राए्स  डिक्‍्लेयर  की  उस  प्राइस  के

 हिसाब  से  वह  पूरी  कमोडिटी  लेने  की  क्या  आपकी  यंत्रणा  है  ?
 ढ डः
 ँ

 ]

 थ्रो  बलराम  जाखड़  :  मैंने  इसी  बात  का  उल्लेख  किया  जव  भी  कमी  हो  तो  मैंने  उनको

 बोला  है  कि  फौरन  जाकर  काम  करो  ।  मैं  बोला  कि  आप  इसको  पहले  करि

 |

 श्री  तरुण  गगोई  :  वे  पहले  ही  मुभसे  कह  चुके  हैं  और  हम  इसे  खरीदने  जा  रहे  हैं  ।  इसे  हमारे

 ध्यान  में  लाया  गया  है  और  मैं  भारतीय  खाद्य  निगम  को  निर्देश  दे  दूंगा  ।

 ]

 श्री  अनम्तराव  भ्रध्यक्ष  मैं  आपके  जरिये  मंत्री  जी  को  यह  बताना  भाहता  हूं  कि

 जब  कमोडिटी  बाजार  में  आती  उस  वक्‍त  अगर  आपकी  यंत्रणा  नहीं  रहे  तो  फिर  वह  किसी  काम

 नहीं  है  ।

 भरो.तरुण  गगोई  :  हम  इसकी  ख़रीद  करेंगे  ।  मैं  यह  आएवासन  दे  रहा  हूं  कि  मुे  जिस  बस्तु
 का  प्रस्ताव  मिलेगा  मैं  उसकी  खरीद  करूंगा  ।

 लो  अशोक  अनम्तराव  देशमुख  :  सरकारी  प्राधिकारियों  द्वारा  महाराष्ट्र  में  विभिन्‍न

 महत्वपूर्ण  फललों  के  उत्पादन  लागत  के  सम्बन्ध  में  मैंने  जानकारी  प्राप्त  क॑  उर्वरक  और  मजदूरी
 की  दिहाड़ी  सहित  अन्य  आवश्यक  आदानों  की  कीमत  बढ़ती  है  तो  कृषि  उत्पादों  की  घोषणा  करने  से

 पूर्व  इन  सभी  तथ्यों  पर  विचार  करना  अत्यस्त  आवश्यक  हो  जाता  अन्यथा  हमारे  किसान  मौजूदा

 हालात  में  खाद्यास्त  उत्पादन  कार्यक्रम  को  नहीं  चला  पाएंगे  ।
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 उड़ीसा  राज्य  के  लिए  विशेष  वित्तीय  सहायता  विधेयक  27  1992

 ————  ..  ..  तल  ललित  5  न

 अज्ञोक्त  आनन्तराव  देशभुख्त

 आपसे  अनुरोध  है  कि आप  इस  मामले  प*»  गम्भीरता  से  गौर  करें  अन्यथा  हमारी  कृषि

 अर्थव्यवस्था  खतरे  में  पड़  जायेगी  हमारी  आत्म  निर्मरता  को  खतरा  हो  जाएगा  और  यहां  तक  कि

 हमारी  आर्थिक  स्वतन्त्रता  भी  खतरे  में  पड़  जायेगी  ।  ।

 इसके  साथ  जो  कापी  है  यह  मैं  श्री  बलराम  जाखड़  जीं  को  देता  हूं  ।  )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  आपको  प्रश्न  पूछना  है  ।

 ]
 यह  ठीक  नहीं  है  ।  देशमुख  जी  ऐशे  मत  कीजिए  ।  यह  कोई  घर  नहीं  आप  इ४  इनके  कक्ष

 में  दीजिए  ।

 श्री  थी०  एस०  विजपराघवन  :  क्‍या  केरल  के  लिए  कीई  ऐँकंमुंश्त  कांय्रेम

 बनाया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  गँर-सरकारी  सदस्यो  का  कार्य  ।  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  ।

 सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 झ्ली  अर्जुन  चरण  सेठी  ।

 3.3]  म०  प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 उड़ोशा  राक्ष्य  के  लिए  चिश्षेष  वित्तेथ  सहायशा  क्ियियकਂ

 ]
 भो  अर्जुन  चरण  सेठो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों

 जनजातियों  के  कल्याण  तथा  खनिज  सम्पदाओं  के  विदोहन  तथा  उचित  उपयोग  कै  लिए

 उड़ीसा  राज्य  को  व्शिष  वित्तीय  खहाक्ख  देने  का  उपकन्ध  करने  वहलें  विधेयक  कीं  पुर:श्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  ।

 ज्वाध्यअ  महोवदथ  :  प्रष्म  यह  है  :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  तथा  खनिज  सम्पद्राओं
 के  विकास  हन  तथा  उचित  उपयोग  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  को  विशेष  ब्रित्तीय  सहायता

 न  +  +-  जन  जनन-नम कम+क  5  ट०ज  ल ेजनम  ॥  3७ लीला  See  क  ००  ene  हक

 *दिनाक  27-11-92  के  भारत  के  असाबारण  भक््ग  2,  खंण्ट  2?  में  प्रकासित  ।
 लीजिभ---यण:-जननन
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 6  1914  विशेष  शक्षणिक  सुविधा  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे
 माता-पिता  के  बच्चों  के

 लिए )

 देने  के  लिए  उपवन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताध  स्वक्कलुत  हुआ  ।

 भरी  अर्जुन  चरण  सेठी  :  मैं  क्थिबक  प्रुर/स्थाफ्ति  करता  हूं  ।

 3.314  म०  व०

 जनसंस्या  नियंत्रण  झौर  परिवार  कल्यारप  विधेयक

 की  राज्य  सोस्तकर  शास्त्री  :  मैं  प्रस्ताव  कश्ता  हूं  कि  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को
 नियंत्रित  करने  के  उपायों  और  छोटा  परिवार  झ्ञानदंड  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  उससे  सम्बन्धित  मामलों

 का  उपवन्ध  करने  वाले  विधेय  क  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  किक्रशिस  करने  के  उपायों  और  छोटा  परिवार  मानदंड

 को  प्रोत्साहन  देने  वाले  तथा  उससे  सम्बन्धित  मामलों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ओो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.32  झ०  प०

 विशेष  शरक्षणिक  सुविधा  की  रेखा  के  नाये  रह  रहे

 माता-पिता  के  बच्चों  के लिए  विधेयक

 ]
 कली  डो०  बेंकटेइवर  राव  -  मैं  श्रस्ताव  करता.हूं  कि  गरीब्री  रेखा  से  नीचे  रह  रहे

 माता-पिता  के  बच्चों  के  लिए  विशेष  हक्षणिक  सुविधाएं  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने
 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अन्ुख्नत्ति  दी  जाये  ।

 उपाध्पक्ष  महोदय  .  प्रषध्न  बह।है

 गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  माता-पिता  के  बच्चों  के लिए  विशेष  शैक्षणिक
 सननननननननम-+नन-म-+-नन-+-+म  मन  आ  9»  -  +  ४  अल

 274-1692  के  भारत  के  भाग  2,  जंड  प्रकाशित  ।
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 सुविधाएं  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 डो०  वेकटेश्वर  राव  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.328  म०  प०

 सं  विधान  विधेयक  356  श्रौर  357  का  लोप)*

 ]
 श्री  डी०  वेंकटेह्वर  शव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 महोदय  :  प्रशन  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ्रो  डो०  र/व  :  मैं  विधेयफ  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.33  म०  प०

 मद  नि्षंध  विधेयक

 ]
 भो  डो०  बेंकटेहबर  राब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पूर्ण  मच्यनिषेष  तथा  तत्संगत

 विषयों  काप्रृउपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 पर्ण  मच्चनिषेध  तथा  तत्संगत  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ओर  डो०  बेंकटेश्वर  राव  :  मैं  विभेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 जाना
 i  सकक्‍इ  लत  न  सक्‍  कसी  3.  33--7+  7 +:3+आन€स: सऊस  क्‍  5:  ड४  कनफकक्‍फसस्‍क्‍स्‍

 +दिनांक  |-92  के  भारत  के  असाधारण  के  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  |

 0:
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 संशोधन )
 a  *ज  न  जकननमकन  3  पता  स्‍नननकननननीीीयीीणननन जननी  नल  न  जाओ  कल  नीीन  बा  ——  >>.

 3.33;  भ०  प०

 युवा  कल्यारत  विधेयक

 भ्रो  डी०  बेकटेह्वर  राब  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  देश  में  युवाओं  के  विकास  के

 लिए  एक  व्यापक  नीति  बनाने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 देश  में  युवाओं  के  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  नीति  बनाने  के  लिए  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”'

 श्री  डी०  बेंकटेहवर  राव  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 री

 3.34  म०  प०

 हिन्दू  विवाह  विधेयक

 5,  प्रादि  में

 श्री  रालनाथ  सोनकर  शारत्रो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  हिन्दू  विवाह
 1955  में  मौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 हिन्दू  विवाह  1955  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  विधेयक  पर:स्थापित  करता  हूं  ।

 क्वा

 अ>क  बन  ल  6-3  +  ने  अमाननानन-न  तक  के  न

 +*दिनांक  27-11-92  के  मारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित

 जन
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 महिलाओं  के  लिए  सेनाओं  में  )  पदों  का  27  1992

 आरक्षण  विधेयक
 जल»  जला

 3.3534  भस०  प०

 मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  स्थायो  न्यायपीठ  को

 विधेयक *

 ]

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रायपुर  में  मध्य  प्रदेश
 उच्च  न्यायालय  की  एक  स्थायी  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रायपुर  में  मध्य  प्रदेश  उच्च  ग्यायालय  की  एक  स्थायी  स्यायपीठ  की  स्थापना  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  Vy
 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 डा०  लक्ष्मीनाशायण  पए््डेय  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दिलीप  संधानी  ।  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 ३.36  म०  प०

 महिलाओं  के  लिए  सेवाओं  पदों  का

 ँरक्षरम  विधेयक

 ]
 शौसतो  भायना  सिललिया  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  सरकारी  सेवाओं  में

 महिलाओं  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  और  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सरकारी  सेवाओं  में  महिलाओं  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  और  उससे  सम्बन्धित
 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  मैं  विधेयक  पुर  स्थापि  करती  हूं  ।

 5“  न  न  हन+  &#+  ॑&औ

 *+27-1  1-92  के  भारत  के  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 6  1914  )  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  में  ओर  उपभोक्ता  वस्तुओ के  पैकेटों
 पर  भारतीय  भाषाओं  का  उपयोग  विधेयक

 ड&न  वजन  3लणकीडक्‍डज++3-:5ू+सफससफसफसफजक्सक  5८  न्‍नचचच:ााॉच- न  तन  भत  लिन  निलाओ  अन्‍निज-++«  नानी  अधीन

 3.36  म०  प०
 के

 प्राचोन  संस्मारक  तथा  पुरातत्वोय  स्थल  भ्रोर  भ्रव्शेब

 विधेयक  5  में  संशोधन
 )*

 अनुबाद ]
 श्रो  संबद  शाहाब्रहीन  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  प्राचीन  संस्मारक  तथा

 पुरातत्वीय  स्थल  और  अवशेष  ।  958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएन  यह  है  :

 प्राचीन  संस्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थन  और  अवशेष  1958  में  और
 संशौधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  संयद  शाहाबुह्दीन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.361  म०  ५

 ;  विदेशियों  विधयक  विधेयक  9  में  संशोधन)*

 श्री  संयद  शाहाबुद्दोत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विदेशियों  विषयक  1946
 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 ५ १४
 t

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 4  विदेशियों  विषयक  1946  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताच  स्वीकृत  हुआ  tf

 श्रो  संयद  शाहाबरुद्दोन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 का

 :  3,37,  भ०  प०
 है

 हे
 वाणिज्यिक  विज्ञापनों  में  और  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  पेकेटों  पर

 भारतोय  मावाश्रों  का  उपयोग  विधेषक*ਂ

 ,
 हर

 राषबल  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सभी
 ह

 ऋदिनां  मवस्थर  1992  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  ?  में  प्रकादिस  ।
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 दंड  प्रक्षिया  संहिता  विधेयक  125  आदि  के  27  1992

 स्थान  पर  नई  धारा  का  प्रतिस्थापन )

 वाणिज्यिक  विज्ञापनों
 में  और  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  पंकटों  पर  हिन्दी  भाषा  और  एक  अन्य  भारतीय

 भाषा  के  उपयोग  को  अनिवार्य  करने  तथा  तत्संबंधी  विषयों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  कਂ  ने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदरन  यह  है  :--

 सभी  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  में  और  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  पैकटों  पर  हिन्दी  भाषा

 और  एक  अन्य  भारतीय  भाषा  के  उपयोग  को  अनिवाय॑  करने  तथा  तत्संबंधी  विषयों  के  लिए
 उपबंध  करने  वाले  बिथेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताय  स्वीकृत

 डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  मैं  विधेयक  पुर  स्थापित  करता  हूं  ।

 3.372  म०  प०
 न  ल्‍्+

 संसद  सदस्य  भत्ता  पेंजन  विधेय  ८*

 3  में

 ]

 श्री  पथन  कुमार  बंसल  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संसद  सदस्य  भत्ता

 तथा  पेंशन  1954  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्र:स्थापित  करने  की

 मति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह

 संसद  सदस्य  भता  तथा  पेंशन  1959  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  पैन  कुमार  बंसल
 :

 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.38  म०  प०

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 धारा  125  प्रादि  के  स्थान  पर  नई  धारा

 का  प्रतिस्थापन

 )
 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  मैं  प्रस्ताव  १  रती  हूं  कि  दंड  प्रक्रिया  ,,

 1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 || .
 27  1992  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाक्षित  ।
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 6  1914  सरकारी  स्थान  अधिभोगियो  की  बेदखली )
 संशोधन  विधेयक  2  में  संशोषन )

 a  गकननममग-ननननकन  ८१०७०  ५७+*०-+ल-ननननीननाननाननन  re  ५०.  अनफगन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह

 दंड  प्रक्रिया  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ओमतो  सुशीला  गोपालन  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 3.38}  भ०  म०

 श्रलोगढ़  मुस्लिम  विष  विद्यालय  विधेयक *

 8  मे  संशोधन

 ]
 श्री  सेयद  शाहाबुद्दोन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  अलीगढ़  मुस्लिम

 विश्वविद्यालय  अधिनियम  1920  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 पुर:स्थापित  करने  की

 मति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रषघन  यह  है

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1920  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 शो  संयद  शाहाबुद्दीत  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 3.39  भ०  प०

 तरकारो  स्थान  ग्रथिमागियों  की  बेद  )

 संशोधन  विधेयक  2  में

 भ्रो  संयद  शाहाबुद्दीत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सरकारी  स्थान

 अधिभोगियों
 वी  19  1

 में  और  संशोषन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 दिनांक  27  92  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।

 ३17



 विधान  आदेश  27  :(  ०2
 विधेयक  में  संशोधन

 सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  को  199)  में

 और  संशोधन  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  संयद  शाहाबुद्दीत  :  मैं
 विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.39.  म०  प०

 प्रति  छात्र  प्रवेशारथ  शुल्क  प्रतिधरंध  विधेयफ*

 श्री  चिस  बसु  :
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  शिक्षा  संस्थाओं  द्वारा  लिये  जाने

 बाले  प्रति  छात्र  प्राशाय॑  शुल्क  का  प्रतिषेध  करने  तथा  तत्संबंधी  विषयों  का  उपयंध  करने  वाले

 यक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 शिक्षा  संस्थाओं  द्वारा  लिये  जाते  वाले  धत्ति  छात्र  प्रवेशार्य  थुल्क  का  प्रतिषेध  करने

 तथा  तत्यंबंधी  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेय्रक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।”

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 श्रो  चित  बसु  :
 हैं  विगेयक  पुरः:स्थापित  करता  हूं  ।

 +  40  म०  प०

 संतितन  जनमाति:ं)(उर

 विधेपक  में

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  सदय  में  श्री  भगवान  शंकर  रावत  द्वारा
 7

 1992  को  प्रस्तुत
 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जायेगा  :--

 जन  विधेयक
 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।'

 श्री  राम  टहल  चौधरी  उपस्थित  नहीं  हैं  |  श्री  रमेश  चन्नितला  अब  बोल  सकते  हैं
 ।

 भरी  रमेश  चेन्नितला  :  श्री  भगवान  शंकर  रावत  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक

 में  अतिरिक्त  बातों  के  समर्थन  में  मैं  खड़ा  हुआ  हूँ  ।  यह  विधेयक  मुख्य  रूप  से  एक  खास  संप्रदाय  यानी

 बंजारा  संप्रदाय  को  अनुसूची  में  शामिल  करने  के  लिये  सामाजिक  और  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े
 है
 दूसरे  संप्रदाय  भी  हैं  जो  सची  में  शामिल  होने  की  सारी  छर्ते  पूरो  करते  निःसंदेह  उत्तर  प्रदेश  में

 नल  न सीना :णफप्ि:भिभ।"/:फ:ईिभ  »भमभफतफहतफा _.  वसभसारअनऊअअअभाननमाा सनम
 दिनांक  27  नवम्बर  के  भारत  के  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 6  1914  )  संविधान  जनज  आदेश

 )  विधेयक  में  संशोधन

 बंजारा  संप्रदाय  को  अन्य  पिछड़  वर्ग  की  श्रेणी  में  रखा  गया  कुछ  अन्य  संप्र  दायों  की ओर
 से  भी  सूची  में  शामिल  करने  की  मांग  की  जा  रही  है  ।  अतः  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह
 एक  व्यापक  विधेयक  लेकर  आयें  जिससे  दूसरे  संप्रदायों  की  मांगों  की  भी  जांच  की  जा  सके  और  उन्हें

 सूथी  में  शामिल  किया  जा  सके  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  धर्म  परिवतेन  कर  बने  इसाइयों  को  केरल
 में  धर्म-परिवर्तेत  कर  बने  इसाई  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  की  सूची  में  शाभिल
 करने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  इसाई  धर्म  स्वीकार  कर  लेने  के  बाद  भी  उनकी  हालत  दयनीय  है  ।  थे  लोग

 बहुत  ही  खराब  दक्षा  में  रह  रहे  उन  लोगों  ने  ईसाई  धमं  स्वीकार  कर  लिया  किन्तु  उनकी

 जिक  और  आर्थिक  पृष्ठभूमि  वही  उन्हें  सरकार  की  तरफ  से  कोई  मदद  प्राप्त  नहीं  हो  रही  है  ।
 वे  लोग  सूची  में  शामिल  होने  की  मांग  कर  रहे  उन  लोगों  को  अनुसूचित  जाति  और  अनु

 सूचित  जनजाति  के  रूप  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  मेश  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध
 ?

 कि  वह  इस  पर

 विचार  केन्द्रीय  सरकार  को  बहुत  सारे  अम्यावेदन  दिये  गये  हैं  और  राज्य  सरकार  ने

 उन  लोगों  की  आवेदन  की  जांच  भी  की  अतः  उन  लोगों  की  मांग  पर  बिचार  करने  का  यह  उपयुक्त
 समय  है  ।  इसी  प्रकार  से  लक्षद्वीप  ओर  दूसरे  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  दु,छेक  क्षेत्रों  मं  मछआरे  हैं  जिन्हें

 जनजाति  समझा  जाता  उनकी  सामाजिक  और  आथिक  दगाओं  पर  भी  विच्षार  किया  जाना

 चाहिए  ।  अतः  यहां  केवल  बंजारा  संप्रदाय  ही  नहीं  बल्कि  दूसरे  संप्रदायों  और  वर्गों  के  लोग  भी  हैं

 जिन्हें  काफी  पीड़ा  केलना  पड़  रही  है  और  जो  लोग  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों

 की  सूची  में  शामिल  होने  की  सारी  शर्ते  पूरी  करते  उन  लोगों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन  मांगों  को  पूरा  करने  हेतु  माननीय  मंत्री  से  एक  व्यापक  लाने  का  अनुरोध  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  जाली  प्रमाण-पत्रों  के  संबंध  में  बहुत  सारी  शिकायतें

 मिलती  रहती  हैं  ।  सरकार  को  इस  मामले  को  गंभीरता  से  लेना  चाहिए  और  ऐसे  जाली-प्र  माण  पत्रों  के

 आधार  पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  लाभ

 उठाने  वाले  और  इस  प्रकार  सरकार  से  धोखा  घड़ी  करने  वाले  लोगों  को  कड़ी  सजा  दी  जानी

 जाली  प्रमाण-पत्रों  के  माध्यम  से  अनुस चित  जातियों  और  जनजातियों  को  मिली  सुविधाओं  को  छीनने

 का  प्रयास  करने  वाले  ऐसे  लोगों  को  कड़ी  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।

 दूसरी  वात  जो  मैं  यहां  उठाने  जा  रहा  हूं  वह  कुछेक  संप्रदायों  के  नामों  को  वदलने  से  संबंधित

 हैं  ।  कुछेक  संप्रदाय  अपने  जातियों  का  नाम  बदलने  की  मांग  कर  रहे  क्योंकि  उनके  पुराने  नाम  अपमान

 जनक  हैं  ।  इस  लिये  नामों  को  बदलने  की  इस  मांग  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 सामान्य  सूची  बनाने  की  एक  अन्य  मांग  भी  है  ।  पूरे  भारत  के  विभिन्‍न  राज्यो  में  समान

 जिक-आर्थिक  स्थिति  और  दशा  में  रहने  वाले  संप्रदायों  को  विभिन्‍न  नामों  से  जाना  जाता  मेरा  अनुरोध
 है  कि  ऐमे  संप्रदायों  के  लिये  पूरे  भारतवर्ष  में  एक  सामान्य  नाम  होना  चाहिए  ।  इस  पहलू  पर  भी

 क्षित  रूप  से  विचार  होना  चाहिए  ।

 मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  एक

 व्यापक  विधेयक  लेकर  जिससे  विभिन्‍न  संप्रदायों  को  सूची  में  शामिल  करने  की  लम्बे  समय  से

 चली  आ  रही  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  राज्य  सरकारें  अपनी  मांगे  पहले  ही  भेज

 चूकी  मैं  एक  बार  फिर  सरकार  से  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  का  अनुरोध  करता  हूं  जिससे  इन

 पीड़ित  लोगों के  साथ  न्याय  दो  सके  ।
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 डा०  लक्ष्मी  न/रायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  श्री  भगवान  शंकर  राव  जी  द्वारा

 प्रस्तत  विधेयक  उत्तर  प्रदेश  क्री  जाति  विशेष  को  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  में  सम्मिलित  किए  जाने  के  सम्बन्ध

 में  ऐसे  विधेयक  पर  सही  ढंग  से  विचार  किया  जाना  जरूरी  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  किसी  जाति

 विशेष  को  शामिल  करने  का
 प्रशन  नहीं  ऐसी  अनेक  जातियां  विभिन्‍न  प्रदेशों  में  हैं  जिनको  उन  क्षेत्रों

 में  अनुसूचित  जाति  में  या  अनुसूचित  जन-जाति  में  शामिल  किया  जा  सकता  है  और  इसी  दृष्टि  से  मैं

 अपने  विचार  रखना  चाहूंगा  ।  यह  ठीक  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  जो  बग्जारा  जाति  वह  उपेक्षित  रहां

 इसी  तरह  मध्य  प्रदेश  में  भी  बन्जारा  जाति  उस  जाति  को  भी  किन  जातियों  में  शामिल

 किया  गया  है  *पष्ट  नहीं  है  क्योंकि  इसके  लिए  स्पष्ट  जातीय  व्यवस्था  होनी  चाहिए  इसी  प्रकार  से

 मीणा  जाति  है  ।  इसको  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  क्षेत्रों  मे ंसवरर्ण  माना  जाता  है  और  ऊुछ  इलाकों  में  शेडयूल्ड

 ट्राइब्स  माना  जाता  यह  दो  प्रकार  की  परिस्थितियां  एक  जिले  में  दूसरी  और  दूसरे  जिले  में

 अलग  तरह  की  इसी  प्रकार  ?  राजस्थान  में  भी  राजपूत  मीणा  जाति  है  तो  उनको  आदिवासी  में

 शामिल  किया  जाता  है  और  कट  सामान्य  में  ।  इस  प्रकार  की  कई  विसंगतियां  हैं  जो  हमारी  पिछड़ी

 आदिवासी  या  अनुसूचित  जाति  के  बारे  में  कारवेलिया  एक  बिखरी  हुई  जाति  है  जो

 उधर  घूमकर  अपना  व्यवसाय  करने  वाले  लेकिन  उस  जाति  की  संविधान  में  कोई  व्यवस्था  नहीं

 इस  पर  विचार  किया  जाना  आवश्यक  बन्जारा  जाति  को  न  केवल  सामाजिक  दृष्टि
 आध्िक  रूप  से  अपितु  शर्क्षाथक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  जाति  है  इसलिए  इसको  शामिल  करना  चाहिए  ।

 केवल  उत्तर  प्रदेश  के  संदर्म  में  ही  नहीं  वल्कि  अन्य  प्रदेशों  के  संद्मं  में  भी  होना  एक  और

 बाछडा  जाति  है  जो  उपेक्षित  और  बहुत  बड़ी  संख्या  में  वे  जातियां  मध्य  प्रदेश  और

 उत्तर  प्रदेश  में  भी  विद्यमान  लेकिन  उनको  न  तो  पिछड़ी  जाति  में  गिना  जाता  है  और  म  ही

 अनुसूचित  जाति  तथा  जनजाति  में  गिना  जाता  इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इस

 सम्बन्ध  में  विचार  होना  चाहिए  ।  ऐसे  ही  एक  बैरागी  या  जोगिया  जाति  है  जो  कि  बीन  बजाकर  सांप

 पकड़ते  लेकिन  उनको  अनुसूचित  जनजाति  में  नहीं  गिना  जाता  और  न  ही  पिछड़ी  जाति  में  गित्ता

 जाता  सभी  प्रदेशों  से जानकारी  ली  जाये  कि  उनके  प्रदेश  में  किम-किन  जातियों  को  पिछड़ी

 जातियों  में  गिना  जाता  है  और  किन-किन  को  आदिवासी  क्षेत्रों  में  गिना  जाता  ऐसे  ही  अनुसूचित

 जातियों  में  भी  कई  लोग  शामिल  होने  से  वंचित  अनुसूचित  जनजाति  में  ढोल  बजाने  वाले

 आते  लेकिन  उनको  अनुसूचित  जाति  में  या  कुछ  जगह  अनुसूचित  जनजाति  में  नहीं  गिना  जाफर

 सवर्ण  मान  लिया  गया  है  ।  इससे  उनको  राजकीय  सुविधायें  जो  मिलनी  चाहिए  वे  नहीं  मिल  पातीं  ।

 इस  कारण  वे  भूठे  प्रम'ण-पत्र  बनवाते  ज्यादा  अच्छा  हो  कि  राज्यों  से  जानकारी  लेकर  एक

 समयवद्ध  कार्यक्रम  बनाकर  इस  पर  विचार  किया  जाये  और  फिर  सूची  बनाई  जाये  |  तब  इन  आथिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  लोगों  सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़े  लोगों  अनुसूचित  जाति  या  जनजाति  के  लोग

 हालत  ठीक  होगी  और  इनके  साथ  न्याय  होगा  ।

 मैं  मीणा  जाति  के  बारे  में  कहना  चाहता  एक  राज्य  में  किसी  एक  जिले  में  अनुसूचित
 जनजाति  में  माना  जाता  है  तो  वे  अपनी  जमीन  नहीं  बेच  लेकिन  उसी  राज्य  में  इनको  दूसरी

 जगह  या  जिले  में  नहीं  माना  जाता  वहां  ये  जमीन  बेच  सकते  हैं  और  खरीद  सकते  इसलिए  इस

 विषमता  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  |  इस  विधेयक  पर  समग्र  रूप  से  विचार  होता  चाहिए  और  एक
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 )  विधेयक  में  संशोधन

 काम्प्रीहेंसिव  बिल  लाना  चाहिए  ।  मैं  मंत्रीजी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  थे  एए  ऐसा  थिल  लाएेंगे  ताफि  इस

 क्रकार  की  जो  विषमंताय  हैं  वे दूर  हों  और  हम  जो  उपेक्षित  जातियां  हैं  उनको  सुविधाये  दे

 प्रोल्सफहत  दे  सकें  और  उनके  साथ  सामाजिक  न्याय  भी  कर  सके  ।

 ]

 श्री  नीतीश  कमार  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  भगवान  शंकर  रावत  द्वारा  प्रस्तुत  इस
 विधेयक  का  समर्थन  करता  इन्होंने  उत्तर  प्रदेश  के  मामले  से  सम्बद्ध  यह  विधेयक  रवा  है  बंजारा
 जाति  को  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  सम्मिलित  करने  के  आरे  इसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।
 इसके  साथ  ही  मैं  आपके  समक्ष  इस  बात  को  रस्तना  चाहता  हुं  कि  पूरे  देश  में  विभिन्‍न  प्रदेशों  मं  इस
 प्रकार  की  कई  जातियां  हैं  जिनका  शैक्षणिक  और  कई  अर्थों  में  सांस्टति  स्तर  वही  है  जो

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  का  लेकिन  एक  बार  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  त॑यार  हो  गई  और
 उल  संघी  में  फिंसी  और  जाति  विशेष  कों  सम्मिलित  करने  में  अब  काफी  दिक्कत  होती  है

 ।  हम  आपके
 से  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहते  हैं  कि  इसके  बारे  में  पूरे  देश  में  एक  नीति  वनाकर  सर्वेक्षण

 करा  लिया  जाये  और  जो  इस  प्रकार  की  जातियां  हैं  **

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  के  लिए  दो  घंटे  का  समय  दिया  गया  था  और  वह  4  बजमने  में
 5  मिनट  पर  समाप्त  हो  जायेगा  ।  अभी  मी  इस  चर्चा  म॑ं  अनेक  माननीय  सदस्य  भाग  लेना  चाहते  हैं
 और  मंत्री  महोदय  जी  को  भी  जवाब  देना  क्‍या  सभा  की  इच्छा  है  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  का

 समय  बढ़ाया  जाए  ?

 [  हिन्दी  ]

 बसे  भौहम  सिंह  :  उसको  आधा  घंटा  में  खत्म  करें  और  आगे  वाला  बिल  लिया

 जाये  ।  फिछले  सत्र  में  भी  इस  पर  काफी  बहस  हो  चुकी  है  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अतः  आधे  घंटे  के  इस  समय  में  हन  सभी  पांच  वक्‍ताओं  को  अपने  भाषण

 परे  करने  घाहिए  और  इस  समय  में  माननीय  मंत्री  जी  को  भी  जवाब  देना  होगा  ।

 ]

 क्री  नीतीश  कूमार  :  उपाध्यक्ष  इस  प्रकार  की  कई  जातियां  विभिन्‍न  प्रान्तों  में  छ्टी
 हुई  है  जिसकी  मैं  चर्चा  कर  रहा  आप  एक  नीति  बनाकर  पूरे  देश  में  सर्वेक्षण  कथ  और

 उसके  आधार  फर  इस  सूचो  में  वेसी  जातियों  को  शामिल  किया  जाये  जिनका  सामाजि  ,  शैक्षणिक  स्तर

 अनुसूचित  जातियों  के  समान  हो  और  अनुसूचित  जाति  के  अनुसार  ही  प्रकार  का  उनके  लिए

 संशोधन  होना  चाहिए  ।  मेरे  बिहार  प्रदेश  में  बेलदार  नाम  वी  जातियां  एसका

 शैक्षणिक  स्तर  अनु०  जाति  के  लोगों  की  तरह  ही  वहां  प*  यह  माग  होती
 +ही  है  और

 बहा  विधोगसभा  में  सवाल  भी  उठता  रहा  है  और  सरकार  की  ओर  से  भी  यह  बात  उठती  रही
 आपसे  आग्रह  है  कि  इन  जातियों  को  भी  शामिल

 किया
 जाये  ।  इसी  प्रकार  की  एक  जाति  पान  है

 जो  अनुसूचित  जाति  के  स्तर  पर  यदि  आप  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  वेखेंगे
 तो  ऐसी  कई  जातियां



 )  विधेयक  में  संशोधन

 3  सलममन्‍न्‍मममम--%नमनमकननन-न-
 नीतीश  कुमार  ]

 मिलेंगी  जिनका  सामाजिक  और  शैक्षणिक  स्तर  अनुसूचित  जाति  की  तरह  है  और  यह  पान  जाति  भी

 वैसी  ही  इस  जाति  का  स्तर  भी  उस  इलाके  में  काकी  कमजोर  इसलिए  आपके  माध्यम  से

 सरकार  से  आग्रह  ऊरूंगा  कि  इन  जातियों  को  भी  अनुसूचित  जाति  की  श्रेणी  में  रखा  जाए  ।

 00..."

 उपाध्यक्ष  एक  बार  पुनः  सरकार  से  निवेदन  है  कि  एक  नीति  निर्धारण  हो  जिसमें  इनका

 सर्वेक्षण  कराकर  उनका  पुनरीक्षण  किया  जाए  ताकि  विभिन्‍न  स्तरों  से  जो  मांग  उठ  रही  उसके

 मुताबिक
 इन  लोगों  की  आकांक्षा  के  मुताबिक  इनको  भी  अप-ट्-डेट  किया  जाए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 |

 श्री  पीटर  जी०  मरबनिआंग  :  अनुसूचित  जनजाति  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति
 के  आदेश  में  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  जनजातियों  की  पहचान  करने  और  उन्हें  इनमें  शामिल  किये  जाने

 की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  लाने  के  लिए  मैं  भी  भगवान  शंकर  रावत  को  बधाई  देता  हूं  ।

 मैं  उत  सभी  मननीय  सदस्यों  ।  सहमत  जिनका  यह  मत  है  कि  सरकार  को

 अन्य  सभी  जनजातियों  और  जातियों  को  शामि  ,  करने  के  लिए  एक  विस्तृत  विधेयक  चाहिए

 ताकि  भा०त  के  संविधान  में  इन्हें  दी  गर्य  सुरक्षा  तथा  अवसर  ४न  सबों  को  प्राप्त  हो  सके  ।

 इस  मुद्दे  पर  मैं  दलित  इसाइयों'की  दशा  के  बारे  में  बोलूंगा  ।  श्री  चेन्नित्तना  इस

 महत्वपूर्ण  पर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  मैं  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  करता घी

 हूँ  ।  पूरे  भारत  में  एक  करोड़  से  अधिक  दलित  रह  रहे  हैं  ।  वे  मध्य  तमिलनाडु
 तथा  भारत  के  सभी  राज्यों  में  अब  मैं  आपके  आ  छे  निहित  अभिप्राय

 को  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  कोई  व्यक्ति  महिला  सिर्फ  इस  कारण  अपने  देश  मे

 अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  अपनी  पहचान
 में

 बैठते  क्योंकि  उन्होंने  इसाई  धर्म  अपना  लिया  है  ।

 भारत  एक  धर्मनिर्पक्ष  देश  एक  धर्मनिरपेक्ष  राज्य  में  लोगों  को  अपनी  मान्यता

 अनुसार  अपना  धर्म  मानने  की  छूट  है

 म०  प०

 यह  धारणा  कि  एक  बार  यदि  आप  इसाई  धर्म  अपना  लेते  हैं  तो आप  अनुसून्तित  जाति

 के  रूप  में  अपने  अधिकार  खो  यह  हमारे  महान  देश  के  संविधान  फे  मूलभूत  सिद्धान्त  के

 व्रिरुद्ध  हैं  ।

 यह  मुद्दा
 काफी  दिनों  ये  उठाया  जाता  रहा  है  ।  मुझे  याद  है  तो  में  राष्ट्रीय  मोर्च  की

 आप्यत /  के  मासनका  अधिकार  जिन  लोगों  ने  बौद्ध  पर्म  अपवाय  उन्हे  राष्ट्रपति  के  आदेश  के

 गत  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।  आज  मैं  यह  नहीं  समभ  पाया  हूं  कि  इन  धर्म  परिवर्तित

 इसाईयों  को  इस  अधिकार  भ  वंचित  रखा  गया  राष्ट्रीय  मोर्च  के  शासनकाल  में  मैं  उन  सांसदों  में

 स्ष  एक  था  जिन्होंने  इस  सम्मानित  सभा  में  इस  मुह  को  उठाया  मु  याद  हैं  कि  श्री  राम  विलास

 पासवान  जी  इस  हस  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  उन्होंने  संधर  ये  आगासी  सत्र  में  इस  मुद्दे  को

 उठाने  का  वायदा  किया  दुर्भाग्यवश  उनकी  सरकार  गिर  गई  और  उनके  द्वारा  किया  भया  वायदा
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 अनुसूची  में  संशोधन  )

 6  191-4  )  संविधान  जनजातियां  )  प्रदेश  |  आदेश
 व

 पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  यदि  आप  उन  आएवासनों  को  याद  क  र॑  तो  आप  देखेंगे  कि  स्पष्ट  रूप  से

 यह  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  दलित  इसाईयों  को  भी  राष्ट्रपति  के  आदेश  के  अन्तगत  शामिल  किया

 जाए  ।  दुर्भाग्यवश  आज  यह  प्रतीत  होता  है  कि  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 मुझे  याद  है  कि  विगत  बजट  सत्र  में  करीब  200  सांसदों  ने  इस  सम्माननीय  सभा  में  एक
 ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  और  इसे  प्रधान  मंत्री  जी  को  इस  अनुरोध  के  साथ  प्रस्तुत  किया  था  कि

 एक  नया  राष्ट्रपति  आदेश  जारी  किया  जाए  जिसमें  इन  सभी  धर्म  परिवर्तित  इसाईयों  को  शामिल

 किया  जाए  और  इन्हें  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  जाना  जाए  ।

 इसाई  बनकर  आप  आसानी  से  धनी  नहीं  बन  सकते  आप  आसानीपूर्वक  समाज  में  भली  भांति
 प्रतिष्ठित  नहीं  हो  सकते  यह  सिर्फ  उस  धर्म  में  विश्वास  है  जिस  कारण  कोई  भी  पुरु५  या  महिला
 हसाई  धर्म  अपनाते  हमारा  सामाजिक  स्तर  अन्यों  की  भांति  समान  यदि  एक  हरिजन  इसाई
 धर्म  अपनाता  है  तो  उस  फिर  भी  हरिजन  ही  समभा  जाता  यदि  पिछड़ी  जाति  का  कोई  अ्यक्ति

 इसाई  धर्म  अपनाता  है  तो  फिर  भी  उसे  पिछड़ी  जाति  का  ही  समभा  जाता  फिर  यह  किस  प्रकार

 हो  सकता  है  कि  वह  अनुसूचित  जाति  रंः  सम्बन्धित  राष्ट्रपति  के  आदेश  में  शामिल  किये  जाने  के  अपने

 अधिकार  को  खो  दे  ?

 2।  नवम्बर  को  विजयवाड़ा  में  हमने  एक  बहुत  बड़ी  सभा  का  आयोजन  किया  था  जिसमें

 माननीय  कल्याण  मंत्री  श्री  सीताराम  केसरी  जी  भी  उपस्थित  थे  ।  विजयवाड़ा  में  पांच  लाख  से  भी

 अधिक  दलित  इसाईयों  ने  एकजुट  होकर  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  जनुसूचित  जाति  के  लोगों

 की  भांति  उन्हें  भी  राष्ट्रपति  आदेश  में  शामिल  करने  के  लिए  इसम  परिवतंन  लाया  जाए  ।

 इसाई  घधममं  में  परिवरत्ति  होने  प*  उन्हें  जीवन  में  कोई  अतिरि“त  सुविधा  प्राप्त  नहीं  हुई
 वे  जैसे  थे  उसी  प्रकार  वारतव  में  इसाई  बनने  पर  उन्होंने  अनुसूचित  जाति  आदेश  के  अन्तर्गत

 संरक्षण  के  अपने  अधिकार  को  थो  दिया  है  ।

 मैं  यह  महरस  क*ता  हूं
 कि  सरकार  को  इन  सब  मुद्दों  जो  समय  की  मांग  ध्यान  देने  के

 लिए  एक  विस्तृत  वि  धेयक  लाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोवव  :  अभी  भी  चार  माननीय  सदस्य  हैं  जिन्होंने  इस  वाद-विबाद  में  भाग  लेना

 है  ।  दो  नाम  और  आये  माननीय  मंत्री  महोदय  के  जवाब  सहित  हमें  इस  वाद-विवाद  को  4.25

 म०  प०  तक  समाप्त  करना  है  ।  अतः  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  से  संक्षिप्त  भाषण  देने  का  अनुरोध
 करता

 ]

 झो  तेज  न/रायण  सिंह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं

 और  साथ  ही  यह  कहना  चाहता  हू  कि  यह  बंजारा  जाति  केवल  उत्तर  प्रदेश  में  ही  नहीं  बल्कि  देश  के

 करीब-करीब  तमाम  राज्यों  में  हैं  इसलिए  जहां-जहा  भी  ये  जातियां  वहां  अनुसूचित  जाति  में

 रखा  जाए  ।  साथ  ही  साथ  हैँ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि
 बिहार  की  हाई  कोर्ट

 ने
 और  बिहार  सरकार

 ने  गोंड  जाति  को  अनुसूचित  जाति  में  दर्ज  कर  लिया  है  लेकिन  यह  गोंड  जाति  वेवल  बिहार  में

 हो  नहीं  बल्कि  देण  में  बडे  पैमाने  पर  है  इसलिए  उसको  देशब्यापी  पैमाने  प+  *मृशूचित  जाति  में

 दर्ज  किया  जाना  चाहिए  ।
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 संजिधान  आदेश  27  1992

 )  विधेयक  में  संशोधन  )

 तेज  नार:यण  सिंह

 इसके  साथ-साथ  विहार  में  और  भी  जातियां  हैं  जो  सामाजिक  दृष्टि  से  कमणोर  श्रमता

 में  जिनकी  इज्जत  नहीं  इसलिए  संविधान  की  मंशा  के  आरक्षण  इसलिए  ज्सताःहै

 ताकि  उनकी  सामाजिक  प्रतिष्ठा  समाज  में  उनको  बराबरी  का  दर्जा  ग्रिल  आर्थिक

 बराबरी  के  लिए  संविधान  में  नहों  लिखा  गया  अगर  कोई  ऐसा  कहता  है  कि  आर्थिक  बराबरी  के

 लिए  लिखा  गया  है  तो  मेरे  जेसा  आदमी  उस  बात  को  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  जिन

 लोगों  ने  संविधान  उन्होंने  यही  समझा  कि  इन  जातियों  की  देश  में  सामाज़िक  ब्वराबरी  जरूफी

 आर्थिक  बराबरी  जरूरी  नहीं  इसलिए  सामाजिक  बराबरी  के  लिए  बिहार  में  रहने  वाली

 हज्जाम  आदि  जातियों  को  भी  आरक्षण  मिलना

 जरूरी  है  जो  सामाजिक  दृष्टि  से  उपेक्षित  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  इन  जातियों  को  भी  अनुसूचित

 जातियों  में  शामिल  किया  जाये  ।

 न  लीनीन  तीन

 इसके  साथ-साथ  यह  भी  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  एक  पनीरी  जाति  है  व्रह  भी  सामाजिक

 दृष्टि  से  काफो  कमजोर  है  ।  समाज  में  उनकी  प्रतिष्ठा  नहीं  बह  भी  धूसटी  ज़ातियों  के  मुकायले
 आ  इसलिए  आवश्यक  है  कि  पनीरी  जाति  के  लोगों  को  भी  अनुसुचित  जातियों  अप  छूुक्ी  में

 शामिल  फिया  जाए  ।

 एक  और  बात  कहकर  मैं  समाप्त  करूंगा  ।  अब  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुस्तच्चत  जनजातियों

 की  सूची  में  अनेक  जातियों  के  न।म  दर्ज  हो  चुके  उनकी  संख्या  लगातार  बढ़ती  जा  रही  इसलिए
 सरकार  ने  जो  साढ़े  बाईस  प्रतिशत  आरक्षण  की  व्यवस्था  इनके  लिए  की  है  ।  इन  जातियों  के  आरक्षण

 इस  प्रतिशत  को  और  ज्यादा  बढ़ाए  जाने  की  आवश्यकता  क्‍योंकि  इनकी  सूची  में  जातियों  की

 संख्या  बढ़  रही  है  ।  मीणा  जाति  के  लोगों  के  बारे  में  भी  कहा  गया  कि  ये  हरिजनों  में  बाते  इसलिए

 उन्हें  भी  आरक्षण  मिलना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  +  साथ  मैं  सदन  में  प्रस्तुत  बिल  का  समर्थन  करते  हुए
 मांग  करता  हूं  कि  जहां  बंजारा  जाति  को  अनुसूचित  जाति/जनजाति  की  सूची  में  शामिल  किया

 बहीं  अन्य  जातियों  को  जिनका  हवाला  मैंने  अभी  इस  सूची  में  शामिल  किया  जाए  ताकि

 उनन्‍्हूं  भी  आरक्षण  का  लाभ  मिल  वे  भी  सामाजिक  दृष्टि  से  ऊपर  आ  सकें  ।  इन  शब्दों  के  साथ

 मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 |

 श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :  उपाध्यक्ष  अपने  विचारों  को  व्यक्त  करने  के

 लिए  मुर्क  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  कारण  में  आपका  बहुत  हीं  आभारी  हूं  ।

 इस  देश  हमारी  स्वतंत्रता  के  45  वर्षों  बाद  भी  अनेक  समुदायों  के  प्रति  अभी  सामाजिक
 भेद-भाव  बरता  जा  रहा  गांवों  में  अनेक  समुदायों  जंसे  अनुसूचित  जाति  के  व्यवसायों  के  प्रति
 अत्याधिक  भेद-भाव  हे  ।

 आमश्न  प्रदेश  में  अनेक  समुदाय  ऐसे  जो  धोबी  का  काम  करते  आमतोर  पर  वे  गांवों  में
 और  छहरों  में  भी  लोगों  के  कपड़े  धोते  हैं  ।  अनेक  स्थानों  पर  उन्हें  अलग  र  .  गया  है  और  उतके  धरों
 की  उपेक्षा  की  जाती  है  और  उनसे  गांवों  के  एक  कोने  में  रहने  की  आशा  की  जाती  वे  सामाजिक

 रूप  से  उपेक्षित  हैं  और  आर्थिक  दृष्टि  से  बहुत  ही  मिर्घन  आज  तक  वे  दो  जून  का  भोजन  भह्ढीं
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 6  1914  )  संविधान  (  उत्तर  आदेश

 )  में  संशोधन
 |  ण्  गण  जल  जा  रू  अत  का  २7  हलक  अन्न  ee  ee  सना  “

 जुटा
 सकते  हैं  ।  आन्ध्र  प्रदेश  में  घोबियों  की  यह  स्थिति  है  ।

 आन्ध्र  फ्रदेश  में  नाई  समदाय  की  भी  यही  र्थति  में  हम  उन्हें  भंगली  कहते  हैं  ।  वे
 बाल  काटने का  काम

 करते  उनमें
 से  कुछ  तो

 सम्पन्न
 हैं

 परन्तु  अनेक  सामाजिक रूप  से  पिछड़े  और
 उपेक्षित हैं  ।

 तोसरा  समुदाय  पारधियों  का  महाराष्ट्र  में  उन्हें  जनजाति
 की  भूची

 में  रखा  गया  है  लकिन

 आमनध्र  प्रदेश  में  उनकी  आर्थिक  हालत  बहुत  ही  दयनीय  आन  प्रदेश  में  4  सामाजिक  दृष्टि  से

 उपेक्षित  लोग  हैं

 क  अन्य  समदाय  कर्मा  सभदाय  हैं  |  उत्तर  में  उन्हें  डश्या  कहा  था
 है  ।  ये  चर  होते

 हैं  ।  आन्भ्र  प्रदेश  में
 वे

 दूरदराज  के  गांबों  में  रहते  है  ।  गझ

 दारा  समुदाय  का  पेशा  पत्थर  तोड़ने  का  4  आन  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  रहते
 इन  लोगों  की  संल्‍्या  अत्यधिक  है  ।

 मछआरा  समुदाय  भी  सामाजिक  दृष्टि  से  उपक्षित  है  और  तटीथ  क्षेत्र  के
 गंगापुन  क्षेत्र  में  रत

 हैं  ।  सामाजिक  दृष्टि  से  बहुत  ही  पिछड़े  हैं  और  उनके  पास  जीविका  का  कोई  साधन  नहों  हू  ।  4  बिना
 कपड़ों  के  रहते  हैं  ।  उनके  बच्चों  को  बहुत  ही  कम  शिक्षा  मिल  पाती  है  ।

 अन्त  में  रुकाला  समुदाय  की  बात  करूंगा  ।  वे  अशिक्षित  होते  हैं  ।  इस  सम्‌दाय
 में  सिफे  0,22

 प्रा।शत  लोग  ही  शिक्षित  हैं  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  इन  सभी  सम्‌दायों  को  भनुसू चित  जाति  था  अनु  अनुसूचित  जनजाति
 की  सन्नी  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  मैंने  परामशंदायी  समिति  की  बेठक  में  भी  यह  की

 इन  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  में  क्षामिल  करने  के  लिए  मेने  माततीय  लोक  सभा
 अध्यक्ष  महोदय  को  भी  याचिका  दी

 धोनी  तथा  इन  तीन  समुदायों  को  भी  इस  सूची  में  क्षामि/र  किया  जाना

 चाहिए  ।  मेरा  यह  अनुरोध  हे  कि  जब  तक  सामाजिक  भेद-भाव  को  समाप्त  न  किया

 सूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  जारी  रहना  क्योंकि  देश  इस  सम्बध्थ  में

 बहुत  ही  विरोध  किया  जाता  है  ।

 इन  समुदायों  के  लोग  क्षेक्षणिक  और  सामाजिक  दृष्टि  4  पिछड़े  हैं  और  मैंने  जिन
 दाग्मों  का  उल्लेख  किया  है  उन्ह  भी  सूी  में  शामिल  किया  जाना  ताकि  उन  शेक्षणिक

 दृष्टि  से  प्रगति  का  अवसर  मिले  ओर  साथ  ही  वित्तीय  संस्थानों  को  भी  उनकी  मदद  के  लिए  आये
 जाना  भाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुमताज  अंसारी  ।  कृपया  संक्षेप  में  क्योंकि  तीन  और  वकक्‍ताओं

 को  इस  विधेयक  पर  बोलना  है  ।

 मुमताज  अंसारी  :
 मैं  सिर्फ  दो  धिनट  लूगा  ।

 मैं  श्री  मगवान  शंकर  रावत  द्वारा  प्रस्तावित  इस  गर-सरकारी  विधेयक  का  करता

 जिसमें  एक  संवेधानिक  संशोधन  द्वारा  बंजारा  जाति  को  एंक्षणिक  और  सामाजिक  दृश्टि  से  प्रिछड़े  कर्य
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 )  विधेयक  में
 संशोधन

 मुमताज  अंसारी  |

 में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  ताकि  उन्हें  भी  नौकरियों  तथा  शिक्षण  संस्थाओं  में

 क्षण  की  सुविधा  का  लाभ  मिल  सके  ।

 इस  मुद्दे  पर  बहुत  कुछ  कहा  गया  एक  मुद्दे  क ेसिवाय  सब  कह  दिया  गया  है  जो  कि

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  इस
 सम्बन्ध

 में  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  धर्म  के आधार  पर  कुछ
 भेद-भाव  किये  जात  हैं  क्‍योंकि  सम्पूर्ण  देश  में  मुस्लिम  समुदाय  सामाजिक  और  शैक्षणिक  दृष्टि  से  बहुत
 ही  अधिक  पिछड़ा  रह  गया  है  ।  जह  तक  साक्षरता  के  प्रतिशत  का  सम्बन्ध  है  यह  बहुत  ही  अधिक

 कम  हो  गया  है|  यह  सिर्फ  आठ  या  दस  प्रतिशत  है  जबकि  राष्ट्रीय  औसत  52  प्रतिशत  है  ।  अब

 इन  समुदायों  जो  इस
 वर्ग  के  अन्तगत  भी  आते  जिन्हें  आरक्षण  सुविधा  प्रदान  करते  के  लिए

 संवैधानिक  सशोधन  हारा  सम्मिलित  किया  गया  कोई  सुविधा  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  व॒छ  ऐसे  समदाय  हैं  जेसे  कि  मुसलमान  मुसलमान  मुसलमान

 फकीर  और  मसलमान  हलकोर  जिन्हें  मंगी  कहा  जाता  वे  भी  इसी  काय॑  को  कर  रहे  हैं  ।

 |

 क  कार्य  की  प्रवत्ति  का  सम्बन्ध  रसके  आध्वर  पर  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाना

 सभी  एक  जैसा  कार्य  करते  लेकिन  हमने  देखा  है  कि
 इन  समुदायों  फो  ge  सुविधा  प्रदान

 भहीं  की  गई  इसलिए  मैं  यह  करता  हूं  कि  एक  व्यापक  विधेयक  लाकर  संविधान  में  संशोधन

 किया  जाना  चाहिए  जिसके  अन्तर्गत  जाति  अथवा  वंश  के  आधार  पर  किसी  समदाय  के  साथ  कोई

 द्वेष  कया  पक्षपात  न  करते  हुए  सभी  सम  दायों  को  एक  समान  करार  दिया  जाए  ।  क्योंकि  यदि  आप  इन

 सपदायां  के  शैक्षणिक  और  सामाजिक  पिछडेपन  को  देखे  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  यह  समुदाय  उन

 समदाथों
 से  अधिक  पिछड़े  हुए  हैं  जिन्हें  अनस  चित  जातियों  और  जनजातियों  की  श्रेणी  में  शामिल  किया

 ऊ गया
 है  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  लेकर  आज  तक  उनकी  स्थिति  बदतर  हुई  उनकी  सामाजिक  और

 आशिक  दछ्षा  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  उनकी  दष्शा  को  सुधा रने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किए  गए  ।

 इसलिए  मैं  आपसे  अपील  करता  हूं  कि  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जाना  चाहिए  ताकि  इन  सभी

 श्रेणियों  कों  धर्मं  पर  आधारित  बिना  किसी  पक्षपात  के  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जैसा  कि  विधेयक  में  उल्लेख  किया  गया  केवल

 बंजाश  समृदाय  ही  नहीं  बल्कि  हस  देश  में  अन्य  ऐसे  सभी  समुदायों  को  भी  संशोधन  के  अन्तगेंत  शामिल

 किया  ताना  चाहिए  और  उन्हें  अनुसूचित  जातियों  ओर  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  किया  जाना

 निसदेह  मैं  :  स  विभेयक  ये  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  लेकिन  जिन  अन्य  समुदायों  का  अभी-अभी

 हमारे  साथियों  और  मित्रों  ने  उल्लेख  किया  उनको  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  प्रयोज  शप्ट्रीय  स्तर  पर  एक  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  और  इन  सभी  समुदायों

 की  एक  संसदीय  समिति  द्वारा  समीक्षा  की  जानी  बराहिए  और  पूर्ण  स्थिति  का  जायजा  लिया  जाना

 चाहिए  और  तत्पन्‍्चात  हन  समदायों  को  सूची  में  शामिल  करने  की  दिशा  में  संविधान  में  संशोधन

 किया  जाना  चाहिए
 |  हसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  इन  समुदायों  के  हित  में  एक  उचित

 संवैधानिक  संणोधन  किया  जाना  चाहिए  ।
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 )
 न  अं  नजनजनिाि  विन  किना  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  और  नाम  भी  जोड़ा  गया  है  और  यह  नाम  असम  राज्य  की  ओर  से

 श्री  गोपीनाथ  गणपति  ।

 ।  गोपीनाथ  गजपति  )  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  संविधान

 1967  में  कतिपय  जन-जातियों  को  सूचीबद्ध  किया  गया  है  और

 उनके  लिए  शैक्षणिक  रुवाओं  आदि  में  सीटों  क ेआरक्षण  सम्बन्धी  लाभों  का  भी  प्रावधान

 किया  गया  हैं  ।  आदेश  की  अनुसची  में  एन  जन-जातियों  को  सामाजिक  आर्थिक  पिछड़पन
 के

 आधार  पर

 छशामिल  किया  गया  मैं  अपने  सुविज्ञ  साथी  श्री  भगवान  शंकर  रावत  द्वारा  पुर:स्थापित  किये  गये

 इस  विधेयक  की  सिफारिश  करता  हूं  जिसके  अन्तर्गत  उत्तर-प्रदेश  के  विभिन्‍त  इलाकों  में  रह  रहे
 सामाजिक  और  आशिक  रूप  से  पिछड़ी  जन-जाति  को  संविधान  का  सूची  में  शामिल  करने

 की  बात  कही  गई  है  ।

 भारत  5,  संविधान  देश  में  एक  न्‍्यायपूर्ण  और  समतावादी  समाज  की  स्थापना  करने  का  लक्ष्य

 रखता  हैं  ।  £स  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  हमने  अनेकों  तिविध  कार्यक्रम  बनाये  हैं  विशेषकर  अनुसचित

 जातियों  और  जन-जातियों  के  लिए  कानून  बनाए  आरक्षण  नीति  के  अन्तर्गत  कई  राज्यों  में  तो

 अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  ने  अपना  यथोघित  स्थान  प्राप्त  कर  लिया  किसी  प्रकार

 कुछेक  राज्यों  में  वे  इसरो  उपेक्षित  रह  गया  है  ।  हमें  उन  रास्तों  और  साधनों  का  पता  लगाना  चाहिए
 कि  हम  हस  उपेक्षित  वर्ग  की  किस  प्रकार  कितनी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।

 वास्तव  में  ही  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित  जन-जातियां  अति  कमजोर  वर्ग  से  सम्बन्ध

 रखती  शहरों  में  उनका  अत्याधिक  शोषण  होता  है  ।  गांवों  में  भी  आमतौर  पर  उनका  शोषण

 किया  जाता  उन्हे  औपचारिक  शिक्षा  तक  उपलब्ध  नहीं  जैसा  कि  हमारे  कमंठ  नेता

 श्री  राजीव  गांधी  ने  सुझाव  दिया  था  हमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लाभ

 के  लिए  पूरे  देश  में  नवोदय  विद्यालयों  की  स्थापना  करनी  केवल  तभी  हम  इस  बर्ग  के

 सामाजिक-स्तर  को  बदलने  की  उम्मीद  कर  सकते  हैं  ।

 महोदय  मैं  उडीसा  राज्य  के  बरहामपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।

 स  निर्वाचन  क्षेत्र  में  विधान  सभा  के  सात  क्षेत्र  आते  हैं  जोकि  मोहाना

 छत्र१र  और  एिडकिट्टी  क्षेत्र  इनमें  से  अधिकतर  में  अनुसूचित  जातियों

 और  अ3सचित  जन-जातियों  का  अधिपस्य  ये  विभिन्‍न  धर्मों  मे  सम्बन्धित  वे  पिछड़े  वर्ग  है  जो  कि

 उड्ठीसा  राज्य  के  गंजम  पट  और  फलबनी  जिलों  में  सदियों  से  उपेक्षित  और  अल्प  विकसित

 अवस्था  गें  रहे  हैं  और  जिनकी  संख्या  चार  लाख  से  भी  अधिक  है  ।  इन  लोगों  को  मूल  सुविधायें  भी

 उपलब्ध  नहीं  हैं  और  ये  जीवन  बी  विलासताओं  का  आनन्द  लेने  की  बात  तो  सोच  भी  नहीं  सकते  ।

 राज्य  सरका-ों  के  अतिरिक्त  भारत  स+कार  भी  इन  लोगों  के  गांवों  को  जाने  वाली  सड़कों  को  सुधारने

 गम्बन्धी  आदिवासी  उपन्योजनाओं  के  अन्तर्गत  उद।*  घनराणि  प्रदान  करके  इस  उपेक्षित  वर्ग  की

 सहायता  दूर  सकती  है  और  उन्हें  अन्य  स॒विधायें  भी  उपलब्ध  करा  सकती  है  ।

 इसके  राथ-साथ  एक  और  परम्परागत  श्रेणी  समुद्री  मछुआरों  की  भी  है  जिन्हें  कहा

 जाता  है  जोकि  उड़ीसा  राज्य  के  गंजमपुरी  कट्टक  और  बालासौर  जिलों  में  तट्टीय  प्रदेशों  में  रहते  हैं  और
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 )  विधेयक  सूची  में  संशोधन  )

 [  श्री  गोपीमाथ  गजपति  |

 खासकर  गोपालपुर  और  छतरपुर  विधानसमा  क्षेत्र  में  इनका  बाहुलय  मछआरों  का  यह  निर्धन

 और  दलित  वर्ग  अपनी  आजीविका  के  लिए  म&लियां  एकड़ने  के  व्यवसाय  पर  आश्रित  है  ।  किसी  प्रकार

 ऐसे  बड़े  औद्योगिक  जिन्होंने  मछलियां  पकड़ने  के  कायं  को  एक  बहुत  बड़े  व्यवसाय  के  रूप  में

 अपना  लिया  है  ओर  समुद्र  में  काफी  गहराई  तक  पहुंचने  के  लिए  मत्स्य-नौकाओं  का  प्रयोग  करते

 भी  उनको  काफी  दुविधा  और  संकट  में  डाल  रहे  हैं  ।  ये  असहाय  मछआरे  अपनी  छोटी-छोटी  देसी

 नौकाओं  से  उतका  मुकाबला  नहीं  कर  उन  बड़े-बड़े  औद्योगिक  घरानों  का  मुकाबला  नहीं  कर

 सकते  और  इसलिए  अपनी  आधारभूत  आजीविका  के  लिए  निरन्तर  दमन  और  शोषण  भेल  रहे  हैं  ।

 इन  पिछड़े  वर्गों  और  मछआरों  को  अछत  समभा  जाता  है  और  उनके  साथ  अमानवीय  व्यवहार

 किया  जाता  है  ।  अब  भी  सावेजनिक  स्थानों  पर  नदियों  और  कुओं  आदि  पर

 उनका  अपमान  किया  जाता  है  ।  स्वास्थ्य  बिजली  पानी  की  आपूर्ति  और

 अन्य  सामाजिक  सुविधाओं  जंसी  आधारभूत  सविधाओं  से  भी  ये  वंचित  इस  प्रकार  उन्हें  समता

 और  सामाजिक  न्याय  उपलब्ध  नहीं  आज  तक  वे  भूमिहीन  वंघुआ  मजदूर  हैं  और  इसके  परिणाम

 स्वरूप  उनकी  आश्ाएं  आकांक्षाएं  कलाकौशल  और  उनका  सामथ्यं-शक्षित  मिट्टी  में--मिल  कर  रह

 गई  हैं  ।

 ऐसा  देखा  जा  सकता  है  कि आज  तक  कोई  भी  पार्टी  अथवा  सरकार  पिछड़े  वर्गों  और
 मछआरों  कों  आथिक  वंधनों  सेਂ  मुक्त  कराने  और  उनके  सामाजिक-आ्थिक  विकास  करने  में  सहायक
 नहीं  रही  ।  अल्पविकसित  वर्गों  क ेआर्थिक  पुनर्वास  के  लिए  कार्यक्रम  और  योजनायें  तैयार  की  जानी

 चाहिए  ।  छुआश£लतत  के  विरूद्ध  कानूनों  को  भी  सख्ती  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  जिसे  उपेक्षित  वर्ग  के
 ये  लोग  सामान्य  प्राणियों  कीं  तरह  रह  सके  ।  इसलिए  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  राज्य  के

 मछआगरों  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  किया  जाए  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  एक  व्यापक  कानल

 बनाया  जाये  जिसके  अन्तर्गत  भारत  के  सभी  राज्य  के  अल्पविकास्ति  पिछड़  वर्गों  को  तथा  उडीसा  राज्य

 के  गरीब  और  दलित  म&आरों  को  न्याय-साम्य  दृष्टि  स  उचित  मान्यता  मिल  सके  ।

 क्रो  ए०  चाल्स  :  उपाध्यक्ष  यद्यपि  मैं  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  से  सहमत

 हूं  परन्तु  मैं  इस  विधेयक  का  इसी  रूप  में  समर्थन  करने  में  अक्षम  हूं  क्योंकि  आप  हम  अनुसूचित  जातियों
 ओर  अम्य  पिछड़े  सम्‌ दायों  दोनों  की  एक  हीं  व्यापक  सूची  चाहते  ताकि  अनुसूचित  जातियों  अथषा
 अन्य  पिछड़े  समुदायों  की  अतिरिक्त  सूची  में  शामिल  करने  की  मांग  भविष्य  में  नहीं  जानी

 बह  खेद  की  बात  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  45  बथर्ष  बाद  भी  इस  देश  के  हरेक  पक्ष  से  यह  मांगें  प्राप्त

 हो  रहो  हैं  कि  और  अधिक  जातियों  को  अनुसूचित  जातियों  अथवा  पिछड़े  वर्गों  की  सची  में  शामिल
 किया  जबकि  उचित  कारंबवाई  एक  ऐसी  मांग  के  लिए  अथवा  एक  ऐसे  संघर्ष  हेतु  होनी  चाहिए
 कि  जातियां  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  से  ब।हुर  निकल  सके  |  हर  कोई  पिछड़े  बर्गों  की  सभी  में
 शामिल  होना  चाहता  है  क्‍योंकि  वे  महसूस  करते  हैं  कि  पिछड़ी  वर्गों  से  कुछ  लाभ  जुड़ा  केरल
 में  मेरी  जाति  को  आरक्षण  प्राप्त  है  और  मण्डल  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  3743  जातियों  में  मेरा  समदाय
 भी  शामिल  लेकिन  मेरी  यह  पुरजोर  भावना  है  कि  किसी  स्तर  पर  इस  देश  से  ससून्रा  आरक्षण
 समाप्त  हो  जाना  चाहिए  क्योंफि  हमारा  एक  धम्मनिरपेक्ष-राज्य  हम  ससेव  धर्म-निरपेक्ष  और  इस

 328



 6  1914  )  संविधान  आदेश

 )  विधेयक  में  संशोधन

 “-  जज  कलऑलल

 देश  में  भाईचारे  की  बात  करते  आज  समूचा  संघर्ष  देश  को  धर्म  अथवा  जाति  अथवा  भाषा
 के  आधार  पर  विभाजित  क'ने  का  ये  सभी  बातें  ऐसी  रुकावट  हैं  जो  मतभेद  उत्पन्न  करने  और
 दैह  में  अस्थिरता  फैलाने  का  मूल  कारण  बनती  यश्चपि  तःफ़  समय  के  लिए  आरक्षण  विशमान

 रहना  मैं  यह  महसस  करता  हूं  कि  हमारा  लक्ष्य  अन्ततः  यह  देखना  होना  चाहिए  कि  इस  देश
 के  प्रत्येक  नागरिक  को  धर्मं  अथवा  जाति  अथवा  वंश  अथवा  भाषा  अथवा  जन्म-स्थान  का  ध्यान  किए
 बिता  समानता  प्रदान  की  जाए  ।  अन्तिम  उद्देश्य  यही  होना  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से
 यह  पुरओर  निवेदेम  करता  हूं  कि  उन्हें  एक  आयोग  तो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 को  सूचीबद्ध  करने  के  लिए  तथा  दूसरा  आयोग  इस  सूची  में  शामिल  पिछड़ी  जातियों  अथवा  जो

 वास्तव  में  पिछडी  जातियां  नहीं  वी  पहचान  करने  के  नियुक्त  करना  उनकी  संख्या

 विकसित  जातियों  से  अंधिक  यदि  हग  सभी  समुदायों  को  22  प्रतिशत  आरक्षण  दे  दिया  जाता

 पक्के  सरमेंदाय  जोकि  वास्तव  में  पिछड़े  हुए  अपने  लिए  आरक्षित  सभी  पदों  से  वंचित  रह  जायेंगे  ।

 कीस्लेबिक  रूप  से  पिछड़े  सम्दाय  इससे  वाहर  कर  दिये  जैसा  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  सुभाव

 दिया  एक  निर्धारित  समय-अवधि  वास्तव  में  पिछड़ी  जातियों  की  पहचान  करने  का  एक  प्रयत्न

 किया  जाना  खाहिए  और  जो  भी  आरक्षण  उपलब्ध  उन्हें  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  नियुक्ति  में  आरक्षण  म्‌ख्य  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यह  एक  बहुत
 छोटी-सी  बात  मण्डल  आयोग-प्रतिवेदन  में  भी  यह  कहा  गया  है  कि  हमें  समदायों  को  सुविधा
 सम्पत्त  करना  है  ।  हमें  उन्हें  शैक्षिक  सुविधाएं  प्रदान  करनी  हमें  उनके  लिए  नये  स्कूल  खोलने  हैं  ।
 इन  सम  दायों  के  सभी  बच्चों  को  दस  अथया  पन्द्रह  वर्षों  में  सुविधा-सम्पन्न  किया  जाना  ताकि
 वे  अन्य  भाग्यशाली  विकसित  सम्‌दायों  के  साथ  स्पर्धा  करने  में  सक्षम  हो  जायें  ।  हमारा  यही
 लक्ष्य  होना  चाहिए  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  वास्तव  में  पिछडी  जातियों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  प्रयास
 किपा  जाना  अनेक  अनरोध  दस  बारे  में  आ  रहे  श्री  पीटर  जी०  मख्थनिआग  अभी-अभी

 अनुसूचित  जाति  के  ईसाइयों  के  प्रति  दर्शाये  गये  दमन  के  बारे  में  जिक्र  कर  रहे  इसे  रोका  जाना
 चाहिए  ।

 ]

 डा०  जाकिर  हुरसन  ने  एक  बार  कहा  था  कि  देश  धमंनिर्षेश  तभी  होगा  जब  देश  का  कोई  भी

 नागरिक  किसी  भी  धर  या  समुदाय  और  जाति  की  बात  न  व  तः  हमें  ऐसे  समाज  का  निर्माण

 करने  की  कोशिश  करनी  च।हिए  जिसमें  हरेक  को  उसकी  जा  गैर  धर्म  का  भेद  किए  बगैर

 न्याय  दिया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  बढाया  गया  समय  4.25  सायं  तक  था  और  वह  भी  समाप्त  हो  गया  है  ।

 एक  सदस्य  को  और  बोलना  है  और  तत्पष्चात  मंत्री  जी  उत्तर  देंगे  ।

 ३ अँ J
 हर हि 8

 थो  बसदेव  अश्चार्थ  :  महोदय  मैं  भी  इस  विषय  पर  ओोलूगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदम  :  तो  क्या  हम  आघा  धण्टा  समय  बढा  दें  ?

 एक  साननोय  सबस्य  :  पन्द्रह  मिनट  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  /  सदस्य  15  मिनट  का  समय  लेंगे  और  मंत्री  जी  लगबब  15  मिनट

 क्‍या  हम  समय  20  मिनट  बढ़ा  दें
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 विधेयक  में
 संशोधन

 जे  ना  अििभाभ-ा-+  क्‍  न  जज  ल्ञ्नीतणा  a  «०  कक क

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  कवीन्द्र  पुरकायस्थ  बोलेंगे  ।

 |

 श्री  कवीन्द्र  पुरकायस्थ  (  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  त्रिल  लाया  गया  इसमें  उत्तर
 की  बंजारा  कम्गनिटी  दो  लिस्ट  भे  लेने  के  लिए  कहा  इसमें  मरे  भी  कुछ  बात  कहनी  है

 शक  तो  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  बारे  में  लिस्ट  में  जौ  इनक्लूड  करना  है  इसके  बारे  में  कहना  है  मैं  विक्षेषत

 उत्तर  पूर्वांचल  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  पूर्वान्चल  में  हमें  मालूम  है  कि  वहां  शेड  यूल्ड  ट्राइब्ज

 की  विभिन्‍न  जातियों  के  लोग  पहाड़ी  अंचल  में  वास  करते  हैं  उसमें  ऐसी  बहुत  कम्युनिटीज  हैं  जो

 शेडयल्ड  ट्राइब्ज  हैं  लेकिन  शेड  यूल्ड  ट्राब्दज  की  जो  लिस्ट  है  उसमें  उनको  नहीं  लिया  गया  है

 जैसे  रियांग  यह  भी  हेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  वृर्भाग्य  से  इनको  शेड़यूल्‍्ढ  ट्राइब्ज  की  जो

 लिस्ट  है  उसमें  नहीं  लिया  गया  है  इसके  बारे  में  सदन  में  एक  बार  प्रएन  भी  उठाया  था  तो  उस  समय

 कल्याण  मंत्री  जी  ने  बताया  था  कि  इसके  बारे  में  एक  विस्तृत  सूची  प्रस्तुत  करने  के  लिए  सारी  व्यवस्था

 की  जाएगी  जान  अब  तक  इसके  बारे  में  तहीं  किया  भा  है  ।

 मेरा  कहना  है  कि  बंजारा  कम्युनिटी  को  इस  लिस्ट  में  लेने  क ेसाथ-साथ  और  जो

 कम्युनिंटीज  बाको  हैं  जिनकों  शेड्यू  लड  ट्राइव्ज  होते  हुए  भी  शेड  यूल्ड  ट्राश्ब्ज  लिस्ट  में  नहीं  लिया

 ।  असम  के  बारे  में  मैंने  बताया  इन  लोगों  को  यह  जो  लिस्ट  है  करना  बहुत  जरूरी

 शेड्यूल्ड
 के  होते  हुए  भी  जो  शेड्य  लड  ट्राइब्ज  मविधा  है  उनरे  ये  वंचित  हैं  |  दूसरी  बात

 गे
 शेडयल्ड  ट्राइब्ज  के  लोग  हैं  उनके  लिए  स-कार  की  ओर  *'  ऐसा  कहा  जाता  है  कि

 बहुत  री  ब्यवस्था  उन्‍्टोन  दी  है  लेकिन
 ञ्त्त

 के  जो
 शेड्य्‌

 ल्‍ड  के  पहाड़ी  अंचल

 में  जो  जनजाति  तोग  वास  करते  हैं  उसमें  कुफ्  पश्वितेन  हआ  है  ऐसा  हम  नहीं  देखते  हैं  इसलिए  सलिए  यह्‌

 जो  सरकार  की  ओर  *
 कुछ  का  फैसला  करते  हैं  यह  काम  ठीक  हो  उनमें  कुछ  परिवतेन  हो  इसके

 बारे  में
 5

 पेलजला  ताक्षिए  ।  मेरा  बहना  इतना  ही  है  कि  यह  जो  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  की

 लिस्ट  है  उसमें  जो
 काम  बाब  रह  गया  है  मैं  फिर  बहा

 टा
 कोच  और  इनको

 भी  दस  लिस्ट  में  शामिल  बहन  जरूरी  है  ।

 ]
 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  उपाध्यक्ष  में  नामक  पिछड़े  समुदाय  को

 अः(सूचित  जनजाति  की  सची  में  शामिल  करने  के  लिए  इस  संविधान  बिधेयक  का  समर्श्रन

 कन्ता  हैं  ।  हम  बहुत  रमय  ४  रस  सम्बन्ध  में  इस  सभा  में  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  की  मांग

 करते  हैं  ।  मंती  महोदय  ने  हमें  कई  बार  एक  के  बाद  एक  आश्वासन  दिए  थे  कि  बह  उन  पिछड़ी

 जातियों  और  जिन्हें  अनुसूचित  जाति/जनजाति  को  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  को

 अनुसूचित  जाति।जनजाति  की  में  शामिल  करने  के  लिए  एक  व्यापक  विधेयक  लाएंगे  वह  व्यापक

 विधेयक  इस  सभा  के  समक्ष  क्‍यों  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ?  अलग-अलग  राज्यों  से  अलग-अलग  जातियों

 को  इस  सूची  में  शामिल  करने  की  अलग  तरह  की
 मांगे

 क्यों  को  जा  रही  है  ?  यदि  आप  कुछ  समुदायों
 को  स॑ंदा  के  लिए  अनुसूचित

 जाति  और  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  करत  के  लिए  एक  व्यापक

 यक  लाते  हैं  तो  यहू  समस्या  हमेशा  के  लिए  हल  हो  जाएगी  ।  में  आपभे  अनुरोध  कर्ता  हुं  कि  एसी
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 |  विधयक  में  तंघोधव  |-  जारी
 जजल>+  आओ  6  उककन  डक  अं  ओनओ  अनन्‍लनण  |»  दि  न  हक  न  we  ane  कम  ०.

 कार्रवाई

 छुछ  ऐसे  भी  सम्प्रदाय  हैं  जो  मेरे  व्यक्तिगत  विचार  से  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुस  चित  जन
 जाति  की  सूची  में  शामिल  नहीं  होन  अतीत  में  उन्हे  कतिपय  कारणों  से  इस  सची  में  दामिल
 किया  गया  होगा  लेकिन  आज  उन  समुदायों  को  इस  सची  रे  निका  तने  की  आवध्यकता  हैं  ।

 मैं  पुरुलिया  जिले  में  माजीਂ  नामक  समुदाय  को  इस  सूची  में  शामिल  किए  जाने  की
 मांग  करता  रहा  हूं  ।  यह  समुदाय  समुदाय  को  तरह  उनकी  संस्कृति  उनकी  खान-पान
 की  आदतें  इत्यादि  जनजातीय  लोगों  की  तरह  है  ।  मैं  यह्‌  मांग  करता  रहा  हूं  कि  उन्हें  अनुसूचित
 जनजाति  की  सूची  में  शामिल  किया  वह  आथिक  और  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  हैं  ।  उन्हें
 अनुसूचित्त  जनजातियों  की  सू  थी  में  शामिल  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  लम्बे  समय  पे  यह  मांग
 कर  रहा  हूं  ।  मंत्री  जी  ने  मुके  आइवासन  दिया  था  कि  जब  हस  सम्बन्ध  में  व्यापक  विधेयक
 उस  समथ  वह  उस  समुदाय  को  अनुसूतित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  करने  पर  निश्चित  रूप  से
 विवार  करेंगे  ।

 मैं  को  भी  इस  सूची  में  शामिल  करने  की  मांग  करता  रहा  लगभग  200  बर्ष

 प॒व॑  अंग्रेज  उन्हे  आसाम  के  चाय  बागानों  में  काम  करने  के  लिए  बिहार  के  छोटा  नागपुर  से  जाए
 क्योंकि  आसाम  के  लोगों  ने  चाय  बागानों  में  काम  करने  से  इन्कार  कर  दिया  इन्हें  छोटा  नागपुर
 और  पद्चिम  बंगाल  के  पुरुलिया  जिले  से  लाया  गया  था  जो  कि  भरा  गृह  जिला  वे  लोग  अब  आसाम
 में  बस  गए  हैं  और  पिछली  चार-पांच  पीढियों  से  वहां  पर  काम  कर  रहे  है  |  छोटा-नागपुर  और  पश्चिम
 बंगाल  में  इन्हें  अनुसूचित  जनवाति  माना  जाता  लकिन  उनमें  से  कुछ  लोग  जो  जल  गईगुड़ी  में
 बसे  हुए  हैं  और  जो  अभम  में  चाय  बागानों  में  काम  कर  रहे  है  उन्हें  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में
 मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  संथालों  जिन्हें  अंग्रेजों  धरा  चाय  बागानों  में

 काम  करने  के  लिए  लाया  गग्रा  था  और  जो  अब  असम  में  बसे  हुए  अनुसूचित  जनजातियों  के  रूप  में
 मान्यता  क्‍यों  नहीं  दी  गर्ट  हैं  ।

 मैं  से  यह  भी  आग्रह  करता  हूं  कि  अब  भी  यह  व्यापक  विधेयक  मुझे  मालूम
 हीं  हैं  कि  यह  कब  आएगा  और  यदि  इस  विधेयक  को  लाए  तो  उस  समय  सरकार  को  असम

 की  अनुसूचित  में  चाय  बागानों  में  काम  कर  रहे  जिन्हें  छोटा  नागपुर  सु  लाया
 गया  है  और  जो  अब  असम्त  में  उस  गए  उनके  मामले  पर  सरकार  निषद्चित  रूप  से  विचार

 मुझे  उम्मीद  है  कि  मंत्री  जो  यह  आश्वासन  देंगे  कि  वह  निश्चित  रूप  से  व्यापक  विधेयक
 लाएंगे  और  यह  विधेयक  आएगा  और  उन्हें  यह  भी  बताना  चाहिए  कि  यह  विधेयक  कब  आएगा  ।

 थी  बो०  एस०  विजयर:घसन  :  उपाध्य८ः  केरल  में  पुल्लुबन  समुदाय
 आर्थिक  और  गंक्षिक  रूप  से  अत्यधिक  पिछड़ा  समुदाय  आरंभ  में  इस  समुदाय  को

 वामनस  आदि  की  तरह  अनुसूचित  जाति  माना  जाता  तथापि  19:56  में  जब
 केंद्रीय  सरकार  के  अनसूचित  जातियों  की  सूची  संशोधित  की  थी  उस  समय  मट्रण  की  गलती से
 पुल्लुबन  समदाय  को  अनसूचित  जाति  की  सूची  से  हटा  दिया  गया  संशोधित  सूची  में  इस

 समुदाय  का  नाम  पुल्लुका  के  वजाय  पल्लुवन  लिखा  हुआ  है  ।  वास्तव  में  केरल  में  पहलुबन  नाम
 का  कोई  सम्‌दाय  नहीं  हैं  ।  सूची  में  इस  समुदाय  का  नाम  ठीक  से  अर्थात  पुल्लृुबन  टिग्या  होना  चाहिए  था
 कस कक  न>नन  अजब  जननी  जे  मलयालम

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 )  विधेयक  में  संशोधन

 वी०  एस०  विजयराघवन  ]

 मुद्रण
 की  हस  त्रुटि  के  कारण  इस  सम्‌दाय  को  अनुसूचित  जातियों  को  प्राप्त  हो  रहे  लाभों  से  वंचित

 रहना  पड़  रहा  उस  त्रटि  को  जब  केरल  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  तो  केरल  सरकार  ने  इस
 बात  को  स्वीकार  किया  कि  यह  त्रुटि  ह ैऔर  उसने  केन्द्र  सरकार  से  यह  सिफारिश  की  थी  कि  इसे

 समुदाय  का  नाम  सूची  में  ठीक  किया  जाना  चाहिए  और  जब  तक  इसको  ठीक  किया  जाता  है  तब  तक

 जो  लाभ  अनुसूचित  जातियों  को  प्राप्त  हैं  बढ्ली  लाभ  इस  समुदाय  को  भी  प्रदान  किए  जाने

 परन्तु  उस  गलती  को  1976  में  भी  दोहराया  गया  जबकि  उक्त  सूची  को  संशोधित  किथा  गया

 था  ।  इस  सम॒दाय  के  प्रतिनिधि  केंद्र  सरकार  के  साथ-साथ  राज्य  सरकार  को  भी  अम्यावेदन  देते  रहे

 हैं  ।  परन्तु  इस  त्रटि  को  अभी  तक  ठीक  नहीं  किया  गया  1950  में  जब  यह  मामला  केरल  उच्च

 न्यायालय  में  ले  जाया  गया  तो  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  कि  पल्‍लुबन  नाम  का  कोई  सभुदाय  नहीं
 है

 और  इस  समुदाय  का  सहीं  ताम  पुल्लुवन  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  श्रृष्ि  को

 त्काल  ठीक  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं  और  पुल्लुवन  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची
 शामिल  किया  जाए  ।

 मालापन्डरम  नाम  का  एक  दूसरा  समुदाय  हैं  और  यह  समुदाय  भी  बहुत  पिछड़ा  सम॒दाय  है  ।
 कर्नाटक  और  आंध्प्रदेश  में  इस  समुदाय  को  अनुसू  चित  जाति  माना  जाता  है  परन्तु  केरल  में  इसे  सिर्फ़  ,

 अन्य  पिछड़ी  जातियों  की  तरह  ही  समझा  जाता  यद्यपि  इसे  अन्य  पिछड़े  बर्ग  में  समझा  जाता  है
 फिर  भी  इसे  शैक्षणिक  लाभों  के  अतिरिक्त  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहे  हैं  जो  कि  में  पिछड़े
 वर्गो ंको  उपलब्ध  मैं  इस  अवसर  पर  सरकार  से  यह  अनुरोध  करू  गा  कि  इस  समुदाय  को  भी

 सूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  किया  जाए  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों  :  सभापति  सबसे  पहले  मैं  इस  बिल  को  प्रस्तुत
 करने  वाले  श्री  भगवान  शंकर  रावत  जीं  को  बधाई  देता  हूं  ।  बंजारां  जाति  ही  नही  बल्कि
 देश  में  बहुत  सी  ऐसी  जातियां  हैं  जिनका  निर्धारण  इस  समय  विवेकपूर्ण  ढंग  से  अनुसूचित  जाति/जन-
 जाति  की  सूचियों  के  अन्दर  नहीं  हुआ  हैं  यह  कहा  नहीं  जा  सकता  ।  हम  देखते  हैं  कि  शंडयल्ड  कास्ट  की

 सूची  में  उन  जातियों  के  नाम  हैं  जिन  जातियों  को  ऐोडयूल्ड  ट्राइब्स  की  सूची  में  रहना  शंडयूल
 ट्राइब्स  की  सूची  में  उन  जातियों  के  नाम  हैं  जिनको  शेडयूल्ड  कास्ट  की  सूची  में  रहना  चाहिए  ।  लेकिन
 खेद  की  बात  है  कि  आज  तक  इस  हाउस  में  कई  बार  चर्चा  अप्रल  में  भी  इसके  बारे  में

 बहुत  देर  तक  चर्चा  हुई  जिसमें  दो  दिन  का  वक्‍त  लगा  था  |  उस  समय  हाउस  में  समाज  कल्याण  मंत्री
 और  गृह  मंत्री  द्वारा  यह  कहा  गया  था  कि  जो  ये  सब  गड़बड़ियां  हैं  इसके  बारे  में  पूरा  का  पूरा  पुनःनिरीक्षण
 किया  जाएगा  ओर  एक  अच्छे  ढंग  से  सारी  की  सारी  सूचियों  में  परिवद्धन  करके  सरकार

 इसको  शीघ्र  ही  नया  स्वरूप  लेकिन  आज  तक  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  कई  सरकारें  आयी  और  बदल
 गयीं  ।  हर  गबनेमेंट  जब  आती  है  तो  इस  प्रकार  के  बिल  लाए  जाते  हैं  तथा  के  दौरान  मेम्बस

 की  ओर  से  मांग  की  जाती  लेकिन  सरकार  की  ओर  से  यह  जवाब  आता  है  कि  तत्काल  दॉडयूल्ड

 कास्ट्स  अमेण्डमेंट  बिल  पेश  किया  लाजं  स्केल  लेकिन  ऐसा  कभी  नहीं  होता  ।

 मैं  इस  बिल  के  माध्यम  से  आपके  द्वारा  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  को  निदेश  दिया  जाए
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 जातियों  को  हंडग्रूल्ड  ट्राइन्स  में  रखना  वह  जातियां  शेडयल्ड  ट्राएब्स  में  ही  हो  ।  जिन  जातियों
 को  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  भें  रखना  चाहिए  वे  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  में  आज  के  प्रस्तत  विधेयक  में  यह  केवल

 बन्जारा  जाति  की  बात  नहीं  हैं  बल्कि  उत्तर  प्रदेश  में  मुस॒हर  जाति  काफी  संख्या  में  हसी  तरह  मट
 बसफोड़  और  कंजड़  जाति  छोटे-छोटे  ग्रुप  छोटे  रूप  में  उत्तर  प्रदेश  के  हर  अचल  में  रहती  हैं  ।

 कहीं  पर  इनका  नास  कुछ  ओऔ  कहीं  पर  कुछ  है  ।  ये  जातियां  बड़ी  दयनीय  स्थिति  में  रहती  शे  डयूल्ड
 कास्ट्स  और  शेश्यूल्ड  ट्राइब्स  के  पास  रहने  के  लिए  मकान  लेकिन  मुसहर  जाति  ऐसी  जाति
 जिसको  उत्तर  प्रदेश  में  रहन  के  लिए  मकान  तक  नहीं  उनके  दिमाग  में  यह  बात  डाल  दी  गई  है
 कि  यदि  तुम  मकान  वनवाकर  निजीं  मकान  में  रहोगे  तो  तुम  सुखी  नहीं  रह  तुमको  पेड़  के  नीचे

 रहना  है  ।  मैं  चाहता  हु  कि  सामाजिक  स्तर  पर  सुधार  किथा  एक  खटीक  जाति  है  जो  कर्नाटक
 और  आंध्र  में  बहुत  ज्यादा  हमारे  रेल  मंत्री  की  यहां  बैठे  हुए  इनकी  कांस्टीट  पूएऐंसी  में

 मैंने  जाकर  देखा  है  कि  लाखों  को  संख्या  में  खटी  .  जाति  के  लोग  हैं  ।  इस  जाति  का  दुर्भाग्य  है  कि  इसको
 बेकवड़  क्लास  में  वहां  डाल  दिया  गया  है  दक्षिण  में  तमान  आन्दोलन  लेकिन  एस  जाति  की  एक
 मांग  थी  आन्दोलन  ऐसा  नहीं  हुआ  जिससे  इनकी  बात  सुनी  जाए  और  चुनकर  आने  बाले  जन-प्रतिनिधि
 ने  भी  उस  बात  को  नहीं  सुना  ।  उस  जाति  को  यह  हालत  हैं  कि  इसके  सदस्य  यहां  तक  कि  दस  वर्ष  के

 बच्चे  और  इनकी  औरत  तथा  छोटे-छोटे  बच्चे  नौकरियों  में  बकरे  फा  कटा  मांस  बेचते  है  और  छोटे-छोटे
 बच्ने  सिर  पर  लेकर  मांस  बेचते  स्‍लाटर  हाऊस  से  खून  इकट्ठा  कर  बेचते  यह  जाति  बेकवर्ड
 क्लास  में  है  जबकि  जाति  को  नौ  राज्यों  में  शंडयूल्ड  कास्ट  का  दर्जा  दिया  गया  मैं  चाहता  हूं

 कि  हमारी  यह  बात  भी  सरकार  तक  पहुंच  जाए  कि  हिन्दुस्तांन  में  खटीक  सारे  सू्यवंशी
 धनकड़  कसाई  और  सोनकर  वटे  तमाम  नामों  से

 जानी  जाती  है  ।  इनको  सारे  देश  में  अनुसूचित  जाति  की  लिस्ट  में  शामिल  किया

 अभी  सुना  है  कि  अप्रैल  में  पांच  लाख  खटीक  जाति  के  लोग  इकट्ठा  होकर  प्रदर्शन  करने  जा

 रहे  हैं  ।  वह  वक्‍त  खराब  होगा  जब  पांच  लाख  लोग  १क्ट्ठा  होकर  दिल्ली  में  प्रदर्शन  करेंगे  ।  मैं  चाहता

 हूं  इस  जाति  को  देश  स्तर  पर  अनुसू चित  जाति.की  लिस्ट  में  शामिल  किया  इन  शब्दों  के  साथ

 पुनः  मैं  श्री  भगवान  शंकर  रावत  जो  को  बधाई  देता  हुं  क्‍योंकि  उन्होंने  इस  किल्‍्म  का  बिल  प्रस्तुत
 किया  और  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका

 क्री  रामचम्त्र  वोरष्पा  .  उपाध्यक्ष  इस  बिल  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  एक  दो  बातें

 कहना  चाहूंगा  ।  सरकार  जातियता  बढ़ा  है  या  धटा  रही  है  ।  इग  सरकार  के  सामने  कई  मसले

 लेकिन  जातियता  बढ़ाने  का  एक  ओर  मसला  बन  गया  एक  कहावत  हैं--“जात  में  हिन्दुअन  की

 जात  पात  में  पातः  केलम  की  आप  केले  का  पड  छिलते  जाओ  तो  उसमें  लकड़ी

 नहीं  होती  ।  हिन्दुओं  की  जाति  हर  साल  बढ़ती  जा  रही  है  तो  कितनी  बढ़ाते  जायेंगे  ।  दो  जातियां  रखनी

 जसे-साहूंकार  ओर  गरीब  या  अमीर.और  गरीब  ।  अमीर  और  गरीब  बंटते  जायेंगे  तो  हजारों  बट

 जायेंगे  लेकिन  सरकार  को  भी  मर  श्कलात  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  जातीयता  जितनी  बढ़  रही

 है  उतने  ही  झंगड़े-बढ़  रहे  इसलिए  जातियां  को  बन्द  करने  के  लिए  सरकार  को  प्रयत्न  करना

 चाहिए  ।  मैं  समझता  हुं  आपकी  सरकार  का  काफी  झंझट  खत्म  हो  जायेगा  ।  जंसे  कुत्तों  के  आगे  मांस

 फेंककर  करती  लड़वाई  जाती  बसा  ही  सरकार  करती  इसीलिए  जातीयता  बढ़ाती  है  ।  जब  भई

 सरकार  आई  तो  लोगों  ने  कहा  कि  यह  हो  जायेगा  वह  हो  फिर  भी  जातीयता  बढ़  रही  है  ।

 पिछली  सरकार  ने  भी  यही  किया  और  यह  सरकार  भी  यही  कर  रही  है  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  :

 333.
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 कि  सिर्फ  दो  जातिशां  रखनी  चाहिए  ।  एक  अमीर  और  दूसरी  गरीब  की  जाति  होनी  चाहिए  ।  ज॑से  एक
 औरत  हैं  और  एक  मर्द  इसी  तरह  देश  में  दो  जातियां  होनी  तीसरी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ज्यादा  वक्‍त  न  लेते  हुए  आपने  जो  म्‌झे  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  अदा

 करता  हूं  ।

 !

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  इग  विधेयक  के  लिए  गया  समय  भी  समाप्त  हो  गया  कमजोर
 वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  करने  थाले  तीन  और  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते  उन्हें  बोलने  का  अवसर
 न  देना  उचित  नहीं  है

 यदि  आप  सहमत  तो  क्या  हम  टसके  लिए  सायं  5  बजे  तक  समय  बढ़ा  दें  ?

 अनेक  माननीय  सवस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  नहोदथ  :  अनेक  लोगो  ने  इसमें  भाग  लिया  है  और  हमारे  साथ  सहयोग  कर  रहे  हैं  ।

 अतः  लिए  समय  5.10  बजे  सांय  तक  बढ़ाया  जाता  है  ।

 भी  कोडिकुन्नील  सुरेश  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्यंय  करता  zg!  ।

 महांदय  उत्तर  प्रदेश  मे  बंजारा  जेंस  बहुत  से  जनजातीय  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची
 में  शामिल  नहीं  किया  गया  इस  देश  में  ब/त  रो  राज्यों  में  वास्तविक  जनजातीय  समुदायों  को  इस

 सूची
 में  शामिल  नहीं  किया  गया  मुझे  विश्वास  है  कि  भारत  सरकार  उनकी  मांगों  पर  तत्काल

 ध्यान  देंगी  और  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कदम  उठाएगी  ।

 गेश  अनुरोध
 है

 कि  भारत  सरकार  तत्काल  एक  समिति  गठित  करे  जो  अनेक  राज्यों  में  जाकर

 विभिन्‍न  जनजातीय  समुदायों  की  मांगों  का  अध्ययन  करे  ओर  उसके  बाद  वह  समिति  एक  संविधान

 )  विधेयक  पुर:स्थापित  कर  सकती  है  ।

 मेरी  दूसरी  बात  यह  है  कि  अनुसूचित  जातियों  को  उनके  लिए  निर्धारित  सुविधाएं  डचित  रूप

 मे  नहीं  मिल  पा  रही  भारत  के  संविधान  में  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  को  बहुत  से

 घिफार  प्रदत्त  किए  गए  हैं  ।  परस्तु  दुर्भाग्यवश  उन्हें  वह  सब  विषेषाधिकार  नहीं  मिल  पाए  केन्द्र

 सरकार  और  राज्य  सरकार  में  रोजगार  के  मामले  को  ही  लीजिए  ।  अनुसूचित  जनजातियों  के  समुदायों
 लिए  आरक्षित  अनेक  पद  रिक्त  रह  जाते  हैं  ।  सवर्ण  जाति  के  नौकरशाह  नहीं  चाहते  हैं  कि  अनुसूचित

 जातियों  और  जनजातियों  के  लोग  ऊंचे  पदों  पर  मैं  पूरी  तरह  से  यह  महसूस  करता  हूं  कि

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  की  सेवाओं  में  उच्च  पदों  पर

 आने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 में  सरकार  Fo  जा:ह  करता  हूं  कि  वह  इस  राम्बन्ध  में  तत्काल  कदम  सरकार  को  इस
 मामले  में  राज्य  सरकारों  को  सख्त  निर्देश  जारी  करने  चाहिए  और  तत्काल  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि

 राभी  आरक्षित  पदों  को  भरा  जा  सबे  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  जिस  पर  मैं  सरकार  का  व्यान  आक्पित  करना  चाहता  वह  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  निधन  और  मासूम  लोगों  पर  अत्याचार  के  सम्बन्ध  में  है  ।
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 )  विधेयक  में
 संशोधन

 हर  रोज  अनुसूचित  जनजाति  गमुदायों  के  लोगों  पर  नृश्ंस  आ#मण  के  समाचार  प्रकाशित  होते  हैं  ।

 मैं  यह  मांग  करता  हूं
 कि  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  प+  अत्याचार  के  मामलों

 की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेष  न्यायालय  की  स्थापना  करनी  चाहिए

 मैं  पुनः  इस  विधेयक  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्रो  ह।रका  ताथ  दास  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  विधेयक  का  समर्थत  कब्ता

 इसके  साथ-साथ  मैं  श्ली  भगवान  शंतर  राबश  को  धन्यवाद  देता  जिन्होंने  उत्तर  प्रदेश  की  अनूसूचित
 जनजातियों  की  सूची  में  बंजारा  समुदाय  को  शामिल  करने  के  लिए  संविधान

 अ-देश  विधेयक  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 मैं  पूर्वोत्तर  विशेषतया  मणिपुर  और  अरुणाचल  प्रदेश  के  बारे
 में  बोलना  चाहूंगा  ।  आप  देखेंगे  कि  वहां  कई  अनुसूचित  जनजातियों  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में
 शामिल  किया  जाना  था  ।  उनमें  से  कुछ  का  उल्लेख  करता  हूं  उदाहरण  के  लिए  हरिंग  तथा  अन्य

 ग्ेटी  जानियों  को  अभी  अगदूृचित  जनजातियों  में  शामिल  किया  जाना  है  ।  श्री  बसुदेय  आचाय॑  ने

 उल्लेख  किया  है  तिः  अस०  में  कई  चाय  के  वागात  हैं  और  चाय  बागातों  में  काम  करने  वाले  श्रमिक

 ज्यादातर  उड़ीगा  तथा  देश  के  अन्य  भागों  से  है  तथा  वे  वास्टव  में  अनुसूचित  जातियों

 लोग  लेकिन  अभी  तक  उन्हें  अनुसूचित  जातियों  का  घोषित  नहीं  किया  गया  अतः  मैं  महसूस
 करता  हूं  कि  इन  दलित  वर्गों  का  एक  अन्य  सर्वेक्षण  कराया  जाना  चाहिए  ।  हन  दलित  वर्गों  को

 अनुसूचित  जातियों  की  अनुसूची  में  जामिल  किया  जाता  चाहिए  ।

 अब  मैं  की  आरक्षण  थीति  के  बारे  में  कहूंगा  ।  यह  देखा  गया  है  कि  नौकरियों  में

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  15:  आरक्षण  है  और  अनुसूचित  जनजातियो  के  लिए  /2",  आरक्षण

 जहां  तक  मैं  समभता  हूं  भारत  में  दस  लमय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 आरक्षण  लगभग  25%  होना  चाहिए  ।  लेकिन  आरद।ण  का  वतंमान  प्रतिशत  केवल  22.,%  है  जिसमें

 अनुस  चित  जातियां  तथा  अनुसूचित  जनजातियां  शामिल  यह  आरक्षण  नौकरियों  के  साथ-साथ

 स्क्लों  नथा  कालेजों  में  भी  होना  चाहिए  ।

 सके  में  मट्यूस  करता  हु  कि  19%  तथा  72%  आरक्षण  नीति  का  राज्य

 सरकारों  द्वारा  बिल्कल  भी  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  जिसके  फलस्वरूप  हममे  पाया  है  कि  राज्यों

 तथा  केन्द्र  में  हैं  और  इसके  अतिरिक्‍त  बर्ग-एक  तथा  वर्ग-दो  की  नोकरियों  में  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनसचित  जनजातियों  के  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  है  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  तथा  आरक्षण  नीति  फा  नौकरियों  के

 मामले  तथा  स्कलों  और  कातेहों  में  कठोरता  ४  तालन  किया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 थ्रो  थिलास  सुत्त  मवार  :  उपाध्यक्ष  मुझे  समय  धन्यवाद  |  इस  सदन  में
 अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  जातियों  को  दर्जा  देने  के  बारे  में  हमने  बहुत  बार  विचार  किया  है
 और  अब  यह  ॒विपय  इतना  संवेदनशील  बन  गया  है

 कि  आथिक  आध!र  पर  इमके  लिए  मांगें  उठती
 शहेंगी  ।  इस  सन्दर्भ  में  कई  माननीय  सदस्यों  ने  अपने-अपने  राज्यों  की  ऐसी  जातियों  का  समर्थन  किया

 है  तो  मैं  भी  इसके  तहत  यह  कहूंगा  कि  जिन  जातियों  का  जीवन  और  कल्चर  आदिवासियों
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 बिलास  सु  मयार  |

 जैसा  उन  लोगों  पर  हमें  घिचार  करना  चाहिए  और  एक  बार  इस  तरह  का  आईडेंटिफिकेशन  होने
 पर  उनको  दी  जाने  वाली  सहलियतों  को  हटाना  नहीं  चाहिए  ।  यद्यपि  जहां  आदिवासियों  जैसी

 सहलियतें  मिल  रही  उतका  ज्यादा  उद्धार  नहीं  हआ  है  या  बहत  कम  मात्रा  में  अपनी  सुविधाओं  का

 या  फैसलिटीज  का  उपयोग  किया  उस  सन्दर्भ  में  सरकार  प्रधानभन्त्री  और  कई  मंत्रियों  से

 बार  कह  रहा  हूं  कि  मेरे  विदर्म  क्षेत्र  मे ंआदिवासी  की  माना  और  गोआरी  दो  जातियां  हैं  जिनका

 रहन-सहन  आदिवासियों  जैसा  है  और  उनको  आदिवासी  ही  द्रीट  किया  जाता  था  लेकिन  1980  से

 उनकी  सहलियतों  को  कर  दिया  गया  और  वे  तकलीफ  में  आ  गए  हैं  ।

 अकओ  eee  |  हल  जात  ee  अतननलनजािता  हि  मनन  ली  आत+

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  हम  नयी  ज।तियों  को  इसके  अन्दर  सम्मिलित  कर  रहे

 वहां  उन  जाह्ियों  जो  सहलियतें  मिली  हुई  कम  तो  नहीं  करना  चाहिए  ।  नयी  जातियों  को

 सम्मिलित  करने  ने  पहले  उसका  आईडेंटिफिकेशन  क  उगका  नाप-तोल  कर  ले  तभी  उनको  कंसीडर

 जैसा  कि  आज  यह  अमेंडमेंट  आया  है  और  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  तो  आदिवासी
 मरना  और  गोआरी  जातियों  का  भी  आप  इसमें  समावेश  यह  मैं  आपसे  अर्ज  करता  हुं  ।  मंत्री  जी
 भी  यहा  बंठे  हैं  और  मैंने  उनको  भी  अलग  रो  अर्ज  किया  है  और  हमारे  यहां  के  40  सांसकों  ने  इन  दो
 अवरतियों  को  इसमें  समाविष्ट  करने  की  सरकार  से  अपील  की  है  ।  इस  मौके  पर  मैं  फिर  अर्ज  करता  हूं  कि
 इन  दोनों  जातियों  का  जीवन  आदिवासी  लोगों  जैसा  है  और  उनकी  संस्कृति  भी  आदिवासियों  जैसी  है  ।
 केवल  कांस्टीट्यूशन  की  क्िताव  से  एक  बात  उनके  सामने  लगाने  से  कि  नहीं  लिखा

 तो  उनकी  सहूलियतें  बन्द  हो  मई  ।  इसको  भी  आप  देखने  की  कोशिश  करेंगे  और  जहां-जहाँ  भी
 ब्रात्षिवासियों  का  कल्चर  उनको  सहूलियतें  इस  अर्ज  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  इस  मुद्दे  पर  ।7  सदस्यों  ने  चर्चा  में  हिस्सा  लिया  इससे  पता  चलता
 है  कि  टस  विषय  में  सदस्यों  ने  कितनी  रुचि  ली  हमें  ।5  मिनट  मिले  हैं  ।  प्रथम  माननीय  मंत्री  को
 उत्तर  देगा  है  फिर  विधेयक  के  प्रस्तुतकर्ता  को  बोलना  अब  मैं  माननीय  मंत्री  से  उत्तर  देने  का
 अनरोध  करूंगा  |

 कल्याण  मंत्रालय  में उप  मंजी  के०  कसला  :  महोदय  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि
 92  को  उस  सदन  में  बहुत  उपयोगी  चर्चा  हई  और  आज  संविधान

 प्रदेश  )  आदेश  !  902  जिसे  श्री  भगवान  शंकर  रावत  ने  28  1992  को
 उत्तर  प्रदेश  की  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  बंजारा  जाति  को  शामिल  करने  के  लिए  पुर:स्थापित
 किया  बंजारों  को  आन्ध्र  बिहार  और  उड़ीसा  की  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  तथा

 हिमाचल  प्रदेश  तथा  दिल्ली  की  अनुसूचित  जाति  की  अनुसूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 यश्षपि  बंजारा  समुदाय  को  उत्तर  प्रदेश  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 4  बे  7  स०  प्‌  जा
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 ““  ०  + हल  eee
 शामिल  करने  के  प्रस्ताव  की  अनुस चित

 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  सूचियों  की  व्यापक  समीक्षा
 के  सन्‍्दर्म  में  जानें  की  जा  रही  इस  सन्दर्भ  में  इसका  उल्लेख  किया  गया  है  कि  केवल  यही
 समुदायों/जनजातियों,  जो  निर्धारित  मापदण्ड  का  पूर्णतया  पालन  करती  को  अनुसूचित  जनजातियों
 की  सूची  में  शामिल  किया  गया  मापदण्ड  यह  है--“आदिम  विशेषताओं  के  विशिष्ट
 संस्कृति  भौगोलिक  अलगाव  समुदाय  के  साथ  सम्पर्क  करने  में  शर्भिम्दगी  महसस  करना  और
 पिछड़ापन  ।

 है

 अब  मैं  चर्चा  के  दोरान  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गए  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  आता  हैं  ।  कुछ
 सदस्यों  ने  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  सूच्रियों  की  समीक्षा  पर  एक  व्यापक  विधेयक
 लाने  में  हुई  देरी  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  जैसा  कि  सदन  जानता  अनुसूचित  जाति/जनजाति  की

 सूचियों  की  समीक्षा  का  मुद्दा  काफी  जटिल  तथा  नाजुक  इस  मामले  में  जल्दी  की  जानी
 अन्यथा  कुछ  अयोग्य  समुदाय  के  जो  इस  मापदण्ड  की  कसौटी

 पर  पूरे  नहीं  उतरते
 इस  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  को  सूश्री  में  शामिल  होने  का  प्रयास  जिससे  अनसचित
 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  हितों  को  नुकसान  पहुंच  सकता  इसलिए  सरकार  इस
 मामले  में  और  आगे  चर्चा  करना  चाहती  सरकार  इस  बारे  में  प्राप्त  सभी  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  केन्द्र  शासित  प्रशासन  तथा  भारत  के  महापंजीयक  से  सलाह  कश्के  जांच  कर  रही  है  ।

 एक  सदस्य  द्वारा  सुकाव  दिया  गया  है  कि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  सूभरी  में  से
 भप्रतिष्ठाजनक  जाति  के  नामों  को  हटाया  जाना  चाहिए  ।।  मैं  स्पष्ट  करना  चाझूता  हूं  कि  सरकार  ने

 पहले  से  ही  मामले  की  जांच  कर  ली  है  और  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  से  बेकल्पिक  नामों  का  सुकाव
 देने  का  अनु रोध  किया  है  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  समूचे  देश  की  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  एक  आम  सूची  तैयार
 करने  का  सू  क्राव  दिया  है  ।  लेकिन  मैं  अपने  मित्रों  को  बताना  चाहूंगा  कि  समुदायों/जातियों/जनजातियों
 की  सामाजिक  आथिक  तथा  शैक्षिक  स्थिति  प्रत्येक  राज्य  में  और  राज्य  के  अन्दर  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र
 में  अलग-अलग  है  और  इसलिए  किसी  एक  जाति  को  समूचे  देश  की  एक  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित
 जनजाति  के  रूप  में  जानना  उचित  नहीं  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  वर्तमान  संवंधानिक  उपबन्धों  के

 अनुच्छेद  341  व  342  में  भी  प्रत्येक  राज्य/कैन्द्र  शासित  प्रदेशों  क ेलिए  अलग-अलग  अनुसूचित  जाति

 अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  तंयार  करने  का  प्रावधान  है  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  सुकाव  दिया  है  कि  जिन  लोगों  ने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 जाली  प्रमाण-पत्र  लिए  हुए  उन्हें  कठोर  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमने  राज्य  सरकारों  शासित
 प्रदेशों  को  पहले  ही  आवश्यक  आदेश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  वे  जाली  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए
 कठोर  कदम  उठाये  तथा  उचित  दण्ड  लागू  करें  और  जाली  प्रमाण-पत्र  धारकों  के  विरुद्ध  तथा  उन  लोगों
 के  विरुद्ध  भी  जो  ऐसे  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  लिए  जिम्मेदार  कानूनी  कार्यवाह़ी  की  जानी

 मैं  सरकार  द्वारा  सूतियों  की  समीक्षा  के  व्यापक  कार्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय  सदस्य
 से  अपना  विधेयक  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।
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 श्री  भगगान  शंकर  रावत  :  सभापति  इस  विषय  में  यहां  एक  लम्बीं  बहस

 हुई  और  जैसा  अभी  पीठासीन  अधिकारी  बता  रहे  थे  कुल  बिल
 7  माननीय  सदस्यों  ने  इस  पर  अपना  मत

 व्यक्त  मैं  उन  सभी  को  धन्यवाद  देता  जिन्होंने  मेरे  बिल  पर  अपने  विचार  व्यवत  किए  और

 इसका  समर्थन  किया  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  दो  बातें  ही  आपके  सामने  रखना  चाहूंगा  पहली  बात  तो

 इस  विल के
 बारे  में  है  और  दूसरी  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  से  सम्बन्धित  जिसे  मैं  अलग  से  रखूंगा  ।

 केन्द्र  सरकार  शीघ्र  बंजारा  जाति  को  संविधान  में  आवश्यक  संशोधन  लाकर  अनुसूचित
 जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  किए  जाने  की  घोषणा  इसके  लिए  मैं  चाहूंगा  कि  एक  समयक्षद्ध
 सीमा  मैं  जानता  हूं  कि  अभी  मंत्री  जी  ने  आइवासन  यहां  दिया  लेकिन  हतना  मैं  अवश्य  चाहूँग़ः
 कि  वह  आधश्यासन  भी  समयबठ्ता  के  साथ  अन्यथा  यह  मामला  लटका  रहेगा  ।  बंजास  जहति  के

 लोगों  को  जो  लाभ  मिलना  उनका  जो  डयू  कक्‍्लेम  वह  पूरा  नहीं  मिल  रहा

 दूसरी  वान  यह  है  कि  मैं  मंत्री  जी  के  कथन  से  सहमत  नहीं  जैसा  उन्होंन  कहा  क्योंकि  एक

 ही  प्रदेश  एफ  ही  जाति  के  लोगों  में  आथिक  और  सामाजिक  बराबरी  नहीं  काफी  अन्तर

 इससे  हमारा  जो  नेतनल  उहग  श्रोग्राम  उसवो  घत्का  लगता  है  और  जिसके  बारे  में  अभी

 हमारे
 एक  माननीय  राहयोगी  पीड़ा  व्यग्त  कर  रहे  वही  उसके  मूल  में  इसलिए  ब्रेश  के

 पैमाने  जो  एक  जाति  पिछड़ी  उधर  किसी  एक  प्रदेश  के  लिए  बल्कि  पूरे  देश  के  पैमाने  एक
 पिछड़ा  मानना  आइडेन्टीफाई  करना  चाहिए  ।  फर्जी  सर्टिफिकेट्स  लेने  की  प्रवृत्ति  री
 रुकेगी  ।

 तीसरी  बात  कहना  चाहूंगा  कि  भारत  सरकार  एक  आयोग  गठित  करे  जो  एक  समय्बद्ध  सम
 के  देश  भर  की  विभिन्‍न  जांतियों  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  करे  ओर'यह  देसे  कि  जो  ज़ातित्रां
 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़ी  जातियों  की  सूची  में  दर्ज  किए  जाचे  की  मंतर
 कर  रही  वे इसके  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  पूरे  करती  हैं  या  नहीं  ।  यदि  वे  पूरा  करती हैं  तो  उह
 संब्रको  शामिल  दिया  जाए  ।  वह  आयोग  रस  वात  भी  भी  करे  ।  तभी  इन  विवादों  का  कम
 डो  सकेगा  और  जिय  सामाजिक  न्याय  की  बात  हम  कशते  थधामाजिक  परिकल्पना  भी  पूरी  हो  प्रायेगी  ।

 उसके  साथ  ही  हमारे  देश  में  जितनी  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियां  और  पिछड़े
 लोगों  में  शामिल  जातियां  उनमें  भी  आशिक  और  शामाजिक  दृष्टि  से  कुछ  लोग  अधिक  पिछड़े  है उनका  भी  क्लासिफिकेशन  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  अभी  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ने  मर्द
 फँसला  दिया  है  कि  इनमें  कुछ  अगाडी  कुछ  पिछड़े  जो  बहुत  ज्यादा  पिछड़े  उन  सबका  भी
 क्लॉसिफिकेशन  होना  चाहिए  ।  इतता  मैं  अवद्य  चाहुंगा  कि  जो  आयोग  बैठे  वह  इस  बात  को  वेल्े  कि
 इन  पिछड़ी  जातियों  में

 भी
 कौन  कम  पिछड़े  कौन  ज्यादा  पिछड़े  उन  सबका  भी  क्लासिफ़िकेश्नत

 होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  यदि  आवश्यकता  महसूस  की  जाए  तो  संविधान  में  भी  संशोधन  कि  या  जा
 सकता  है  ।  संविधान  देश  के  लोगों  के  लिए  संविधान  के  लिए  लोग  नहीं  हैं  ।  रसलिए  जी
 प्रक्रिया  उसे

 पूरा  किया  जाए  ।  ७

 फ छ मैं यह भी चाहूंगा कि जो आयोग गठित किया वह यह भी जांच कर कि जो लोग वर्तमान में मांग तो कर रहे हैं कि हमें पिछड़ी जातियो की श्रूत्री में शामिल किया लेकिन गरीबी ३38
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 संशोधन

 उसका  मूल  कारण  आज  पिछड़े  लोगों  के  अन्दर  भी  अनेक  मालदार  हो  गए  उयको  किरीी  तरह  के

 या  मदद  की  आवश्यकता  नहीं  लेकिन  पेट  की  जब  लगती  है  तो  वह  व्यक्ति
 किसी  भी  जाति  का  सभी  को  उतना  ही  सताती  समान  रूप  *  सताती  उप्नलिए  गरीबी  के
 आधार  पर  भी  देखा  जाना  चाहिए  कि  समाज  के  किन  लोगों  को  सहायता  की  आवश्यवःता  है  और  इस

 दृष्टि  से  भी  सोचना  भायोग  को  कुछ  नौम्सं  स्थापित  करने  होंगे  कि  जो  लोग  रिजर्वेशन  की
 परिधि  में  नहीं  आते  लेकिन  गरीब  हैं  और  जिन्हें  परामाजिक  न्याय  और  सहायता  की  आवध्यकता
 ऐसे  लोगों  को  भी  सहायता  और  सरक्षा  मिलनी  चाहिए  ।  इसके  वांछित  परिणाम  तब  उपलब्ध  होंगे  जब
 सरकार  की  नियत  यह  न  हो  केवल  सरकारी  नौकरी  का  दिघाकर  हमने  कह  दिया  कि

 तुम्हें  सरकारी  नौकरियां  मिल  जायेंगी  क्‍योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  लाखों  करोड़ों  लोग  आज  अनुसूचित
 जनजातियों  और  पिछड़  दर्गों  में  आ  रहे  हिन्दुस्तान  की  आधी  में  ज्यादा  आबादी  आा  रही  है

 ओर  वे  सब  कलेक्टर  नहीं  हो  ये  सब  प्रधानमन्त्री  महीं  बन  जायेंगे  ।  आज  ॥छ  राजनेता  उन्हें
 सरकारी  नौकरियों  का  मुंभुना  लोगों  के  जजबातों  के  साथ  खिलयाड़  तो  करते  हैं  लेकिन  उनके

 वास्तविक  उत्थान  की  बात  नहीं  करते  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  पिछड़ी  जातियों  के  मेरे  भाई  अधिक  से  अधिक  आई०  ए०  एस०  बनें  और

 प्राइम  मिनिस्टर  तथा  मिनिस्टर  लेकिन  सब  तो  नहीं  बन  पाएंगे  ।  इसलिए  मैं  कहना  भाहूंगा  कि

 सरकार  ऐसी  आधथिक  नीतियों  <1  अवलम्बन  करे  जहां  पिछड़ी  अनुसूचित  जातियों  और

 जनजातियों  के  लोग  जिन  कार्यो  में  लगे  हुए  उनको  प्रोत्साहन  मिले  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जाटव

 जाति  के  लोग  चमड़े  के  उद्योग  से  जुड़े  हुए  लेकिन  आज  चमड़े  के  उद्योग  में  काम  करने  वाले  लोगों

 की  हालत  बहुत  खराब  लोग  भूखों  मर  रहे  कुम्हाਂ  जाति  के  जो  मिट्टी  के  बतंन  बनाने

 का  काम  करते  थे  और  जिनको  प्रजापति  कहा  जाता  आज  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  कारण

 भूखों  मर  रहे  पहले  रेलवे  +
 :  ल्हड़  चलते  थे  और  गरभियों  में  ठंडा  पाती  पिलाने  के  लिए  मटकों  का

 इस्तेमाल  होता  किन्त  अब  रेलवे  ने  इन  चीजों  की  जगह  प्लास्टिक  का  सामान  लेना  शुरू  कर

 सब  से  प्रजापतियों  की  स्थिति  दयनीय  हो  क्योंकि  सबसे  बड़ा  खरीददार  उनका  रेलवे

 सभापति  मैं  ःहना  चाहूंगा  कि  परिवतंन  के  नाम  पर  और  बंधुआ  मजदूर  मुक्ति  के

 नाम  पर  कारपेट  वीचस  को  वेरोजगार  करने  की  कोशिष्  की  जा  रही  है  ।  कोरी  जाति  के  लोग  जो

 अपने  बच्चों  को  भी  अपना  पेतुक  काम  गलीच  बुनने  का  सिखाते  उन्हें  वंघुआ-मजदूर  भौर  बच्चों  से

 मजदूरी  करवाने  के  नाम  पर  गिरफ्तार  किया  जा  रहा  लेकिन  उनके  परिवारों  के  उमको

 शिक्षा  देने  के  लिए  सरकार  कोई  व्यवस्था  नहीं  करना  चाहती  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 कानन  बनाया  जाए  जिससे  इनको  लाभ  मिले  +  नीतियां  ऐसी  होनी  चाहिए  जिनसे  पिछड़ों  को

 काम  सिल  जाए  और  खुशहाल  हों  ।  यह  नाटक  करने  और  स्टंट  पालिटिक्स
 करने

 से  काम  चलने  वाला

 नहीं  इसलिए  आयोग  यह  भी  सुनिशिषित  करे  कि  पिछड़ी  अनुसूचित  जातियों
 और

 जनजातियों  का  पिछले  44  सालों  में  कितना  उद्धार  हो  सका  है  और  यदि  उद्घार  नहीं  हो  सकता  तो

 पीछे  क्या  कारण  हैं  और  उन  कारणों  को  दूर  करने  की  व्यवस्था  की  जाए  ।
 इसके

 सभापति  इन्हीं  शब्दों  के  सरकार  के  इस  आश्वासन  में  विश्वास  करते  पिछली

 सरकारों-की  तरह  इस  बात  पर  टालमटोल  वाली  नीति  नहीं  अपनाएगी  जंसी  कि
 *::

 दिप्थनाथ  प्रताप

 घिढ़  नेतृत्व
 वाली  तथा  उससे  पहले  श्री  राजीव  गांधी  सरकार  में  किया  मेंते  हट  शुरू ॥  TM  ६५  लक  न *

 सनाया  था  कि  स्कीम  बन  गई  और  स्कीम  बनने  के  बाद  उसको  टाला  गया  और  कह करते  हुए  पढ़कर  सुनाया  था  कि  स्कौम  बन  गई  अ
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 दिया  कि  हम  पुनरविचार  कर  रहे  ऐसा  नहीं  होगा  और  पुनविचार  नहीं  बल्कि  इस  पर  ठोस

 शक्ति  के  साथ  काय्य  करने  की  आवध्यकता  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  अनुवाद

 सभापति  महोदय  :  क्या  आप  विधेयक  वापिस  ले  रहे  हैं  ?

 झो  भगवान  हांकर  राबत  :  मैं  अपना  विधेयक  वापिस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमत्ति
 चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  अपना  विधेयक  वापस  लेने  की  अनुयति  है  ?

 अनेक  माननोय  सदकश्य  :  हा  ।

 विधेयक  सभा  को  अनुसति  से  वापस  लिया

 —  बननन«  +++-न

 7.0$  मभ०  प०

 रेल  संरक्षण  बल  विधेयक  क॑  पूरे  नाम  के

 स्थान  पर  विधेयक  के  पूरे  नये  नाम  का

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रेल  संरक्षण  बल  प्रस्ताव  में  और  संशोधन  करसे  वाले  विधेबषक  पर
 विचार  किया

 सभापति  रेल  संरक्षण  बल  जिसे  मैं  प्रस्तुत  कर  रहा  मुझे
 आशझ्षा  है  इस  सदन  के  सभी  वर्गों  स ेसमर्थंभ  मिलेगा  मैं  आभारी  हूं  कि  जब  कभी  यह  मामला  इस  सदस
 में  उठाया  गया  सभी  सदस्यों  ने  एक  आवाज  में  रेल  संरक्षण  बल  के  कारण  का  समथ॑न  किया  ।

 इस  सदन  में  बहुत  कम  ऐसे  अवसर  आते  हैं  जब  सदस्य  अपनी  राजनीतिक  सम्बद्धता  को  भूल
 गए  हों  कि  वे  सत्तापक्ष  के  हैं  या  विपक्ष  के  ।  इस  सदन  के  प्रत्येक  दल--कांग्रेस

 जनता  दल  आदि  के  सदस्यों  का  यही  मत  था  कि  1985  में  कुछ  निहित  उहेष्य  से  रेलवे  सुरक्षा
 बल  अधिनियम  1957  में  संशोधन  करके  उसमें  धारा  15  को  जोड़ा  जाना  एक  गलत  कदम
 था--उसके  लिए  मैं  वर्तमान  रेलवे  मंत्री  को  दोष  नहीं  दूंगा  ।  अब  उस  गलती  को  सुधारने  का  अवसर
 आ  गया  है|

 मुझे  पूरी  आशा  है  कि  रेलवे  मंत्रालय  सही  कदम  उठाएगा  और  वह  इस  गरिमामय  सदन  की
 सर्वेसम्मत  इल्छा  और  आकांक्षा  का  आदर  करेगा  ।  मेरे  इस  बात  से  सदन  के  सभी  दलों  के  लोग
 मत  होंगे  कि  सदन  की  सर्वेसम्मत  भावना  का  आदर  नहीं  करने  में  निश्चित  रूप  से  इस  फरिमामय
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 सदन  का  अपमान  होगा  ।

 जब  इस  संशोधन  विधेयक  को  प्र८तुत  किया  गया  था  तो  मैं  ३स  सदन  का  एक  सदस्य  था  और

 तब  मैं  भूतपूर्ब  रेल  मंत्री  श्री  मधु  दंडवते  की  बगल  में  अगले  बच  की  कतार  में  बंठता  था  ।  वह  बहुत  ही

 उद्देलित  थे
 और  हम  सबने  रेलवे  सुरक्षा  बल  विधेयक  के  प्रस्तुत  किये  जाने  का  सक्तिय

 विरोध  किया  था  और  रेल  मंत्रालय  के  उस  कदम  को  एक  कठोर  कदम  करार  दिया  था  ।  यही  शब्द

 हमने  उस  समय  प्रयोग  किया  था  |  1985  में  कोई  पहली  बार  यह  प्रयास  नहीं  हुआ  था  ।  रेलवे  सुरक्षा

 बल  में  प्रतिनियुक्ति  पर  आये  ।  आई०  पी०  एस०  अधिकारियों  का  एक  वर्ग  जो  प्रारम्भ  से  ही  स्थायी

 तौर  पर  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  अधिकारी  रहे  थे  और  जिनके  कारण  कई  समस्याएं  उत्पन्न  हो  रही

 का  इसके  पीछे  बहुत  बड़ा  हाथ  1966  में  तत्कालीन  रेल  स्व०  श्री  राम  सुभग  सिंह  की

 अध्यक्षता  में  इस  सदन  द्वारा  एक  उच्च  प्राधिकार  समिति  का  गठन  किया  इस  उ्च  प्राधिकार

 प्राप्त  समिति  ने  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  सारी  पहलुओं  का  अध्ययन  किथा  मेरे  पास  इस  समिति

 की  रिपोर्ट  है  जिसका  मैंने  अध्ययन  किया  इस  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  और  किरपाल  सिंह

 समिति  की  रिपोर्ट  (1975-76)  में  यह  स्पष्ट  तौर  पर  कहा  गया  था  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  में

 कारियों  की  दो  श्रेणियां  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  इससे  इस  बल  और  रेलवे  दोनों  के  ही  हितों  की

 अवहेलना  होती  इन  समितियों  ने  रेलवे  सुरक्षा  बल  में  एक  अधिकारी  काडर  की  निर्माण  करने  की

 जोरदार  सिफारिश  की  थी  ।  इस  बल  में  अ्तिनियुक्ति  आई०  पी०  एस०  अधिकारियों  को  या  तो  इससे

 समायोजित  करके  इसका  अंग  बना  दिया  जाये  या  उन्हें  अपने  पूर्व  पदों  पर  उन  राज्यों  जहां  वे  पहले

 नौकरी  पर  थे  में  उन्हें  वापस  भेज  दिया  राम  सुभग  सिंह  और  किरपाल  सिंह  समितियों

 के  सिफारिशों  को  रेलवे  मंत्रालय  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  किन्तु  प्रतिनियुक्ति  प*  आये  आई०पी०एस०

 अधिकारियों  के  विरोध  के  कारण  उन्हें  पूरी  तरह  कभी  भी  लागू  नहीं  किया  गया  ।  वे  लोग  विभिन्‍न

 मंत्रियों  के  पीछे  दौड़  रहे  ये  ।  उन्होंने  पंडित  कमलापति  त्रिपाटी  से  भी  सिकारिश  की  जिन्होंने  उन

 लोगों  की  बात  मानने  रो  इन्कार  कर  दिया  और  जब  श्री  सधु  दंडवते  रेल  मंत्री  बने  तो  उन  पर

 भी  दबाव  डाला  गया  बल्कि  आई०  पी०  एस०  अधिकारियों  के  इस  वर्गे  के  द्वारा  रेलवे  सरक्षा  बल  के

 सदस्यों  की  प्राप्त  एसोसिएशन  बनाने  और  उसे  चलाने  की  मूल  अधिकार  को  वापस  लेने  की  पेशकश

 की  गई  थी  लेकिन  प्रो०  दंडवते  ने  ऐसा  नहीं  किया  ।  संविधान  की  अनुच्छेद  ।9  में  स्पष्ट  तौर

 पर  लिखा  है  कि  :

 नागरिकों  को  एसोसिएशन  या  संध  बनाने  का  अधिकार  है  ।'  के  अन्दर  प्राप्त

 अधिकार  को  खत्म  करवाने  के  लिए  वे  आई०  पी०  एस०  अधिकारी  वर्षो  स  प्रयास  कर  रहे  थे  ।

 लोग  इस  अधिकार  को  खत्म  करने  की  साजिश  क्र  रहे  उस  एसोसिएशन  का  गठन  1971  में

 किया  गया  जिसे  रेल  मंत्रालय  द्वारा  कठोर  नियमों  और  शर्तों  के  विषयाधीन  1973  में  मान्यता

 प्रदान  की  गई  ।  अगर  मैं  उन  ढार्तों
 के

 सम्बन्ध  में  1972  में  जारी  की  गई  विज्ञप्ति  को

 पढूंगा  तो  आपको  आएचय  इस  मूल  अधिकार  को
 खत्म

 करने  की  तर्क
 को  समझता

 मुश्किल  मैं  इसके  कुछ  अंशों  को  पढ़ना  चाहूंगा  ।  वर्ष  1973  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  सः  स्‍स्पों  के

 रेलवे  जोन  पर  आधारित  एसोसिएशन  को  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध  में  रेल  मंत्रालय  ने  विज्ञप्ति  जारी

 की  थी  ।  एसोसिएशन  बनाने  के  लिए  उस  समय  यह  छर्तें  निर्षारित  की  गई  थीं  :

 1.  सम्बन्धित  कागजों  अर्थात  पंजीकरण  आदि  के  साथ  रेलवे  सुरक्षा  बल
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 रेल  गंरक्षण  बल  विधेयक  के  पूरे  नाम  के  स्थान  27  1999
 पर  बिधेयक  के  पूरे  नये  नाम  का  आदि )

 आधार्य

 सिएशन  को  मान्यता  हेतु  आवेदन

 2.  सदस्यों  के  सामान्य  सेवा  हितों  के  बढ़ाने  के  उहेदय  से  रेलवे  सुरक्षा  बल  एसोसिएशन  बनाई
 जब

 ।
 हु

 मैं  गत  पर  जोर  देना  एसोसिएशन  बनाने  में  आखिर  नुकसान  क्‍या  था  ?

 5,  रेलबे  सुरक्षा  बल  एसोसिएशन  रेलवे  जोन  के  आधार  पर  बल  के  सदस्यों  तक  सीमित
 | रहेगा  ।  कोई  जन-जाति  आदि  का  अन्तर  नहीं  ।

 4  एसोसिएशन  की  सदस्यता  के  लिए  बज  के  सभी  सदस्य  पात्र  रेलवे  जोन  में  नियुक्त
 सदस्यों  की  25  प्रतिशत  से  कम  सदस्यों  की  संख्या  नहीं  होगी  ।

 आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  1985  में  रेलवे  सुरक्षा  बल
 1957  में  संशोधन  करके  इस  अधिकार  को  खत्म  कर  दिया  चया  ।  इस  समय  एसोसिएशन  की  सदस्यों

 की  संख्या  75,000  थी  ।

 5.  रेलवे  सुरक्षा  बल  एसोसिएशन  के  कार्यकारी  सदस्यों  की  नियुक्ति  सदस्यों  मे ंसे  ही  की

 जाए  ,  बाहर  से  कोई  नियुक्ति  नहीं  होगी  ।

 रेलथ  की  दो  मान्यता  प्राप्त  फेडरेशन  हैँ  ।  रेलवे  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  रल  मंत्री  प्रत्येक

 बर्ष  एक  ही  दात  कहते  हैं  कि  इन  दो  अखिल  भारतीय  फेडरेशनों  के  साथ  बहुत  ही  अच्छे  ओद्योगिक

 सम्बन्ध  हैं  और  ये  रेल  मंत्रालय  और  सरकार  के  साथ  सहयोग  कर  रहे  लेकिन  वास्तविकता  इससे

 बिल्द,ल  भिन्‍न  बाहर  के  पदाधिकारियों  की  प्रतिशतता  और  फंडरेशन  की  नियमित  चुनाव  के  बौरे

 में  यह  जाकर  आश्चयं  होगा  कि  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में
 एक  यूनियन  की  चोरी  कर  लो  कैसे  ?

 इस  यूनियत  के  ए०  जी०  एम०  को  जब  विदाई  दी  जा  रही  थी  तो  महासचिघ  सेक्रेटरी  जो  कि  उस  पद

 पर  2(--25  वर्षों  9  भी  अधिक  समय  से  बना  हुआ  ने  देखा  कि  पदाधिकारियों  को  सूची  में  अब

 बह  महासचिव  नहीं  रह  पायेगा  तो  वह  शीघ्र  ही  गान  रिच  पहुंच  गया  जहां  उसने  संघ  के

 कारियों  की  एक  जाली  सूची  जमा  कर  दी  जिसे  जोनल  रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा  मंजूरी  दे  दीं  गई  ।

 मैं  कहता  हूं  कि  मजदूर  संघ  की  चोरी  कर  ली  गई  ।  जब  ए०  जी०  एम०  की  विदाई  हो  रही  तो

 संघ  पदाधिकारियों  की  सूची  जिसे  ए०  जी०  एम०  ने  नहीं  चुना  जमा  करा  विया  गधा  और  उसे

 रेलवे  पदाधिकारियों  ने  णीघ्र  ही  मंजूरी  भी  दे  दी  ।  जबकि  ढर्त  यह  है  कि  रेलवे  सुरक्ष  बल  एसोसिएशन

 की  कार्यकारिणी  की  नियुरित  हसके  सदस्यों  में  से  ही  की  बाहर  से  नहीं  और  वहूं:भी  प्रशासभ

 द्वारा  नियुक्त  राजपत्रित  पद  के  अधिकारी  की  देख-रेख

 6.  रेलवे  सरक्षा  बल  एसोसिएशन  को  धन  सदस्यों  के  चन्दा  से  प्राप्त  होंगा  ओर  अगर  सरकार

 से  किसी  प्रकार  की  अनुदान  दी  जाती  तो  उसका  उपयोग  एसीसिंएशन  के  कार्योँ  की

 आगे  बढ़ाने  में  किया  जायेगा  ।

 7.  एसोसिएदन  की  प्रत्येक  बैठफ  की  कार्यवाहियों  का  सारांश  बिना  किसी  विलम्ब  के

 प्रबन्धक  के  पास  भेजा  जायेगा  जो  अगर  जरूरी  समझे  तो  ए०  एस०  ओ०  या  उसके  ऊपर
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 लीन  न

 6  1914  रेल  संरक्षण  बल  पिधेयक  के  पूरे  काम  के
 स्थान  पर  विधेग्रक  के  पूरे  नये  नाम  का

 ना  #  लत  न्‍न  जन  लक  जान  न्‍क  ७०७४७  के एक या एक से अधिक अधिकारियों को dow के आब्जवंर के रूप में तैनात कर  जन  इनका फ्रेंडरेशन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है किन्तु रेलबे सुरक्षा बल एसोसिएक्षन के  बम

 के  एक  या  एक  से  अधिक  अधिकारियों  को  ब्रैठक  के  आब्जवंर  के  रूप  में  तैनात  कर  सकता

 है  ।

 इनका  फेंडरेशन  के  ऊपर  कोई  नियंत्रण  न  हीं  है  किन्तु  रेलवे  सुरक्षा  बल  एसोसिएक्षन  के  ऊपर
 इनका  नियंत्रण

 8.  कोई  भी  व्यक्ति  जो  बल  का  सदस्य  नहीं  रेलवे  सुरक्षा  बल  एसोसिएणम  के  कार्यों  से

 जुड़ा  नहीं  रहेगा  ।

 9  एसोसिएशन  का  पंजीकृ  :  होना  अनिवार्य  है  ।

 एसोसिएशन  किसी  भी  गैर-कानूनी  गतिविधि  भ॑  शामिल  नहीं  होगा  ।

 मत्री  महोदय  जवाब  दंत  समय  हमें  कृपया  यह  बताएं  कि  उन्हें  इस  बल  की  किसी  प्रकार  की

 गैर-कानूती  गतिविधियों  में  शाशिल  होने  को  कोई  जानकारी  रेलवे  सुरक्षा  बल  एक
 बहुत  ही

 शामित  बल  यह  प्रमाणपत्र  किसी  और  ने  नहीं  बल्कि  उसके  एवः  महानिरीक्षक  द्वारा  दिया  गया

 है  ।  |  एक  को  उद्धत  कब्ना  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  तत्कालीन

 निरीक्षक  का  पत्र  उस  पत्रिका  के  मई  और  जून  माह  के  वाल्यूम  :  के  भाग-॥  में

 प्रकांहित  हुआ  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  सें  अनुरोध  है  कि  वह्‌  इसको  पढ़ें  और  रेलवे  सुरक्षा  बल  के

 तत्कालीन  महानिरीक्षक  द्वारा  दी  गई  प्रमाणपत्र  को  देखें  ।  मैं  उद्धुत  करता  हूं
 :

 आप  लोगों  को  अनुशासित  रूप  से  व्यवहार  करने  और  अपनी  छिकायतों  के  समाधान

 हेतु  किसी  प्रकार  की  आंदोलन  में  शामिल  नहीं  होने  के  लिए  बधाई  देना  चाहूंगा  जबकि  देश  के

 पुलिस  बलों  में  आन्दोलनकारी  गतिविधियां  बढ़  रही

 यह  प्रमाणपत्र  उन्हें  कब  दिया  गया  ?  में  जब  सब  तरफ  विद्रोह  का  वातावरण  था  ।

 केफ्ट्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बोकारो  ने  बिद्रोह  कर  दिया  लेकिन  इस  अनुशासित  बल  ने  कमी

 भी  विद्रोह  नहीं  किया  है  ।

 दक्षिण-पृ्व  रेलवे  के  आर०  पी०  एफ०  के  महानिरीक्षक  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  इस
 एसोसिएदन  का  महासचिव  कहां  ठहरता  है  और  दिल्ली  में  कहाँ  उनका  मिवास  स्थान  फिर  भी

 इत्रकी  सेढ़ा  बिना  कारण  श्नताभो  नोटिस  जारी  किये  ही  समाम्ध  कर  दी  गई  ।  इसके  बावजूद  भी  उन

 लोगों  ने  कोई  विद्रोह  नहीं  किया  क्‍योंकि  बढ़  एक  बहुत  ही  अनुदश्ासित  बल  और  उन  लोगों  को  हसका

 या  प्रस्कार  मिला  ?  वे  लोग  कोई  पैसा  नहीं  मांग  रहे  वे  तो  महज  संविधान  की  अनुच्छेद  करते
 में  प्रद्स  एमोसिएशम  वमाने  की  अपना  सैसगिक  अधिकार  थाहते  हैं  ।

 छुके  माबतीय  मत्री  का  नोकरी  पेशा  बर्गों  के  प्रति  प्रेम  और  स्नेह  के  बारे  में  पता  एक
 बार  एक  बैठक  में  जब  मैं  गंगठित  श्रम  की  सम्रस्थाओं  पर  बढ़ल  कर  रहा  था  तो  उन्होंने  हस्तक्षेप  करते

 हुए  कहा  कि  मैं  हमेशा  सिर्फ  संगठित  श्रम  की  समस्याओं  को  ही  उठाता  हूं  क्‍यों  नहीं  सा५-साथ

 गंहित  श्लेत्र  कौ  समस्याओं  री  भी  जूमाता  मुर्के  उभ्के  कामनारों  के  प्रति  स्मेह  और  दया  की

 जासकारी  इसलिए  हम  एम्तजार  कर  रहे  हैं  और  कुछ  समय  तक  और  इल्तजार

 आप  से  कष्ट  मेल  रहे  उन  कामग़ारों  के  दुःखों  को  देखें  ।  वे  नौकरी  से  बाहर

 हु
 उनमें  से  कुछ  तो  भूख  से  मर  भी  चुके  मैंने  तो  कुछेक  कर्मचारियों  को  भीख  भी  मांगते
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 रेल  संरक्षण  बल  विधेयक  के  पूरे  नाम  के  स्थान  27  1992

 पर  विधेयक  के  पूरे  नये  नाम  क्वा

 ाइााााा

 बसुदेव  आचार  |

 देखा  उतके  बच्चों  को  शिक्षा  *हीं  मिल  रही  उन्हें  आखिर  पैसा  कहां  से  मैं

 माननीय  मंत्री  की  मंशा  के  बारे  में  जानता  उसने  मुर्भे  बताया  कि  बेचारे  श्रमिकों  को  सर्वोच्च
 न्यायालय  में  जाने  के  लिए  मजबूर  किया  गया  वह  यह  नहीं  जानते  रेल  विभाग  के  पास
 30  इंजन  खरीदने  के  लिए  550  से  600  करोड़  रुपये  तक  की  धनराशि  उनके  पास  पैसा  है
 और  सर्वोच्च  न्यायालय  में  विशेष  अनुमति  याचिकाएं  दर्ज  करके  वे  मुकदमे  लड़ने  के  लिए  हजारों

 रुपये  खर्च  कर  सकते  हैं  हालांकि  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  स्थापना  करना  भी  उन
 लक्ष्यों  में  से  एक  था  ।

 इस  सभा  धटल  पर  कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  मंत्री  श्रीमती  मार्गरेट  अल्वा
 ने  बडे  स्पष्ट  रूप  में  कहा  है  कि  अगर  निर्णय  में  कोई  बड़ा  परिवतंन  न  तो  सरकार  वह  निर्णय

 मानेगी  ।  रेल  विभाग  विशेष  अनुमति  याचिका  दे  रहा  मंत्री  महोदय  ने  मेरी  उपस्थिति  में  आदेश

 जारी  किये  कि  अगर  विशेष  अनुमति  याचिकारयें  लम्बित  पड़ी  हैं  या  फिर  स्वीकृत  हो  च॒की  हैं  तो  फिर

 इन  यात्रिकाओं  को  वापिस  लेना  पड़ेगा  ।  मुझे  इन्तजार  करना  पड़ेगा  और  मैं  कुछ  समय  इन्तजार

 करूंगा  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  अफसरशणाह  मंत्री  द्वारा  स्पष्ट  आदेश  जारी  करने  के  बाद  भी
 उसे  लागू  नहीं  कर  रहे  मंत्री  महोदय  की  इच्छा  को  यथार्थ  का  जामा  नहीं  पहना  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय
 आदेश  देते  हैं  और  नौकरशाह  उसे  रह  कर  देते  हैं  ।

 रेलवे  सुरक्षा  बल  जो  कि  मान्यता  प्राप्त  है अथया  मान्यता  प्राप्त  प्रतीत  होता  को

 लिखित  निर्देशों  का  पालन  करना  होगा  तथा  विष्व  बंक  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  छार्तों  की

 भांति  और  भी  बहुत-सी  शर्तें  उनमें  से  कुछ  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 एसोसिएशन  केवल  बल  के  आम  हित  के  सिवाय  किसी  भी  मामले  में  कोई  प्रतिवेदन
 अथवा  प्रतिनिधि  मंडल  नहीं  भेजेगा  ।

 एसोसिएशन  बल  के  सदस्यों  की  सेवा  सम्बन्धी  वेयक्तिक  मामलों  #  खुलासा  अथवा
 समर्थन  नहीं  करेगा  ।

 एसोसिएशन  कोई  राजनीतिक  कोष  नहीं  बनाएगा  अथवा  किसी  पार्टी  अथवा  राजनीतिज्ञों
 के  विचारों  के  प्रचार  के  लिए  कार्य  नहीं  करेगा  ।

 ये  सभी  शर्ते  लागू  की  जा  रही  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मान्यता  प्राप्त  संधों  ह्वारा  भी

 इन  शर्तों  का  पालन  किया  जाता  है  ?  मैं  आपको  ऐसे  सेकड़ों  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जहां  संघ  द्वारा

 इनका  पालन  नहीं  किया  जाता  है  तथा  जहां  मान्यता  प्राप्त  संघों  के  सदस्य  राजनीतिक  गतिविधियों  में

 सक्रिय  है  लेकिन  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  महीं  की  गई  है  ।

 अगर  बोट-क्लब  पर  संपूर्ण  भारत  से  लाखों  मजदूर  एकत्रित  हों  और  गैर  मान्यता  प्राप्त  संगठन

 के  मंत्रालयाधीन  स्टाफ  स्टेशन  मास्टर  संगठन  तथा  भारतीय  रेल  कम॑चारी  संघ  के  सदस्य

 उन  मजदूरों  के  प्रदर्शनों  में  भाग  लेने  के  लिए  दिल्‍ली  जाने  को  अनुमति  मांगी  तो  अनुमति  नहीं  दी  गई

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  प्रभागीय  रेल  प्रबंधक  से  यह  पता  लगायें  कि  अनुमति
 क्यों  नहीं  दी  गई  ।  अनुमति  देने  के  स्थान  पर  एक  बंदिश  लगाने  वाला  आदेश  जारी  किया  गधा  ताकि
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 6  1914  )  रेल  संरक्षण  बल  विधेयक  के  प्रे  नाम  के
 स्थान  पर  विधेयक  के  पूरे  नये  नाम  का  आ|

 श्रमिकों  की  रेली  में  न  जा  सके  ।  रेली  राजनीतिक  पा्थियों  द्वारा  नहीं  बुलाई  गई  थी  ।  यहां  तक  कि
 भाफ्णज  भी  किसी  राजनीतिक  पार्टी  द्वारा  महीं  दिया  गग्मा  मंच  पर  कोई  भी  राजनीतिक  नेता  नहीं
 देखा  गया  ।  बह  श्रमिक  रेली  श्रमिकों  की  जिम्मेधार  समिति  द्वाश  बुल्लाई  गई  थी  ।  जब  रेल  कर्मचारियों
 ने  रेली  में  जाने  की  अनुमति  मांगी  तो  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करू  गा  कि
 वे  दक्षिण  पूर्वोतर  रेल  विभाग  के  अधीन  प्रभागीय  रेल  आगरा  से  फ्ता  लगाये  कि  अममतति
 क्यों  नहीं  दी  गई  ।

 आपातकाल  कया  था  ?  आपातकाल  के  दौरान  कभी-कभी  ऐसी  कार्यवाही  करनी  पड़ती  थी
 लेकिन  कोई  आपात  स्थिति  नहीं  थी  अथर्वां  कोई  दुघंटना  नहीं  हुई  स्थिति  सामान्य  उसके

 जूद  भी  कर्मचारियों  को  हजारों  श्रमिकों  के  उस  जलूस  में  शामिल  होने  के  लिए  दिल्ली  आना  चाहते  थे
 जो  उनकी  शिकायतें  अभिव्यक्त  करने  के  लिए  निकाला  गया  शामिल  होने  की  अनमति  नहीं  दी

 गईं  ।

 (&).  रेलवे  सुरक्षा  बल  संष  के  सभी  प्रतिवेदन  उचित  माध्यम  से  दिए  जाने  चाहिये  और  सामान्य

 प्रथा  के  अनुसार  मुख्य  सुरक्षा  अधिकारी  अथवा  महाप्रबंधक  को  सम्बोधित  होने  चाहिये  ।

 आम  सभा  की  वार्षिक  बठक  के  तुरन्त  बाद  सदस्यों  की  सूची  कार्यालय  के

 धान  की  अद्यतन  प्रति  तथा  रेलवे  सुरक्षा  बल  संगठन  के  लेखाओं  के  लेखापरीक्षित  लेखे

 महाप्रबंधक  को  दिये  जाने  भाहिये  ।  इसके  अतिरिक्स  प्रव्यापित  प्राधिकारियों  को
 समय  पर  दी  जाने  वाली  हसी  प्रकार  की  पत्रिकाओं  की  सूथी  हैं  ।

 रेलवे  सुरक्षा  बल  संघ  किसी  पत्रिका  के  प्रकाशन  को  बन्द  कर  देगा  यदि  महाप्रबंधक  सं

 ठन  को  इस  आधार  पर  कि  वह  प्रफाक्षत  केन्द्रीय  सरकार  के  हितों  की  बिरुद्ध  होने  पर

 निर्देश  देता

 रेलवे  सुरक्षा  बल  संध  किसी  संध-अथवा  व्यापांर  संथ  इत्यादि  से  सम्बद्ध  नहीं  होगा  ।

 महा  प्रबंधक  की  पूर्वानूमति  के  बिना  रेलवे  सुरक्षा  बल  संगठन  कोई  पत्रिका  अथवा

 समाचार  प्रकाशित  करना  शुरू  नहीं  करेभा  ।

 अगर  बल  का  कोई  सदस्य  ऐसा  काम  करता  है  जो  रेल  सेवा  संचालन  नियमों  अथबा

 रेलवे  सुरक्षा  बल  अधिनियम  या  रेलवे  सुरक्षा  बल  नियम  1959  के  किसी  उपबंध  का

 उल्लंघन  करता  है  तो  उसमें  किसी  प्रकार  की  कार्यंबाही  अथवा  उस  काये  में  सहाबता

 नहीं  करेगा  ।

 रेलवे  सुरक्षा  बल  संगठन  को  किसी  बिदेक्षी  प्राधिकारी  के  साथ  किसी  प्रकार  का  पत्र

 व्यवहार  नहीं  रखना  चाहिये  सिवाय  महाप्रबंधक  के  जिसे  ऐसा  करने  का  अधिकार

 (2)  संगठम  के  कार्यकर्ताओं  हरा  महाप्रबंधक  अथवा  किसी  अन्य  प्राधिकारी  को  सम्बोधित
 |

 पत्र  व्यवहार  में  किसी  प्रकार  की  अतादरपूर्ण  अबबा  अनुचित  भाषा  नहीं  हू  चाहिये  ।

 (5)  रेलबे  सुरक्षा  बल  संघ  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  कोई  महत्वपूर्ण  संशोधन  केबल  महाप्रबंधक
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 रेल  संरक्षण  बल  विधेयक  के  पूरे  नाम  के  स्थान  27  1.992

 पर  विधेयक  के  पूरे
 नये  नाम  का  आदि

 बसुवेव  हि

 की  पूर्वानुमति  से  ही  होना  चाहिये  तथा  कम  महत्व  के  अन्य  संशोधनों  की  सूचना
 उचित  माध्यम  से  महाप्रबन्धक  को  दी  जानी  चाहिये  ।

 इस  संगठन  को  मान्यता  प्रदान  करते  समय  अनेक  दार्तें  रखी  गई  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यहूं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इन  शर्तों  का  कभी  इस  बल  संघ  संगठन  अथवा  इस  संघ  के  कार्यकर्ताओं  द्वारा
 उल्लंघन  किया  गया  हैं  ।  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  इस  सभा  को  अवश्य  बताना

 चाहिये  ।  हम  जानते  हैं  कि  इस  बल  ने  कभी  विरोध  नहीं  किया  ।  यह  बहुत  ही  अनु  शासित  संगठन  हैं

 वे  रेल  मंत्रालय  द्वारा  रखी  गई  सभी  शर्तों  का  पालन  कर  रहे  थे  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  महा  निरीक्षक

 द्वारा  1971  में  प्रमाणित  तथ्य  के  अनु  सार  उन्होंने  कभी  उल्लंघन  नहीं  किया  तथा  शर्तों  का  पालन  न

 करने  पर  पुरस्कांर  के  रूप  में  उनसे  उनका  संघ  बनाने  और  उसे  चलाने  का  जन्म  सिद्ध  अधिकार  मौलिक
 अधिकार  छीन  लिया  गया  ।  क्या  आप  भी  इसका  समर्थन  करते  तत्काल  ही  कायलिय  के

 लिए  जो  स्थान  दिया  गया  था  सील  कर  दिया  जब  रेलवे  सुरक्षा  बल  संघ  को  मान्यता  दी  गई
 थी  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  का  एक  भाग  बहुत  खुश  क्योंकि  वे  ऐसा  वर्षों  तक  नहीं
 कर  सके  थे  ।  उन्होंने  पंडित  कमलापति  त्रिपाठी  जो  इससे  सहमत  नहीं  मनाने  का  प्रयत्न  किया  ।
 उन्होंने  प्रो०  मध्‌  जो  सहमत  नहीं  राजी  करने  का  प्रयत्न  किया  वह  कंसे  सहमत  होते  ?

 एक  लोकतंत्रवादी  कैसे  सहमत  होता  ?  व्यक्तिगत  रूप  से  श्री  जाफर  शरीफ  भी  सहमत  नहीं  थे  ।  क्योंकि

 वह  भी  एक  लोकतंत्रवादी  वह  भी  किसी  व्यक्ति  के  मूल  अधिकार  को  लोकतांञिक  अधिकार  को

 छीनना  नहीं  चाहते  ।  वह  भी  सहमत  नहीं  होंगे  ।  कुछ  मुश्किलें  हैं  ?  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  मुर्के  उम्मीद  हैं
 कि  वह  उन  सभी  कठिनाइयों  को  पार  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 उन्हें  इस  सभा  को  स्पष्ट  आदवासन  देना  चाहिये  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  में  जो  गलत  कार्य  हुए
 उनका  पर्दाफाश  किया  वे  जिस  न्याय  के  लिए  लड़  रहे  हैं  उन्हें  वह  न्याय  मिलेगा  ।

 हालांकि  धारा  15  जोड़ी  गई  थी  परन्तु  1985  में  कोई  महत्वपूर्ण  संशोधन  नहीं  दिया
 गया

 ।  यदि  आप  1957  के  अधिनियम  तथा  1985  के  अंधिनियम  की  तुलना  करें  तो  आपको  पता
 इस  वल  को  गठित  करने  का  उद्देश्य  ही  असंशोधित  रह  गया  ।  क्‍या  अधिनियम  में  प्स  प्रकार

 का  कोई  परिवतेन  हुआ  है  जिसमें  यह  कहां  गया  हो  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  संघ  के  सदस्यों  को  रेलवे
 चारी  नहीं  मानेगा  ।  यह  1935  के  अधिनियम  में  बहुत  स्पष्ट  रूप  में  कहा  गया  है  कि  सभी  कायों  के
 निए  रेल  सुरक्षा  बल  रेल  कर्मचारी

 पहले  भारतीय  रेल  विभाग  की  भांति  हमारे  यहां  लोक  संभा  सचिवालय  में  ब्राच  एण्ड  याड़ें
 होता  रेल  मंत्रालय  को  1957  के  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  भांति  बल  होने  की  ज़रूरत  महसूस

 होगी  थी  ।  उसी  वजह  हो  एक  विधेयक  लाया  गया  और  1957  में  पारित  किया  गया  ।  उसके  बाद  ही
 रेलवे  सुरक्षा  बल  अस्तित्व  में  आया  ।  रेलवे  सुरक्षा  बल  का  गठन  क्‍यों  किया  गया  ?  यह  रेल  की
 संपत्ति  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  बनाया  गया  रेल  संपत्ति  की  सुरक्षा  के  निहित  इस  बल
 को  संन्‍्य  बल  की  तरह  क्‍यों  समभा  जाता  है  ?  »  ।  5  हु

 स्वर्गीय  डा०  राम  सुभग़सिह  रेस  मंत्री  भी  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति
 बनाई  गई  ।  इस  समिति  द्वारा  उनकी  रिपोर्ट  के  पेरा  33  के  अनुसार  एक  विधेयक  तैयार
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 6  1914  )  रेल  संरक्षण  बल  )  विधेयक  के  पूरे  नाम  के
 स्थान  पर  विधेयक  के  पूरे  नये  नाम  का

 आदि )

 किया  आप  समित्ति  की  भवा  ्षार्तों  के  पैराग्राफ  )  को  पढ़ें  ।  उसमें  एक  छार्त  यह  थी  कि  इस
 समिति  द्वारा  एक  विधेयक  का  प्रारूप  बनाया  जाना  चाहिये  लेकिन  वह  विधेयक  स्वीकृत  नहीं  हुआ  ।  इस

 '  उच्चाधिकार  प्राप्त  राम  सुभग  सिंह  समिति  का  कया  विद्वार  था  ?  उसमें  ।5  से  2।  धारायें  हैं  ।  धारा
 19  में  कोई  परिवर्तत  नहीं  किया  गया  राम  सुभग  समिति  का  स्पष्ट  मत  था  कि  उसमें  कोई

 नहीं  होना  चाहिये  विशेष  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  जो  अधिकार  दिया  गया  है  उसे  वापिस  नहीं  लिया
 जाना  चाहिये  ।  उन्होंने  संगठनात्मक  ढांचे  से  संबंधित  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया

 समिति  ने  सिफारिश  को  कि  इस  बल  को  कौन  से  अधिकार  दिये  जाने  चाहिये  ।  मैंने  इस  रिपोर्ट  को

 है  ।  इस  बल  में  भार  तय  पुलिस  सेवा  की  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  परणस्तु  लाग्‌
 नहीं  किया  गया  ।  सर्मिति  ने  इस  बल  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  और  इस  निष्कर्ष  पर

 फ़हूंची  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  कों  वर्ष  1959  में  जो  अधिकार  प्रदान  किया  गया  था
 उसे  किसी  भी  स्थिति  में  समाप्त  नहीं  किया  जायेगा  तथा  उसके  लिए  सजा  इस  बल  के  राजपत्रित
 कारियों  तथा  उसी  प्रकार  के  अन्य  अपराधों  के  लिए  राज्य  पुलिस  अधिकारियों  से  लिए  निर्धारित

 ;  सजाओं  से  भी  अधिक  होनी  चाहिये  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  एक  सैन्य  बल  का  दर्जा  दिए  जाने  का  क्या  औधषित्य
 है  ।  दश  में  अनेक  अर्ध-सेनिक  बल  यहां  असम  सीमा-सुरक्षा  बल  और  केन्द्रीय  औद्योगिक

 सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल  भी  ये  सभी  गृह  मंत्रालय  के  अधीन  मगर

 बल  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।  अगर  इस  बल  को  सैन्य-बल  के  रूप  में  माना  जाना  है  तो  फिर  रेलवे

 सुरक्षा  बल  रेल  मंत्रालय  के  अधीन  क्यों  है  ।

 ओऔद्योगिक  सुरक्षा  बल  को  बनाने  के  पीछे  क्‍या  उद्देश्य  था  ?  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  उद्योगों  की  सुरक्षा  क ेलिए  बनाया  गया  था  ।  अगर  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  का  मुख्य  उद्देष्य
 औद्योगिक  व्यवस्थाओं  की  सुरक्षा  करना  है  तो  वे  उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  क्यों  नहीं  चूंकि  वे  एक

 अरधधेसेनिक  बल  अतः  वे  गृह  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।

 कृपया  घड़ी  की  ओर  मत  देखिए  ।  मैं  6  बजे  के  बाद  भी  अपना  भाषण  जारी  आप

 6  अजे  के  बाद  चले  जाएंगे  और  मैं  अपनी  बात  जारी  रखूंगा  अनेक  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  करने

 की  इच्छा  व्यक्त  की  वास्तव  में  अनेक  दलों  के  नेताओं  ने  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की

 सभापति  महोदय  :  अपने  लिए  परेशानी  मत  खड़ी  करें  ।

 (  व्यकधान  )

 ©  लगापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  जारी  आप  बिल्कुल  सही  बोल  रहें  अपनी

 बात  इधर-उधर  भत  ले  जाहये  ।

 हु

 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  बात  कर  रहा  खच  औद्योगिक  इकाइयों  द्वारा  बहन ह
 ,  बल  को  भारत  कोकिंग  कोल  सिमिटेड  को  भेज  दिया  गया
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 रल  संरक्षण  बल  विधेयक  के  पूरे  नाम  के  स्थान  27  1992

 पर  विधेयक  के  पूरे  नये  नाम  का  आदि  )
 त+७कककता+  -+++

 बसुबेव  आचार्य  ]

 गया  है  अर्थात  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  पर  आने  वाले  खर्च  को  भारत  कोकिग  कोल  सिमिटेड  बहन  कर
 रहा  लेकिन  यह  बल  गृह  मंत्रालय  के  अधीन  आप  जानते  हैं  कि  सीमा  सुरक्षाਂ  बल  एक

 अर्ध  सैनिक  बल  है  और  यह  विदेश  मंत्रालय  और  यहां  तक  कि  रक्षा  मंत्रालय  के  भी  अधीन  है

 बल्कि  यह  गृह  मंत्रालय  के  अधीन  लेकिन  चूंकि  सभी  कार्यों  के  लिए  रेलवे  सुरक्ष  बल  के  सभी

 सदस्य  रेल  विभाग  के  व्यित  ही  हैं  ।  इसलिए  रेलवे  सुरक्षा  बल  रेल  मंत्रालय  के  ही  अधीन  है  ।

 प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  आने  वाले  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  का  रेलवे  सुरक्षा
 बल  को  संविधान  के  अनुच्छेद  33  में  शामिल  करने  का  षड्यंत्र  था  ताकि  अगर  उन्हें  इस  अनुच्छेद  के

 अन्तर्गत  लाया  जाता  तो  इसे  स्वभावतः  संन्‍्य  बल  की  भांति  प्रयुक्त  किया  जाता  |  लेकिन  हसे  शॉमिल

 नहों  किया  इसे  संविधान  (50  वां  संशोधन  )  1954  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 था  ।  संविधान  को  संशोधित  नहीं  किया  गया  हालांकि  इसे  मिगमित  करने  और  रेलवे  सुरक्षा  बल  को

 अनुच्छेद  33  में  शामिल  करने  का  सुझाव  था  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  यहां  तक  कि  राम  सुभग  सन्चिति
 में  भी  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  अनुच्छेद  33  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  ।  द्वारा

 इसे  शामिल  करने  की  जरूरत  महसूस  क्‍यों  नहीं  की  गई  ?  थ्या  उत्तर  दिया  गया  था  ?  संविधान
 संशोधन  )  विधेयक  1984)  पर  विचार  देखे  जा  सकते  हैं  ।

 हम  विधेयक  का  शुरू  से  ही  विरोध  कर  रहे  मेरे  विचार  में  श्री  बंशी  लाल  उस  वक्‍त
 परिवहन  मंत्री  थे  ।  तब  वह  संयुक्त  मंत्रालय  था  ।  हमारी  आपत्ति  पर  उनका  क्‍या  जवाब  था  ?  उसने

 सुरक्षा  बल  1957  में  अस्तित्व  में  आया  ।  उससे  पहले  यह  रेल  विभाग  का
 विभाग  था  ।  वर्ष  1977  में  प्रो०  मधु  दण्डवते  वहां  थे  |  वहां  कुछ  आन्दोलन  था  ।

 आन्दोलन  कया  था  ?  बहू  आन्दोलन  किस  प्रकार  का  एक  पर्चा  जारी  किया  गया  था
 लेकिन  इस  संगठम  द्वारा  एक  पर्चा  जारी  हुआ  मैं  मंत्री  महोदय  को  उस  पर्चे  की  एक
 प्रति  दे  सकता  हूं  ।  वह  पर्चा  संगठन  द्वारा  जारी  नहीं  किया  गया  एक  पर्चा  जारी  करने  का

 मतलब  विद्रोह  करना  नहीं  है  ।

 आप  इसे  संध  का  सेन्‍्य  बल  बना  रहे  उसे  उस  वक्‍त  बताया  गया  ।  उसी  थकत  उन्हें
 उनको  सभा  करने  के  अधिकार  को  जारी  रलने  की  अनुमति  दे  देनी  चाहिए  लेकिन  ऐसा  नहीं
 किया  उन्होंने  इतना  ही  साहब  को  स्वयं  इससे  निपटना  उस  समय

 सन्‌  1979  में  आन्दोलन  हुआ  था  ।”  बहां  किस  प्रफार  का  आन्दोलन  हुआ  था
 ?  मंत्री  महोदय  हमें

 इस  बारे  में  एक  आन्दोलन  हुआ  था  ।  एक  पर्चा  जारी  किया  गया  था  लेकिन  संगठन  हारा
 महीं  बल्कि  किसी  अन्य  द्वारा  ।  और  तुरन्त  ही  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  इन्कार  कर  दिया  कि  उत्हें  इस  बल
 हारा  किए  गए  किसी  आन्दोलन  का  सामना  करना  पड़ा  मंत्री  महोदय  ने  केवल  फ्ही  कहा

 उस  वक्‍त  कोई  आन्दोलन  हुआ  था  |  लेकिन  मैं  उसे  दोहराना  नहीं  जहां  तक  उनके
 रेल  कर्मचारी  होने  की  बात  मैं  उन्कका  ध्यान  अधिनियम  की  क्ारा  10  की  ओर
 विलाना  चाहता  हूं  ।”

 अधिनियम की भारा में क्या है अधिनिवम को धारा कहती 348



 6  1914  )
 रेल  संरक्षण  बल  विधेयक  के  पूरे  नाम  के
 स्थान  पर  विधेयक  के  पूरे  नये  नाम  का

 की  सदस्य  और  अधिकारी  रेल--कर्मंचारी  समझे  जायें

 सभापति  महोदय  :  कृपया  उन्हें  परेशान  न  करे  ।

 श्रो  बसुबेव  आचार्य  :  मैं  जानता  हुं  कि आप  बंगाली  भाषा  जानते  इसमें  कहा
 गया

 के  महानिदेशक  और  प्रत्येक  सदस्य  को  भारतीय  रेलवे  1890  के  अनुसार
 रेल  कमंचारी  के  रूप  में  सभी  शक्तियां  प्राप्त  होंगी  ।

 '

 अब  इसमें  और  संशोधन  कर  दिया  गया  मैं  रेल  विधेयक  की  संयुक्त  चयन  समिति  का

 सदस्य  था  ।  मुझे  उस  रेल  विधेयक  और  अधिनियम  की  प्रत्येक  धारा  का  ज्ञान  इसे  संशोधित  किया

 गया  है  लेकिन  कोई  बड़ा  संशोधन  नहीं  किया  गया  इस  धारा  में  कोई  संशोधन  नहीं  हुआ
 इसमें  आगे  कहा  गया

 कमंचारी  उक्त  अधिनियम  के  द्वारा  और  उसके  अधीन  दी  गई  ०क्तियों  को  प्रग्ुक्‍्त
 करने  का  अधिकारी  होगा  ।'

 अगर  ऐसा  अगर  अभी  भी  इस  बल  को  रेलवे  अधिकारियों  का  रेलवे  के  सभी  उह्ेष्थों
 के  उनके  लिए  नहीं  जो  मैं  चाहता  हूं  बल्कि  अन्य  उद्देश्यों  के  लिए  और  इसे  रेल  कर्मचारियों

 की  भांति  ही  लिया  जाता  है  तो  इसे  संघ  का  सैन्य  बल  नहीं  बनाया  जा  सकता  |  एक  बार  प्रश्न

 उठाया  गया  था  कि  उन्हें  बोनस  दिया  जाए  या  नहीं  ।  वह  प्रश्न  समाप्त  कर  दिया  गया  ।  अनुग्रह  राणि

 दी  एक  बार  वह  प्रश्न  वहां  उठाया  गया  सारे  बल  को  दोष  मत  दीजिए  ।

 और  केवल  उसी  कारण  से  जन्मसिद्ध  मौलिक  अधिकार  को  वापस  नहीं  लिया  जाता

 चाहिए'**  )

 भो  ए०  चाल्से  :  हम  केवल  उन्हीं  नेताओं  पर  दोष  लगा  रहे  जो  उनको  उकसा

 रहे  )
 भरी  असुकेव  आचार्य  :  उनको  किसने  उकसाया  ?  **'  जब  वह  दूरवर्शन  पर  दिलाया

 गया  तब  वह  बहुत  अनुशासित  थे  ।  उक्त  श्री  चार्सस  की  पहचान  नहीं  सका  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  संसद  के  सम्मुख  उठने  वाले  मामलों  जब  वह  टीवी  पर  दिखाये  गये  तो  वह  इतने  सरल  क्यों  लभे  ।

 वह  चार्स्स  उक्त  बाल्स  से  अलग  थे  जो  हम  प्रतिदिन  सभा  पटल  पर  देखते

 झो  ए०  चाहस  :  मैं  वहां  यथार्थ  रूप  में  था  ।

 भरो  बसुदेथ  आच्ार्थ  :  वह  दूसरे  सदन  के  अपने  सहयोगी  श्री  नारायण  स्वामी  की  तरह  लग

 इसमें  नई  घारा  कंसे  जोड़  दी  गई  |  मुके  समझ  नहीं  आ  रहा  कि  इसके  पीछे  ओऔचित्य  क्या

 था  ?  महोदय  अधिनियम  संशोधित  किया  गया  था  और  नियम  बनाये  गये  अधीनस्थ  विधान

 सम्बन्धी  समिति  ने  नियमों  की  जांच  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  आठवीं  लोकसभा

 की  रिपोर्ट  में  क्या  सिफारिश  थी  ।  मैं  रिपोर्ट  उद्धृत  करता

 का  यह  विचार  है  कि  बल  के  सदस्यों  और  अधिकारियों  द्वारा  एसोसिएशन  बनाने  के

 अधिकारों  पर  लगाई  गई  पाबंदी  उचित  नहीं
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 रेल  संरक्षण  बल  विधेयक  के  पूरे  नाम  27  1992
 के  स्थान  पर  विधेयक  के  पूरे  नये  नांम  का  प्रतिस्थापन  आदि  )

 बसुदेष  आजार्य  ]

 यह  सिफारिश  लोक  सभा  की  एक  अति  महत्वपूर्ण  समिति  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 द्वारा  की  गई  उसके  बाद  भी  रेल  मंत्रालय  द्वारा  इसे  लागू  नहीं  किया  फिर  दुबारा
 श्री  सोमनाथ  चर्टर्जी  की  अध्यक्षता  में  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  यह  विषय  लिया  |  यह  फिर  हसकी

 जांच  करेगी  और  रेल  मंत्रालय  को  इसे  लागू  करने  के  लिए  कहेगी  एक  अन्य  समिति  श्री  कृपाल  जो

 कभी  रेनवे  बोर्ड  के  अध्यक्ष  की  अध्यक्षता  में  बनाई  उस  समिति  ने  भी  इस  बल  के  सभी  पहलुओ
 की  जांच  की  उस  समिति  ने  कभी  भी  अपनी  रिपोर्ट  के  पंरा  9,11  के  अनुरूप  रेलवे  सुरक्षा  बल  को

 कानून  और  व्यवस्था  सम्बन्धी  शक्तियां  तथा  जिम्मेदारियां  देने  की  सिफारिश  नहीं  की  ।  एक-के-बा०

 एक  रेल  मंत्रालय  ने  अनेक  समितियां  बनाई  ।  इन  समितियों  ने  कभी  भी  इस  मौलिक  अधिकार  के

 वापिस  लेने  की  सिफारिश  नहीं  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍यों  कर  यह  मूलभूत  अविकार

 सविधान  के  अनुच्छेद  ।9  द्वारा  दिया  गया  वापिस  लिया  गया  मेरे  विचा

 रेल  मंत्रालय  अब  बुद्धिमता  से  काम  लेगा  और  नौकरशाही  के  इशारों  पर  नहीं  चलेगा  ।  वह  पहले  :

 अपने  इस  साहस  का  प्रदर्शन  कर  चुका  है  कि  वह  विरोध  कर  सकता  मेरे  विचार  में  हस  मार

 में  भी  यह  नौकरशाहों  की  बदनीयती  का  सामना  कर  सकता  है'*ਂ  )

 थ्री  विलास  मुत्त  मव.र  :  क्‍या  यह  उनकी  सराहना  है  ।

 क्री  बसुदेव  आध्चारय  :  हां  ।  वह  मेरे  अच्छे  दोस्त  वह  मुझे  भली  प्रकार  से  जानते  मैं

 पहले  ही  बता  चुका  जो  उन्होंने  कहा  वह  पहले  ही  कर  चुके  हैं  कि  वह  अपने  कथन  का  पालन
 मैं  एक  महीने  तक  इंतजार  करूंगा  और  उसके  बाद  उनके  कक्ष  के  सामने  धरने  पर  बैठ

 जाऊंगा  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 शरो  बसुदंव  आचार्य  :  बहुत  सी  बातें  हैं  ।  मैंने  बहुत  से  पाइनट  इकट्ठे  किये  हैं  ।

 सभापत्ति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 6:00  भ०  १०  हि

 तत्पदणात्‌  लोक  सभा  30

 के  |]  बजे  तक  के  लिए  स्थचिति

 नह

 मुब्रक  :  विन्थ्यवासिमी  स्यू
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